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 No,  26,  Monday,  August  27,  1988/  Bhadra  5,  1890  (Saka)

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS  (Contd.) प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 तारांकित  प्रश्न  संध्या  Nos,

 विषय  SUBJECT
 पुष्ठ/ ९8865

 691,  श्रीलंका  को  फिल्मों  का  निर्यात  Export  of  Films  to  Ceylon  1-2

 692,  ढोल  निर्माताओं  को  इस्पात  की  चादरों  Allocation  of  Steol  Sheets  to

 Barrel  Fabricators  2-6 का  आव  टन

 693,  भारत  अफगानिस्तान  व्यापार  करार  Indo-Afghan  Trade  Agroo.

 ment  6-9

 9-15 काली  सूची  में  रखना  Aminchand  Pyarelal

 Heavy  Electricals  Ltd.  Bho-
 696,  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  भोपाल

 pal  15-16

 697,  राजनैतिक  दलों  को  धन  दिया  जाना  Donations  to  Political  Par-

 ties  17

 Donations  to  Political  Par-
 704,  राजनैतिक  दलों  को  धन  दिया  जाना

 ties  17-19

 Short  Notice  Question
 अल्प-सुचना  प्रश्न

 Stoppage  of  Production  in 13,  उदयपुर  में  जिस  स्पेक्टर  में  उत्पादन

 Zine  smelter  at  Udaipur  20-24 होना

 Written  Answers  to  Questions प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 तारांकित  प्रशन  संख्या  Starred  Q,  No.

 695.  नायलोन  तथा  स्टेनलेस  स्टोल  का  Import  of  Nylen  and  Stain.

 आयात  6358  Steel  2a

 698,  बिड़ला  उद्योग  समूह के  बारे  में  जांच  Inquiry  Commission  on  Bir.

 आयोग  la  Group  of  Industrics  25-26

 *किसी  नाम  पर  अर
 यहं  +  चिन्ह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस

 सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था

 फाड  sign  4  marked  above  the  na  mber  indicatcs  that  the  question

 was  actually  asked  on  th-  floor  of  the  House  by  him.

 (i)



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS  (Contd.)

 ता०  स०  Nos,

 विषय  SUBJECT  8865

 699.  मैसेज  गुलज़ार  काजोरा  कोल  माइन्स  Prosecution  of  M/s  Guzdar

 Kaj  ow]  Mines  Ltd.  and लिमिटेड  तथा  मैसर्स  कलकत्ता  सेफ

 लिमिटेड  पर  M/s.  Calcutta  Safe  Doposit  Co

 भ्र भि योग  चलाना  Ltd.  20-27

 700  भारतीय  रेलों  द्वारा  विज्ञापनों  पर  व्यथ  Expenditure  on  Advertise-

 ments  by  Indian  Railway  27.0

 701  उत्तर  रेलवे  में  दिल्‍ली  में  अजमेरी  गेट  Unloading  of  coal  and.  wood

 कौर  तुगलकाबाद  शेडों  में  कोयला  at  Ajmere  Gate  and  Tugh-

 lahabad  Sheds  (N.Rly)  27-28:
 श्र  लकड़ी  उत्तार ना

 702  उत्तर  प्रदेश  में  औद्योगिक  यूनिटों  का  Closure  of  Ind  ustrial  [nits

 in  U.P.  28 बन्द  होना

 State  Trading  Corpcration  28.29 703  राज्य  व्यापार  निगम

 705  विदेशी  तरीकों  ale  जानकारी  के  लिये  Central  Organisation  for  For-

 29-30 केन्द्रीय  संगठन  eign  Process  and  Know  how

 706  यूरोपीय  सभा  बाजार  के  सदस्य  देशों  के  Agreement  with  European  Co.

 mmon  Market  Countries  30 साथ  सम  होता

 707  दिल्‍ली  में  स्थापित  नये  उद्योग  New  Industries  set  up  in  Delhi  30-31

 3i 708  टैनिस  को  गेंदे  का  उत्पादन  Manufacture  of  Tennis  Balls

 709  रेल  संगदल  कर्मचारियों  के  लिये  Hours  of  Employment  Regu-

 lations  for  Running  Staff  ot

 गार

 विनियमों  के  भ्रन्तगंत  निर्धारित

 घंटे

 710  Trade  Agreement  with  Austra-
 झालरे  लिया  के  साथ  व्यापार  करार

 lia  32

 711  रेलवे  कर्मचारियों  को  चिकित्सा  afa-
 Medical  Facilities  to  Railway

 32
 ae  Employ  ees

 712  निर्यात  संबंध  योजना  Export  Promotion  Schemes  32-33

 713  रूस  को  tera  डिब्बों  तथा  पटरियों  की  Supply  of  Rails  and  Rail  Wag-

 33
 सप्लाई  ona  to  USSR

 714.  रुपये  में  भुगतान  वाले  देशों  से  टायरों  Import  of  Tyres  from  Rupee

 का  रायात  Puyment  countries  33-34

 715  Messrs.  Bharat  Barrel  and  Drum मैसेज  भारत  हैरत  एण्ड  ड्रम  मैनुफौवच -

 34 रिंग  कम्पनी  (  प्राइवेट  )  Manufacturing  Co,(P)Ltd.Bom

 बम्बई  bay

 (ii)



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS  (Contd.)

 श्र०  प्र  सें०  U.  Q.  Nos.

 शए  ॥  थ
 विषय  JECT

 953/Pages

 716,  विदेशी  पूजी  विनियोजन  Foreign  Investment  35

 717,  feet  कौर  शक्ति  चालित  gat  का  Manufacture  of  Tractors  and

 निर्माण  Powertiller  35-36

 718,  36 प्राकृतिक  रबड़  का  सम् भरण  Supply  of  Natural
 Rubber

 719,  Impact  of  Closure  of  Suez  Ca नहर के
 बन्द  होने  का  भारत  के

 व्यापार  पर  प्रभाव  no]  on  India’s  Trade  26-37

 720.  कोयले  के  स्टाक  Stocks  of  Coal  37-38

 अतारांकित  प्रश्न  सख्या  Unstarred  Q.  No.

 5896-  बम्बई  सेंट्रल  रेलवे  स्टेशन  लोगों  Misheaviour  of  Persons  at

 द्वारा  दुर्व्यवहार  Bombay  Central  Railway

 Station
 38

 5897  कृत्रिम  रेशमी  कपड़े  का  निर्यात  Export  of  Art  Silk  Cloth  38-39

 5898  व्यापार  सन्तुलन  Balance  of  Trade
 39-40

 5899  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  में  बिना  Products  lying  unsold  in  Hin

 बिके  पड़ा  माल  dustan  Steel  Ltd,
 40-41

 5900  मद्रास  दिल्‍ली  मार्ग  पर  भोजन  यानी  Rates  in  Refreshment  Dining

 में  दरें  Cars  on  Madras  Delhi  Route  41

 5901  अखिल  भारतीय  रेलवे  वाणिज्यिक  All  India  Railway  Com  mere.

 कलक  सिकन्दरा बाद  ical  Clerks  Association  Secun-

 dorabad
 41-49

 5902,  लालागुडा  तथा  काजोपेट  स्थित  रेलवे  Railway  Schools  at  Lallegnda

 स्थलं  and  Kazipet  42

 5903  बाँसपाड़ी  परमदीप  रेलवे  लाइन  Banasapani  Paradeep  Rail

 Link
 42-43

 5904  वस् तुझ ों  के  माल  डिब्बों  के  झाबंटन  के  Priority  to  Commodities  for

 faa  प्राथमिकता  Wagon  Allotment  43

 5905  लोहे  तथा  इस्पात  का  उत्पादन  Iron  and  Steel  Production  43.44

 5906  रेलवे  उच्चतर  माध्यमिक  कौर  Headmasters  of  Railway  Hi-

 मिक  स्कूलों  के  मुख्य  अध्यापक  gher  Secondary  and  Second-

 ary  Schools.  44

 5907  342  डाउन  गाड़ी  का  समय  पर  चलना  Punctuality  of  342  DN  Train  44-45

 5908  उत्तर  रेलवे  में  डी०  के ०  कार  तथा  Punctuality  of 1  DER  and  2

 2  डी०  केਂ  अठारह  का  सम  DKR  (N.  Bly)  45-46

 पर  चलना

 (iii)



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  )
 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS  (Contd,

 शठ  प्र०  स०  U.  Nos,

 विषय  OSU  DILUTL
 लगा ज  प  है  अ  हज

 12:65

 Train  from  Delhi  to  Rohtak  46 5909.  दिल्‍ली  ले  रोहतक तक  गाड़ी

 5910.  फिल्म  निर्माताओं  को  कच्ची  फिल्मों  Quota  of  Raw  Films  to  Film

 Producers  46-47 का  कोटा

 5911,  श्रायरलैण्ड  को  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  Trade  Delegation  to  Ireland  47

 5913.  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  Railway  Quarters  for  wouem

 ख़ादिम  जातियों  के  तमंचा  रियों  and  Scheduled  Castes  and

 47 तथा  महिला  कर्मचारियों  के  लिए  Scheduled  Tribes  Employees

 रेलवे  क्वाटर

 5914,  रेल  संख्या  1067  तौर  1068  First  Class  Coaches  Atteachad  to

 के  साथ '  लगाये  जाने  वाले  प्रथम  Train  Nos.  1067  and  1068  47-48

 श्रेणी  के  डिब्बे

 5915,  मैसूर  न  सनौर  चामराजनगर  ImProvcement  of  Station  at  My-

 रेलवे  स्टेशनों  को  सुधारना
 sore,  Nanjangud  and  Chamarj-

 48 nagar  Stations

 Iron  Enelso  ure  round  Garhara 5916,  बरौनी  जंक्शन  पर  गरिमा  रेलवे  gts

 Railway  Yard,  Barauni  48 के  चारों  कौर  लोहे  की

 वारी

 5917,  रेलवे  में  साहिबंगज  लुप  लाइन  पर  Cabins  on
 Sahibganj

 Loop  Line

 केबिन  (E.Rly)  49

 Train  Passing  through  Daiton 5918.  डालटनगंज  से  हो  कर  जाने  वाली

 गाड़ियाँ  gan}
 49

 5919,  मोतीहारी  ate  चपड़ा  के  बीच  रेलवे  Rail  Link  between  Mo¢hari

 49-50
 लाइन  and  Chapra

 5920,  मोटर  साइकिलों  स्कूटरों  तथा  टायरों  Manufacture  of  Motor  Cycles,

 50-51 का  निर्माण  Scooter  and  Tyres

 5921,  रेलवे  सम्पत्ति  की  हानि  Loss  of  Railway  Property  51-52

 5929,  विदेशों  में  भारतीय  चलचित्रों  का  Distribution  of  Indian  Films

 52 in  Foreign  Countries

 5923.  लक्ष्मी  कोटा  के  फोरमैन  के  Complaint  against  Foreman

 विरुद्ध  शिकायत  Luxmi  Workshop,  Kota  52-53

 5924.  रेलवे  अधिक
 री

 तथा  तृतीय  और  Officers,  Class  III  and  Class  IV

 कर्मचारी
 c

 Employees  in  Railways  53 aga  af

 (  iv)



 प्रश्नों  के  लि
 ह क

 NTAT त  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS  (Contd.  ) उत्तर

 श्मा  To  स०  Nos,

 विषय  SUBJECT  पृष्ठ  /Pages

 5925.  प्रबन्ध  अभिकरण  व्यवस्था  के  Utilisation  of  Mange  ging  Ag-

 चोरियों  को  उपयोग  ency  Porsonnel  53-54

 5+ 5996.  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  में  Officers  Public  Undertakings

 कारी

 5927.  tad  में  चेयरमैन  कौर  फोरमैन  Chargomen  and  Foremen  on

 Railways  54-55

 5928.  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  Soyabean  Oil  Stock  with  Stato

 55 बीन  के  तेल  का  स्टाक  Trading  Corporation

 Scheduled  Castes  and  Schedul- 5929.  भिलाई  इस्पात  कारखाने  में  भ्रनुसुचित

 ed  Tribes  Employees  in  Bhi- जाति  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  कमेंट्री  lai  Steel  Plant  55

 5930.  गैर  सरकारीं  कम्पनियों  के  ऋण  को  Conversion  of  Loans  to  Pri-

 ईविविटी  शेयरों  में  बदलना  vate  Companies  into  Equity

 Shares  55-56

 Export  of  H.M,T.  Products  56  -59 5931,  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  कम्पनी  के

 उत्पादों  का  निर्यात

 5932  मंगोलिया  के  साथ  व्यापार  सम्बन्ध  Trade  relations  with  Mongolia  60

 5933.  नये  उद्योगों  के  लिए  लाइसेंस  देना  Issue  of  Licenees  for  new  In-

 dustries  60-61

 5934.  भारत  में  बड़े  प्रकाशन  गह  Top  publishing  Houses  in  India  61

 5935.  फिल्‍मों  का  निर्यात  तथा  आयात  Export  and  Import  of  Films  61-62

 5936.  ढोल  बनाने  के  कारखाने  Barrel  Manufacturing  Units  62

 5937,  बैरल  कौर  इम  उद्योग  को  कच्चें  माल  Allocation  of  Raw  Material  to

 का  नियतन  Barre]  and  Drum  Industry  62-63

 Altocation  of  Steel  Sheets  to 5938,  बैरल  निर्माताओं  को  इस्पात  की  चादरों

 का  नियतन  Barrel  Fabricators  63

 5939,  ढोलों  अर  sat  के  निर्माण  के  लिए  Industrial  Licence
 to  I.0.C.  for

 Manufacturing  Barrels  and  Drums  63-64

 भारतीय
 तेल  निगम  को  औद्योगिक

 ष्टि
 लाइट्स

 5940.  शराब  श्रायात  करने  के  लिये  विदेशी  Foreign  Exchange  for  Import  of

 64
 मुद्रा  Lig  1107

 Committee  for  Bokaro  Steel  Plant  61-65
 5941,  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  लिये

 समिति

 (v)



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  )
 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS.  (Contd.)

 ्र  प्र०  स०
 Nos,

 विषय  SUBJECT
 S5/Pa ९8.  5.0

 5942  हरियाणा  में  लोहे  के  निक्ष
 प

 Deposits  of  Iron  in  Harayana  65-66

 Demand  for  non-ferrous  metals  66-67 5943  sate  धातुझ्नों  की  मांग

 Production  of  Cement  67 5944  सीमेन्ट  का  उत्पादन

 5945  श्रीलंका  के  साथ  भारत  का  व्यापार  India’s  Trade  with  Ceylon  67-68

 5947  आयातित  रूई  का  वितरण  Distribution  of  Imported  Cotvon  68

 5948  नामों  का  निर्यात  Export  of  Mangoes  62-69

 5949  बिहार  में  दिये  गये  औद्योगिक  विकास  Industrial  Development  Loans-

 given  in  Bihar  69

 5950  दरभंगा  समस्तीपुर  Railway  Quarters  at  Muzaffarpur

 रेलवे  क्वाटर  Darbhanga  @nd  डि  21.0  88117  69-70

 5951.  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  afer  कर्मचारी  बुन्द  Night  Duty  Allowance  00

 70 a  रात्रि  भत्ता  lage  Staff  of  N.E,  Railway

 Committee  of  Small  Soale  Rub- 5952,  लघु  रबड़  उत्पादकों  सम्बन्धी  समिति

 ber  Cultivators  vin

 5953  भारत  में  मिली  प्रणाली  लागू  करना  Enforcement  ot  Metric  System

 in  India  71

 5954  रेलवे  सम्बन्धी  विज्ञापनों  के  लिये  Adoption  of  Modornise.{  Toch-

 निक  तरीका  अपनाना  niques  tor  Railway  Advertise-

 ment  72

 Approved 5955  भारतीय  रेलों  के  स्वीकृत  रेलवे

 करण  Agencies  of  Indian  Railways  72-73

 5956  वाणिज्य  मंत्रालय  में  कर्मचारी  Staff  in  Commerce  Ministry  73-74

 5957  Corruption,  Bribery  and  Theft रेलवे  मंत्रालय  से  घूस

 चोरी  के  मामले  cases  in  Railway  Ministry  74

 5958  बाढ़ों  के  कारण  असाम  में  रेलवे
 Dislocation  of  Rail  Traffic  in

 यात  का  अस्तव्यस्त  होना
 Assam  due  to  Floods  74

 5959  भारत  में  निमित  मिश्रंघातुश्रों  तथा  विशेष
 Standard  of  Alloy  and  Special

 Steel  produced  in  India  74-75 इस्पात  का  करण

 Exports  to  Latin  America  75-76 5960  लातीनी  अमरीका  को  निर्यात

 76-77 5961  दिल्‍ली  में  कोयले  की  बैगनों  की  सप्लाई
 Supply  of  coal  wagons to  Delhi

 5962  पू  कलकत्ता  के  मुख्य  वाणिज्य  Promotion  of  Clerks  in  the  Ch-

 अधीक्षक  के  कार्यालय  के  पलकों  को  19  Commercial  Superintendent’s

 पद  सन्तति  Office  8,  Railway,  Calcutta  51.0 है  77h UN

 (i



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS  (Contd.)

 Ho  प्र ०  Fo  U.Q.  No
 3 ॥

 BJECT विषय  88९5

 5963.  पश्चिम  tay  के  इतर  (  फॉरेन )
 Accumulation  of  over  charge  Sh-

 यातायात  लेखा  कार्यालय  दिल्ली  में  015  in  Foreign
 *

 raffic  Accounts

 office,  Western  Ra  Iway,  Delhi  78 अ्रधिक  भाड़ा  लेने  के  दावें  पत्रों  का

 जमा  होना

 5964  पश्चिम  रेलवे  के  दिल्‍ली  स्थित  बाह्य  Surplus  staff  in  foreign  Traffic

 यातायात  लेखा  कार्यालय  में  फालतू
 Accounts  Office,  Western  Rail-

 क्मेंचा रो  way  Delhi  78

 5965  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  को  हानि  Loss  to  Durgapur  Stool  Plant  78-79

 5967  विदेशी  सहयोग  Foreign  Collaboration  79

 5968  उत्तर  क्लब  प्रधान  कार्यालय  के  मशीन  Selection  of  Console  Operators

 सेक्शन  कमसोल  आपरेटरों  का  in  Machine  30011.0 115.0  of  North-

 चुनाव  ero  Railway  Head  quarters  79-80

 5969  इण्डियन  grata  एण्ड  स्टोल  कम्पनी  Indian  Iron  and  Steel  Co.  Lid  80-81

 लिमिटेड

 5970  दक्षिण  कोरिया  के  साथ  व्यापार  Trado  with  South  Korea  81

 5971  स्थित  संयंत्र  के  लिए  मशीनें  Indo  Czechoslovakia  agreement

 for  supply  of  Machinery  for  An-
 सप्लाई  करने  के  लिए  भारत

 dhra  Plant  81-82 स्लोवाकिया  समझौता

 5972  कोरबा  एल्युमीनियम  कारखाने  को  Agreement  for  Power  Supply

 to  Aluminium  Plant  Korba  82-83 बिजली  सप्लाई  करने  के  लिए

 करार

 5973  Coal  Supply  for  Satupra  Ther-
 सतपुड़ा  तापीय  बिजली  घर  के  लिये

 कोयले  का  सम् भरण  mal  Power  Station  $3

 5974  नाइट्रिक  एसिड  तैयार  करने  वालें  Crisis  in  Small  Seale  Nitric

 पैमाने  के  उद्योग  में  संकट  Acid  Inadustr  83
 =:

 9975  औद्योगिक  विकास  महानिदेशालय  र्म  Factories  Registered  with

 रजिस्टर्ड  कारखाने  D.G,T,D.  84

 5976  केन्द्रीय  लघु  उद्योग  निगम  इन्दौर  Central  Smal)  Industries  Cor-

 poration  Indoro  £4.  85

 5977  .  कैपिटल
 फिर  नैन्स  are  इण्डिया  Capital  Financo  of India  (P)

 Ltd.  Delhi  85-86 लिमिटेड  दिल्ली

 5978  Loss  of  Railway  Property  86 ,  रेलवे  सम्पत्ति को  हानि

 5979  Uperading  of  pests  in  Mechan-
 समस्तीपुर  के  मैकेनिकल  वकंशापों  में

 पदों  की  वर्गोन्नति  ical  Workshops  at  Samastipur  86

 (vii  )



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERs  To  QUESTIONS
 (Contd,  )

 Ho  प्र  स०
 Nos.

 विषय  SUBJECT
 पुष्ठ/ 8,४९5

 5980.  समिति  पुर  में  रेलवे  के  एक  Location  of a  Railway  Divisional

 डिविजन  मुख्यालय  की  स्थापना  Headquarters  at
 Samastipur/Mu-

 taffarpur  86-S7

 5981.  हरियाणा  राजस्थान  में  Clearance  of  Foodgrains  by  Rail.

 रेलवे  द्वारा  खाद्यान्न  की  ढुलाई  ।  ways  from  Punjab,  Haryana
 and  Rajasthan  87

 5982  भारत  में  विदेशी  मलकियत  वाली  चाय  Foreign  owned  Tea  companies

 कम्पनियों  in  India
 87

 Issue  of  Licences 5983.  लाइसेंसों  का  जारी  किया  जाना  87-88

 5984,  मफतलाल  उद्योग  को  लाइसेंस  Issue  of  Licences  to  कैदी

 देना  Group  of  Industries  88

 5985.  बिदेशी  तथा  भारतीय  चाय  कम्पनियां  Foreign  and  Indian  owned  Tea

 Companies  88

 5986.  औद्योगिक  विकास  की  गति  Rate  of  Industrial  Growth  88-89

 5987.  खनिज  पदार्थों  पर  रायल्टी  में  वृद्ध
 Increase  in  Royalty  on  Minerals  89

 भारतीय  रेलों  के  खिलाड़ियों  को  श्रवनीय  Advance  incroments  to  sporismen 5988,

 वेतन  वृद्धियाँ
 of  Indian  Railways  89-90

 5990.  रेलवे  मंत्रालय  के  कर्मचारियों  को  Accommodation  to  Railway

 आवास  Ministerial  Staff  90

 5991,  रेलवे  के  स्थान  पर  मोटरगाड़ियों  द्वारा  Diversion  of  Goods  Traffic  to

 माल  भेजना
 Road  Transport  91

 Consultancy  service  in  collabo- 5992.  कनाडा  की  एक  फर्म  के  सहयोग  से

 ration  with  a  Canadian  Firm  ा 2 मर्शंदातु  सेवा

 5993.  Electrification  of  Kanpur  Delhi कानपुर  दिल्‍ली  रेलवे  संविदान  का  fae a

 करण  Section  92

 5994.  चौंकीदार  वाले  रेल  फाटकों  पर  Telephone  Facilities  at  Manned

 फोन  की  सुविधाएं  Level  Crossings  92-93

 5995.  आघुनिक  क्लबों  में  प्रयोग  के  लिये  ताशों  Import  of  Playing  Cards  for  use

 का  आयात  in  Modern  Clubs  93

 5996.  मैसेज  भारत  बैरल  का  नाम  काली  सूची  Blacklisting  of  Messrs  Bharat

 में  लिखा  जाना  Barrels  92-94

 5997.  हिन्द  गेलवैनाइजिंग  एण्ड  M/s  Hind  Galvanizing  and  En-

 निर्धारित  कम्पनी  gineering  Co,  94-96

 (  iii)



 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS  (Contd.)
 रनों  के  लिखित  उत्तर  )

 To  स०  Q.  Nos,

 विषय  SUBJECT  2.  es

 5998,  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  द्वारा  मैसेज  ढ
 Take  over  of  M/a  Cooper  Allen

 एलेन  कानपुर  को  अपने  Co.,  Kanpur  by  the  Minstry  of

 95 अधिकार में  लिया  जाना
 Defence

 5999  All  India  Railway  Guards’  Co- अखिल  भारतीय  रेलवे  गार्ड  परिषद्‌

 uncil  95-96

 6000  Coke  Production  by  A  urgepur दुर्गापुर  प्रोजेक्ट्स  पश्चिम

 बंगाल  द्वारा  कोक  का  उत्पादन  Projects  Ltd.  West  Bengal  96

 6001  विभिन्न  मंत्रालयों  से  सम्बद्ध  विदेशी  Foreign  Advisers  and  [Experts

 सलाहकार  तथा  विशेषज्ञ  Attached  to  Various  Ministries  96

 Foreign  Investment  in  Tndus- 6002  भारत  में  उद्योगों  में  विदेशी  निवेश
 tries  in  India  96-97

 6003  कृषि  सम्बन्धी  start  का  निर्माण
 Manufacture  of  Agricultura]  Im

 plements  97

 6005  मेरठ  हापुड़  सैक्शन  पर  चान्दसारा  Building  for  staff  and  possen-

 स्टेशन  पर  कर्मचारियों  कौर  यात्रियों  gers  at  Chandsara  Station  on

 के  लिये  भवन  Mecrut  Hapur  Section  97.98

 6006  नये  तथा  भारी  इंजीनिर्यारिंगे  उद्योगों  Exports  of  Goods  manufactured

 द्वारा  निमित  सामान  का  निर्यात  by  New  and  Heavy  Engineor.-

 ing  Industries  98

 6007  भ्र्जेन्टाइना  को  पटसन  का  निर्यात  Export  of  jute  to  Argentina  98

 6008  स्टैंड  एण्ड  बैरल  मैन्यूफैक्चरर ग
 Standard  Drum  and  Barrel

 Mfg.  Co.  98-99 कम्पनी

 6009  M/s  Standard  Drum  and  Barrel मैसेज  tess  ड्रम  एण्ड  बैरल

 रिंग  कम्पनी  कौर  मैसेज  हिन्द  Mfg.  Co.  anc  M/s  Hind  Galvani-

 नाइजिंग  zing  99-100

 6010  हिन्द  गैलवैनाइजिंग  एंड  M/s  Hind  Galvanizing  &  Engi-

 100 निर्यारिंग  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड  neering  Co,  Pvt.  Ltd,

 6011  ,  मैसर्स  हिन्द  गैल्वैनाइजिंग  इंजीनियरिंग  M/s.  Hind  Galvanizing  &  En-

 कम्पनी  gineering  Co.  100-101

 6012  .  ded  ged  डम  एण्ड  बैरल  मैन्युफेक्चरिंग  8.  Standard  Drum  and  Barrel

 कम्पनी  Manufacturing  Co,  101-102

 6013  दिल्ली  में  बर्फ  सम्पत्ति  Wakf  Property  in  Delhi  102

 6014  .  इंजन  ड्राइवरों  के  वेतनमानों का
 Revision  of  Pay  Scale  of  En-

 102-103 क्षण  gine  Drivers

 (ix)



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIQNS  (Contd.)

 शठ  To  स०

 विषय  SUBJECT  पुष्ठ/1*8छु९5

 6015,  मालगाड़ी  के  ड्राइवरों  तथा  गार्डों  के  Duty  Hours  of  Drivers  and

 काम के  घंटे  Guards  of  Goods
 Trains  103

 राव  पर  अधीनस्थ  कर्मचारियों  का  Seasonal  Transfers  of  Sub- 6016.

 साम  धिक  स्थानान्तरण  ordinates  on  the  Railways  103

 6017  Enquiries  on  complaints  re- रेलवे  अधिकारियों  द्वारा  प्राप्त  हुई

 शिकायतों  की  जांच  ceived  by  Railway  Officials  103-104

 6018  विदेशी  निवेश  बोर्ड  Foreign  Investment  Board  104

 6019  लोहा  तथा  इस्पात  की  कीमत  में  बृद्धि  Upward  Revision  of  Iron

 and  Steel  Price  104-105

 Export  of  car  parts  to  Italy  105 6020  इटली  को  कारों  के  पुर्जों  का  निर्यात

 6021  Impact  of  develuation  of भारतीय  रुपये  के  अवमूल्यन  का  निर्यात

 पर  प्रभाव  Indian  Rupee  on  Exports  105-107

 6022  कोयला  मूल्य  समिति  Committee  on  prico  of  coal  107

 6023,  awe  के  निकट  गाड़ी  कौर  ट्रक  की  Train  truck  collision  near  Ba-

 टककर  darpur  (Delhi)  107-108

 Manufacturo  of  3000101'5 6024.  स्कूटरों  का  निर्माण  108

 6025.  पाकिस्तान  का  रूस  के  साथ  व्यापार  Pakistan’s  Trade  Agreement

 करार  with  USSR  108-109

 Export  of  steel  products  109 6026.  इस्पात  उत्पादों  का  निर्यात

 6027.  कोयले  की  मांग  Demand  of  coal  109-110

 6028,  बहराइच  जलाल  रोड  स्टेशन  के  Railway  line  betwoen  Bah-

 raich  and  Jarwal  Road  Sta- बीच  रेलवे  लाइन

 tions  110

 Forging  of  Railwuy  receipts 6029.  रेवाड़ी  की  एक  फर्म  द्वारा  जाली  रेलवे

 रसीदों  का  बनाया  जाना  by  @  Rewari  Firm  110-111

 6030.  राष्ट्रवादी  व्यापार  संघ  के  कर्मचारियों  Victimisation  of  Nationalist

 को  तंग  करना  Trade  Union  Workers  11]

 6031.  चिड़ावा  डब्बा  खेन्री  रेलवे  लाइन  Chirawn/Dabla.  Khetri  Rail

 Link  111-142

 चाय  के  सम्बन्ध  में  भारत  श्री  लंका  Indo-Ceylon  agreement  on  Tea  112 6032.

 समझौता

 6033.  प्न्तर्राष्ट्रीय  वाणिज्यिक  मध्यस्थ  निर्माण  Seminar  on  Intornational

 सम्बन्धी  गोष्ठी  Arbitration  112-113

 113 6034.  कपड़ा  उद्योग को  सहायता
 to  Textile  Industry

 (x)



 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  fO  QUESTIONS  (Contd)

 प्र०  स ०  Q.  Nos,

 विषय  SUBJECT
 पृष्ठ  /Pages

 Theft  cases  on  Branch  Lines 6035.  उत्तर  प्रदेश  की  शाखा  लाइनों  पर  चीरी

 के  मामले  in  U.P.  113-114

 6036  ,  दिल्‍ली  से  यात्री  गाड़ी  का  मुरादाबाद
 Late  Arrival  of  passenger  tra-

 देरी  से  पहुँचना
 in  from  Delhi  at  Moradabad  114

 6037  चंदौसी  में  रेलवे  प्रशिक्षण  स्कूल
 Railway  Training  School  at

 Chendausi  114

 6038  उत्तर  प्रदेश  नये  उद्योग
 New  Industries  in  U.P,  115

 6039  उत्तर  प्रदेश  में  तेल  इंजिनों  Oil  Engine  Manufacturing

 का  निर्माण  करने  वालें  का  रखाने  Units  in  Ghaziabad  (U,P,)  115

 6040  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  बर्मा  में  Setting  up  of  Textile  Mills

 in  Burma  by  8.T.C,  115-116
 कपड़ा  मिलो  की  स्थापना

 6041  Loss  to  Railway  Property  during होली  के  त्यौहार  के  दौरान  रेलवे  सम्पत्ति

 की  हानि
 Holi  Festival  116

 6042.  एशो सियेटिड  इलेक्ट्रिक  इंडस्ट्रीज  Paymenis  made  to  /.880018100

 लिमिटेड  (qo  Fo)  को  किया  गया  Electrical  Industries  Ltd,

 116
 भुगतान

 (U.K,

 Heavy  Electricals  (I)  Lid,  117 6043  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड

 Payment  of  consultant  feo  to 6044  एसोसियेशन  इलेक्ट्रिकल्स  इंडस्ट्रीज

 Associated  Electricals  Indus. को  परामर्श  फीस  का  भुगतान

 tries  Ltd.  117-118

 6045  «Conayltants  for  Heavy  Elec-
 हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  (argo)  लिमिटेड  के

 परिषद्  दाता
 ricalg  (I)  Ltd,  118

 Survey  of  items  manufactured
 6046  सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  बनाई  जाने

 by  and  needs  of  public  seztor
 वाली  वस्तुयें  तथा  उनकी

 undertehings  118-119 तारों  का  सर्वक्षण
 Indian  bureau  of  mines  119 6047  भारतीय  खान  ब्यूरो

 6048  खेतरी तांबा  प्रायोजना  Khetri  copper  project  120

 6049  Import  of  export  of  Alumine विशेष  इस्पात  तथा  लौह

 ium,  special  stee]  wud  non. धतूरों  का  इनायात  तथा  निर्यात

 ferrous  metals  120-121

 6050  qa  योरूप के  देशों  के  साथ  भारत  का  India’s  Trade  with  East  Eu-

 व्यापार  Topean’  cou  ntries  121

 6051  केन्द्रीय  औद्योगिक  सलाहकार  Standing  committee  of  the  cen-

 tral  Advisx की  स्थायी  ४  Council  of  In-

 dustries  121-122

 (xi)



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS  (Contd)

 प्रत  प्र ०  स०  U,  Q.  Nos.

 faq  SUBJECT
 2°3/Pages

 6052,  काली  मिर्च  का  निर्यात  Export  of  Pepper  122

 6053.  ऊनी  हौजरी  के  कारखाने  Woollen  Hosiery  Unit;  122

 6054,  काफी  का  निर्यात  Export  of  Coffee  122

 6055  टाइलों  निर्यात  Export  of  Tiles  122-123

 6056  राजस्थान  श्र  उड़ीसा  में  ऊपरी  निचला  Over  under  Bridges  in  Rajas-

 than  and  Orissa पुल  123

 6057  राजस्थान  शर  उड़ीसा  कुटीर  उद्योग  Cottage  industries  in  Rajasthan

 and  Orissn  123

 6058  राजस्थान  भ्र ौर  उड़ीसा  को  चरखों  Supply  of  ambar  charkha  to  Ra

 को  सप्लाई  jasthan  and  Orissa  124

 124 6059  गुना  मा कसो  रेलवे  लाइन
 Guna  Maksi  Railway  Line

 राजेन्द्रनगर  इन्दौर  स्टेशनों  के  बीच  Attempt  to  burn  passenger 6060

 यात्री  गाड़ी  को  जलाने  का  प्रयत्न  train  between  Rajendranagar

 and  Indore  Stations  124-126

 6061  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  बंगलौर  H.M,T.  Bangalore  125-126

 Non-official  standing  Advisory
 6063  व्यापारियों  की  मेर-सरकारी  स्थायी

 Committee  of  Businessmen  126 सलाहकार  समिति

 6064  alga a  नीति  Licensing  Policy  126

 6065  विदेशों  से  उर्वरकों  की  खरीद  Purchase  of  Fertilizers  for  for.

 eign  countries  126-127

 6067  उड़ीसा  में  वांस पानी  जोरू रो  लाइन  का  Consiruction  of  Bansapani  Jo-

 ruri  Railway  Line  in  Orissa  127 निर्माण

 6068  Manufacture  of  Power  Tillers जापान  के  सहयोग  से  शक्ति  चालित  हलों

 का  निर्माण
 with  Japanese  Collaboration  127-128

 6069  हैवी  इंजीनियरिंग  कार्पोरेशन  द्वारा  Supply  of  Structures  and

 बोकारों  इस्पात  को  ढांचा  TAT  Eguipments  by  H,E.C,  Ran.

 chi  to  Bokaro  Steel  Plant  128-129 करणों  की  सप्लाई

 Promotion  of  Assistant  Engin 6070.  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  रांची

 eers  in  the  Heavy  Muchinoe का  हैवी  मशीन  बिल्डिंग  प्लांट  में

 सहायक  इंजीनियरी  कीं  पदोन्नति  Building  Plent  of  H,E.C,  Ran-

 chi  120

 6071.  हैवी  इंजीनियरिंग  Heavy  Engineering  Corpora-

 tion  Ltd  Ranchi  129-130

 6072,  मिर्चों  का  निर्यात  Export  of  Chillies  130-131

 6073.  शराब  का  बनाया  जाना
 of  Liquor  13]

 (xii)



 —  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS  (Contd.)
 प्रश्नों  के  लि  had  उ  az

 U.  Nos. श्री  प्र०  सਂ  ०

 विषय  SUBJECT  पुष्ठ/ 8९8

 6074.  मध्य  रेलवे  पर  खानपान  तथा  खोला  Now  Scheme  of  Catering  and

 131 लगाने  की  नई  योजना  Vending  on  Central  Railway

 6075.  मध्य  रेलवे  में  गाड़ियों  का  विलम्ब  से  Lote  runniag  of  trains  on  Cen- -

 131 चलना  tral  Railway

 132 6076,  रेल  के  माल  डिब्बों  का  निर्यात  Export  of  Rail  wagons

 Railwuy  Bridge  between,  Hanu- 6077.  हनुमान  गढ़  ज़िदान  सनौर  हनुमान  गढ़

 नगर  के  बीच  रेलवे  पुल
 manorh  Junction  and  Hanv-

 mengarh  Town  133

 6078,  बीकानेर  डिवीजन  में  स्टेशनों  पर  बिजली  Electrification  of  stations  on

 Bikaner  Division  133 लगाना

 6079,  उत्तर  रेलवे  के  लखनऊ  डिवीजन  के  Deputy  Foreman  of  Lucknow

 Division  of  the  Northern  Ra- डिप्टी  फोरमैन

 ilway  133-134

 Telephone  Operators  in
 6080,  उत्तर  रेलवे  के  डी०  एस०  कार्यालय  में

 टेली  फोन  आपरेटर  Office,  Northern  Railway  134

 6081,  नई  दिल्‍ली  में  डिवीजन  सुर्पारटेडेट  के  Fire  in  Telephone  Fxchange  of

 कार्यालय  के  टेलीफोन  केन्द्र  में  D.8’s  Office,  New  Delhi  134-135

 लगना

 6082,  जमशेदपुर  में  छोटे  तथा  बड़े  पैमाने  के  Small  and  large  scale  indus.

 उद्योग  ties  in  Jamshedpur  135

 Licences  for  the  import of  goods  135 6083,  वस् तुझ ों  के  aaa  के  लिए  लाइसे स

 6084,  बांदा  लोको  दौड  मध्य  रेलवे  में  प्रतिदिन  Daily  working  hours  at  Banda

 काम के  घंटे  Loco  Shed  (C,  Rly)  126-136

 6085  इंजीनियरी  ma  निर्यात  dada  परिषद  Engineering  Export  Promotion

 Council
 136-137

 6086  ,  नेफा  में  रेलवे  का  विकास  Railway  Development  in  NEFA  137

 6087  .  जमालपुर  र लवें  वर्कशॉप  Jamalpur  Railway  Workshop  137

 6088  138 .  र  लवें  विदाई  जमालपुर  Railway  Warkshop,  Jamalpur

 6089  ह  उत्तर  पूर्व  रेलवे  के  ए०  पी०  को  की  Promotion  of  A.P.Cs.  North

 पदोन्नति  Eastern  Railway  138

 6090  Jemalpur  Railway  Workshop  138-139 .  जमालपुर  र  लवे  शिवदास

 0091  बम्बई  दिल्ली  वातानुकूलित  way  a  Use  of  Diesel  Locomotive  for

 Hauling  Bombay  Delhi  Air रल  गाड़ी को  चलाने  के  लिए  डीजल

 Conditioned  Express  139 इंजन  का  इस्तेमाल

 (xiii)



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESITIONS  (Contd)

 द. ह  Wo  स०  U.  Q.  Nos

 विषय  SUBJECT
 पुष्ठ/?88९5

 Brid  ges  over  Railway  linos 6092,  गुजरात  से  गुजरने  वाली  रेलवे  लाइनों

 passing  through  Gujarat के  ऊपर  पुल  139

 Financial  Assistance  for  closed 6093.  बन्द  कपड़ा  मिलों  के  लिए  गुजरात

 कार  द्वारा  मांगी  गई  वित्तीय  सहायता
 textile  Mills  sought  for  by

 Gujarat  Government  149-140

 6094,  स्टीम  लोको  दौडा  डगर गढ़  (  दक्षिण  Steam  Loco  shed  at  Dongargarh,

 qq  र  E,  Railway  140

 6095.  सरगुजा  जिले  में  चिरमिरी  erase  तथा  Overbridge  between  Chirmiri

 colleges  and  school  and  Kur- स्कूल  तथा  कुरमासिया  के  बीच

 masin,  District  (Ma- उपरि  gat

 dhya  Pradesh)  141

 6096.  रेलवे  बोर्ड  और  कोयला  खानों  .  के  Agreomont  Railway

 मालिकों  के  बीच  समझौता  Roard  and  colliery  Ownors  141

 0097,  मध्य  प्रदेश  में  सहकारी  कपड़ा  मिलें  Cooperative  Toxtile  Mills  in

 14] Madhya  Pradesh

 Recovery  of  Rails  in  Siliguri  142
 6098,  सिलीगुड़ी  में  रल  की  पटरियों  का  पकड़ा

 जाना

 6099,  र लवे  की  राय  Earnings  of  Railways  142

 6160.  महाराष्ट  में  यवतमाल  जिल  में  रेलवे  Railway  lines  in  Yeotma]  Dis-

 लाइने  trict  in  Maharashtra  142-143

 New  Railway  Lines  ‘in  Maha-
 6101.  महाराष्ट्र  में  नई  रेलवे  ला  इनेਂ

 rashtra  143-144

 Forward  Trading  144 6102,  वायदे  के  सौदे

 New  Delhi  Faridabad  Suburban 6103,  नई  दिल्‍ली  फरीदाबाद  उपनगरीय

 Section  144.145

 6104.
 पूर्वोत्तर

 रेलवे  का  भोजन  व्यवस्था  विभाग  Misappropriation  in  the  Cat-

 में  गवन
 eting  Department  of  North

 Eastern  Railway  145

 Construction  of  Railway  Lines 6105.  राजस्थान  में  रेलवे  लाइने  का  निर्माण

 in  Rajasthan  145-146

 6106.  चाय  तथा  पटसन  का  निर्यात  Export  of  Tea  and  Jute  146-147

 6107.  भारत  के  व्यापार  करार  India’s  trade  agreement  147

 6108.  हिन्दुस्तान  जिंक  स्मैत्टर  Hindustan  zinc  Smelter  147-148

 6109.  बड़ी  लाइन  का  कालका  में  पारा मन  तक  Extension  of  Broad  Gauge  Line

 का  बढ़ाया  जाना  तथा  किरोड़ी  रेलवे  from  Kalka  to  Parmanu  and

 (xiv)



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS  (Contd.)

 न  प्र ०  सर  U.  Q ~£  Nos,

 विषय  SUBJECT  18  8९5

 स्टेशन  रेलवे ) का कॉ  विस्तार  Enlargement  of  Kandrori  Rly.

 148 Station  (N.  Rly)

 118-149 6110,  राजनीतिक  दलों  कों  चन्दा  Donations  to  political  parties

 Isgue  of  i  lustrial  licer  cea  149 6111,  औद्योगिक  are  पैसों  का  जारी  का  जानो

 किया  जाना

 ०112,  हलकी  व्यापारिक  मोटर  गाड़ियों  का  Production  of  light  commercial

 उत्पादन  vehicles  149

 6113,  औद्योगिक  लाइसेंस  का  जारी  किय  Tssue  of  industrial  licences  150

 जाना

 6114,  भारत  में  विदेश  fag  त्रित  कम्पनियां  reign  controlled  companies  in

 India  150

 Consultative  Groups  of  Indus- 6115,  उद्योग  पतियों  के  सलाहकार  ग्रुप
 trialists  150-151

 6116.  नई  दिल्लो  और  अमृतसर  के  बीच  तेज  Fast  train  from  New  Delhi
 to

 रफ्तार  वाली  रल  गाड़ी  Amritsar  161

 0०117.  रुपये  में  भुगतान  स्वीकार  करने  वाले  Imports  from  Rupee  payment

 countries निदेशों  से  आयात  151-152

 Idle  capacities  in  the  public  and 6118,  सरकारी  तथा  गैर  सरकारी  ata  में

 152-153 बेकार  पड़ो  क्षमता  private  sectors

 Railway  Board  153
 6119,  र लबे  बोर्ड

 roval  of  control  on  cloth  153 6120.  कपड़े  पर  से  नियंत्रण  हटाना

 6121,  मैसूर  में  सरकारी  क्षेत्र  के
 उद्योग  Public  Sector  Industries  in  My-

 SuTc  153-154

 Vegetarian  Refreshment  room 6122.  मिराज  रब  स्टेशन  का  शाकाहारी

 at  Miraj  Railway  Station  154 जलपान  गह

 Export  of  jute  goods  to  Cuba  154-155 6123.  क्यूबा  को  पटवन  के  सामान  का  निर्यात

 Export  of  Kyanite  155-156 6124.  कच्चे  कार  नाइट  का  निर्यात

 6125,  रासायनिक  प्रकरणों  के  लिए  उपकरणों  Import  of  equipment for  chem-

 ical  process का  श्रायात  156-157

 Assam  coal 6126,  भ्रासामी  कोयला  157

 Mining  and  llied  machinery 6127,  खनन  तथा  संम्बद्ध  मशीनरी  निगम

 corporation  157-158

 6128,  रल  द्वारा  कोयले  की  ढ  लाई  Movement  of  coal  by  Rail  158

 6129,  कालका  मेल  र  लगाती  Kalka  Mail  159

 (xv)



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 To  सं०  U.Q.  Nos,

 SUBJECT विषय  285  |  Pages

 6130  दक्षिण  मध्य  tad  पर  नई  tad  लाइने  Now  Railway  lines  on  South  Cen-

 tral  Railway  159-160

 6131.  Manufacture  of  scooters  160
 स्कूटरों  का  निर्माण

 6132  Sale  of  Fake  Railway  Tickets
 कानपुर  स्टेशन  पर  जाली  रेलवे  टिकटों

 को  बिक्री  at  Kanpur  Station  160

 6133  fata  को  कपड़े  का  निर्यात  Export  of  Cloth  to  UK  161

 6134  कलकत्ता  मोटर  टायरों  को  कमी  Shortage  of  motor  tyres  wm  Cal-

 cutta  161-162

 Removal  of  truck  adda  from  Gra- 6135  दिल्ली  के  पास  कर्वारेस्तान

 से  टुक  अड्डे  का  हटाया  जाना  veyard  near  Malkeganj,  Delhi  162

 6136  M/s  Hindustan  Safety  Glass  works थम सस  हिन्दुस्तान  सेफ्टी  दास  विकास

 कलकत्ता  Ltd,  Calcutta  162-163

 6137  हिन्दुस्तान  पिर्लाकिग्टन  कम्पनी  Hindustan  Pilkington  Co,  163

 6138  सूती  कपड़े  के  थानों  का  निर्यात  Export  of  ection  piece  goods  163-164

 6139  पश्चिमी  रेलवे  के  दिल्‍ली  इतर  Duty  list  of  staff  working  in  Tra-

 रेलवे  यातायात  लेखा  कार्यालय  ffic  Accounts  Office,  Western

 में  कर्मचारियो ंके  काम की  सूची  Railway,  Delhi  164

 6140  रेलवे  यातायात  लेखा  कार्यालयों  में  ग्र ेड  Duties  of  clerks  Grade  I  and  II

 1  शौर ग्रेड 2 बंलकों का कार्य 2  पलकों  का  कायें  in  the  Railway  Traffic  Acc-

 ounts  Offices  164

 6141.  बोकारो  इस्पात  कारखाना  Bokaro  Steel  Plant  165

 6142  टाइप  मशीनों का  निर्माण  करने  वाली  Typewriter  Manufacturing  com

 कम्पनियां  panies  165-166

 6143  कानपुर  को  मैसर्स  कूपर  एलन  एण्ड  M/s  Cooper  Allen
 Company  of

 कम्पनी  Kanpur  166

 6144  केरल  में  प्रसार  कागज  का  कारखाना  Newsprint  Factory  jon  Kerala  166-167

 Cement  Factory  in  Assam  167 6145  श्रासाम  में  सीमेंट  का  कारखाना

 6146  श्रीराम  अखबारी  कागज  का  News,  rint  Factory  in  Assam  167-168

 खाना

 Free  Passes  for  Contra]  Govern 6147  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए

 168
 मुफ्त  tad  पास

 Company  Law  Board  168 समवाय  विधि

 5149,  निदेशकों  के  पारिश्रमिक  Remuneration  of  169-170

 (xvi)



 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS  (  Contd.)

 न  प्र  स०  U.  Q.  Nos.

 विषय  SUBJECT  yso/Pages

 6150  पाल  इंडिया  रेलवे  कामर्शियल  क्लास  AH  India  Railway  Commercial

 170
 एसोसिएशन  Clerks’  Association

 6151  परिवहन  का  कार्य  करने  वाले  Absorption  of  Transportation

 staff  in  Commercial  Staff  Ca- चोरियों  को  वाणिज्यिक  वर्ग

 बिष्ट  करना  togory  170

 6152  परिवहन का  कायें  करने  वाले  Absorption  of  Transportation

 चोरियों को  वाणिज्यिक  वर्ग  में  staff  in  commercial  category  171

 विष्ट  करना

 6153  इंडियन  रेलवे  केटरिंग  कोऑपरेटिव  Contract  to  Indian  Railway

 जोधपुर  को  ठेका  Catering  cooperative  soci-

 ety,  Jodhpur  171

 Buffet  Car  attach=:d  to  Bika- 6154  बीकानेर  ऐक्ट्रिस के  साथ  जोड़े गये

 ner  Express  172 बेकार

 6155  भ्र खे बारी  कागज  का  आयात  Import  of  Newsprint  172

 6156  ऊनी  हौजरी  का  निर्यात  Export  of  Woollen  Hosiory

 Goods  172

 6157  के०  सी०  टी ०  कपड़ा  हुबली  का  Taking  over  of  K.C.T,  Mills

 Hubli सरकार  द्वारा
 भ्र पने  हाथ

 में
 लिया  173

 जाना

 6158  Railway  over  bridge  on  Nat-
 राष्ट्रीय  राज  पथ  संख्या  3  पर  रेल  का

 ional  Highway  No.  3  173
 उपरि  पुल

 6159  कट  याण  स्टेशन  का  पुनर्निमाण
 Reconstruction  of  Kalyan

 Station  173-  174

 Electrification  of  Igatpuri 6160  इगतपुरी  मानना  सैक्शन  का

 Manmad  Section  174

 6161  _  केवल  से  नारियल  की  जटा  से  बने  माल  Supply  of  wagons  for  Lifting

 Coir  Goods  fron:  Kerala को  उठाने  के  लिए  माल डिब्बों  का  174

 सप्लाई  किया  जाना

 Production  centres  in  Korala  174-175
 6162,  केरल  में  उत्पादन  केन्द्र

 Looting  of  Akone  Station 6163.  कोना  रेलवे  स्टेशन  का

 (  0.  Rly)  175 जाना

 6164,  औद्योगिक  लाइसेंसों  का  दिया  जाना  trant  of  Industrial  Licences  175-176

 Vacanci  6a  in  the Os  iif  viv  indian  Stan. 6165.  भारतीय  मानक  संस्था  में  few  स्थान

 dards  Institution  176
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 DEMANDS  FOR  SUPPLEMENTARY  GRANTS अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें

 1968-69  (UTTAR  PRADESH)  1968-69

 To  उठ  Fo  U.  Q,  Nos.

 विषय  SUBJECT
 ges  Pages

 6166,  भारतीय  मानक  संस्था  Indian  Standards  Insti:  ution  176

 6167,  भारतीय  मानक  संस्था  द्वारा  दिया  गया  House  Rent  Allowance  paid  by

 मकान  किराया  भत्ता  1177

 6168,  1968  में  दिल्ली  फरुखाबाद  Fire  in a  Coach  of  Delhi

 गाड़ी  के  एक  डिब्बे  में  राग  लगना  Farrukhabad  Train  in  August
 1968  177

 Third  pay  Commission  fur
 6169,  रेलवे  कर्मचारियों  के  faa  तीसरा  वेतन

 अ्रायोग  Railwaymen  177-178

 Running  Staff  of
 Sealdah  Di-

 6170.  सियालदाह  डिविजन  पर  रेलगाड़ी  के

 साथ  जाने  वाले  कमेंट्री  vision  178

 61  तस्करी  के  कारण  पटसन  के  Effect  on  Jute  Production  duo

 दन  पर  प्रभाव  to  Smuggling  178=179

 6170-4  faa  जिले  में  पटसन  की  खपत  Jute  consumption  in  Purnea

 District  179

 6170-1  कम्पनियों  द्वारा  राजनीतिक  दलों  को  Donation  by  Companies  to  Poli

 दात  tical  Parties  179

 चलचित्रों  का  निर्वात  Export  of  Films  179

 6170-8  बेरियम  कैमिकल्स  आंध्र  Barium  Chemicals  Ltd,,  An-

 dhra  Pradesh  180 प्रदेश

 Production  capacity  of  Barium 6170-4  बेरियम  कैमिकल्स  श्रीनगर

 प्रदेश  की  उत्पादन  क्षमत  Ltd.  Andhra  Pra.

 desh  180-181

 Exhibition  of  Indian  Films  in 6170-4  रूस  तथा  अरब  देशों  भारतीय

 USSR  and  Arab  Countries
 क

 181 चलचित्रों  का  प्रदर्शन

 चेकोस्लोवाकिया  की  स्थिति  के  बारे  में  Re.  situation  in  Czechoslovakia

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न  Papers  48171  onthe  Table

 राज्य  सभा  से  ह सद  Message  from  Rajya  Sabha

 सदस्यों  की  भ्ननुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति  (0171 111: 100  on  Absence  of  Mem

 bers  from सातवां  प्रतिवेदन  Sittings  of  the

 House  Seventh  Report

 दण्ड  तथा  निर्वाचन  विधियां  संशोधन  Criminal  and  Election  Law

 यक  पुरःस्थापित
 Amendment  Bill-  Introduced

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगे  Demands  for  Supplementary
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 लोक-सभा  ग्यारह  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  mer Leh  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 |  MR,  SPEAKER  in  the  Chair  ]

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL
 ANSWERS

 TO  QUESTIONS

 +  श्रीलंका  को  फिल्मों  का  निर्यात

 691,  श्री  एम०  एस०  ओबराय  :  श्री  दी  च०

 व्या  बाशिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ne

 यह  सच
 है  कि  हाल  ही

 में  श्रीलंका  ने  भारत  से  तमिल  कौर  हिन्दी  फिल्मों  के

 अर्थात  पर  पाबंदियां  लगाने  का  निर्णय  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसका  फिल्म  उद्योग  पर  कया  प्रभाव  पड़ेगा  कौर  इस  कारण  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  की  हानि  होगी  ?

 वाणिज्य  म्त्रालय  में  उप-मन्त्री  मोहम्मद  शफ़ी  :  और  श्रीलंका
 सरकार  ने  भारत  से  तमिल  तथा  हिन्दी  फिल्मों  के  ग्रा यात  पर  कोई  पाबंदियां  तो  नहीं  लगाई

 परन्तु  उसकी  विदेशी  मुद्रा  की  कठिनाइयों  के  कारण  1  1968
 से  सभी  विदेशी  टीमों  के

 प्रख्यात  में  20  प्रतिशत  की  कमी  की  गई  है  ।  अब  इस  पद  लिए  लाइसेंस  विदेशी  मुद्रा  हकदारी

 प्रमाण-१त्रों  पर  अदायगी  करने  पर  जारी  किये  जाते  हैं  ।  इससे  श्रीलंका  को  राज्य  फिल्मों  के

 mala  में  भी  कमी  होने
 को

 सम्भावना  है  ।

 श्री  एम०  एस०  ओबराय  :  कया  मैं  मन्त्री  महोदय  से  ge  सकता  हूँ  कि  उनकी  श्रीलंका

 की  यात्रा  के
 दौरान  क्या  उन्हें  श्रीलंका  करा  भारतीय  पर  लगायी  गयी  के  बारे  में

 कुछ  जानकारी  मिलीं  तथा  इस  पर  श्रीलंका  सरकार
 कीं  क्या  प्रतिक्रिया  थी  ?
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 श्री  मोहम्मद  शफ़ी  कुरैशी  :  यह  रोक  वाली  बात  केवल  भारतीय  फ़िल्मों  के  लिए  ही  नहीं
 बल्कि  श्रीलंका  में ब्रा यात  की  जाने  वाली  सभीं  विदेशी  फ़िल्मों  के  बारे  में  लागू  होती  यह  मामला

 विचारार्थ  नहीं  रखा  गया  था  ।  जब  भी  कभी  भारतीय  फ़िल्मों  के  विरुद्ध  कोई  भेद-भाव  होगा  तो

 श्रीलंका  सरकार  के  साथ  बात-चीत  की  जायेगी  ।

 श्री  एस०  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  बया  श्रीलंका  की  यह  रोक  इस  भय

 पर  आधारित  है  कि  इन  फ़िल्मों  का  सांस्कृतिक  प्रभाव  श्रीलंका  की  संस्कृति  पर  छा  जायेगा  ।

 स्वतंत्रता  के  बाद  भारत  श्रीलंका  के  मध्य  सम्बन्धों  का  समुचित  विकास  नहीं  हुआ

 भारत  सरकार  इस  बात  को  भूल-गई  लगती है  कि  बे  वहां  की  अपनी  बौद्ध  संस्कृति  की  रक्षा

 करने  में  बड़े  जागरुक  हैं
 ।  यह  बात  उन  द्वारा  तमिल  तथा  तेलुगु  फ़िल्मों  के  गीतों  के

 प्रसारण  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने  से  स्पष्ट  हो  जाती  है  ।  वह  बात  खँ  र  किसी  प्रक।र  कुछ  समय

 हुए  हल  कर  ली  गई  थी  ।  बया  सरकार
 इस  सम्बन्ध में  कोई  ठोस  प्रयास कर  रही  है  कि  उनको

 ऐसा  काल्पनिक  भय  न  रहे  कि  हम  उनकी  संस्कृति  पर  किसी  प्रकार  का  कोई  प्रभाव  डाल

 रहे
 हैं  ?

 श्री  मोहम्मद  शफी  जैसा  मैंने  कहा  भारत  सरकार  जानकारी  में  ऐसी

 कोई  चीज  नहीं  यदि  भारतीय  फ़िल्मों  के  विरुद्ध  कोई  भेद  भाव  किया  जाता  है  तो  भारत

 सरकार  उस  पर  बिचार  करेगी  |

 ढोल  निर्माताओं  को  इस्पात  की  चादरों  का  आवंटन

 692,  श्री  सीताराम  केसरी  :  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कायम  मंत्री  23  1968

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  402  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगें  कि  :

 ढोल  निर्माताओं  को  निर्घारित  क्षमता झ्र ों  के  अनुसार  इस्पात  की  चादरें  आ्रावंटित

 करने  के  कारण  जबकि  सरकार  इस्पात  चादरों  की  बहुत  कमी  होने  के  कारण  मूल

 निर्माताओं  को  उनकी  एक  पारी  के  अनुसार  भी  इस्पात  आबंटित  करने  की  स्थिति  में  नहीं  थी  ;

 1064  में  क्षमताएं  निर्धारित  करने  के  क्या  कारण  थे  जबकि  यह  मान  लिया  गया

 था  कि  इस्पात  की  चादरों  की  कमी  निरन्तर  रहने  वाली  है  ;  कौर

 क्या  ऐसी  परिस्थितियों  में  किये  गये  निर्धारण  के  परिणामस्वरूप  मैक्स  हिन्द

 विनाश  जिंग  नई  क्षमता  तौर  कमसिन  ced  gq  एण्ड  बैरल  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  के  श्रनघिकृत

 विस्तार  को  मान्यता  मिल  गयी  है  ?

 औद्योगिक  तथा  समवाय-कार्य  मंत्रालय में
 उप-मंत्री  भान  प्रकाश  :

 इस्पात  तैयार  करने  वाले  सभी  उद्योगों  को  इस्पात  का  नियतन  बराबर  उनकी  एक

 पारी  के  अनुसर  झांकी  गई  उत्पादन  क्षमता  के  जनाधार  पर  किया  गया  है  ।

 लोक-सभा  में  7  1908  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रशन  स  गया  1968  के  उत्तर

 की  ओर  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है  |

 faq  परिस्थितियों  में  का  Talat SNEETEL  की  प्रत्या Jl  q  न  क्षमता को  पीड़ित  दी  गयी है  ।  उनके
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 बारे  में  लोक-सभा  में  24  1967  को  qe  गये  तारांकित  wet  संख्या  250  के  उत्तर  में

 पहले  ही  बनाया  जा  चुका है
 ।

 Shri  Sitaram  Kesri  :  Barrels  lhhave  been  a  subject  of  discussions  in  the  House  a

 muiniber  of  times.  Even  yesterday  too,  some  quostions  were  put  on  behalf  of  the  Indian  Oil,
 Prior  to  1964,  when  you  made  assessements  regarding  barrels,  you  had  been  giving  3,  000

 tons  ofraw  material  every  month  to  the  fabricator  whose  annual  capacity  was  45,000  i.

 3,750  per  month.  I  want  to  know  why  did  you  ordcr  fer  a  reassessment  when  even  3,000
 tons  01  faw  matcriaul  was  not  available  ;  and  under  this  order,  you  recognised  ihe  Hind

 Galvanising,  a  new  firm  of  falricators,  when  the  raw  matcrial  was  included  in  the  banned

 list  owing  to  its  slioriage  and  no  new  firm  war  iv  be  created  ह  [  want  to  know  how  could

 you  ordr  for  @  reassessment  when  you  wer  not  able  to  fulfil  the  demand  of  3,000  tons  of

 raw  i  atcrial  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  F.A,
 Ahmed)  :  would  try  to  meet  all  the  point.  There  appears  to  be  a  confusion  in  उ  egiurd  to

 assessed  Capacity  and  licer:ced  capacity,  As  regards  the  allocation  of  steel,  under  the  cont:
 rol  order  in  1946-47,  we  used  to,  give  51001  to  the  consumer  industries  on  their  basis  of

 assessed  capacity.  The  idea  of  licenced  Capacity  came  only  aftcr  1951  when  thcre  rose

 question  regarding  issuing  licences.  In  1963-64,  as  has  been  asked  by  the  hon.  Mem-

 ber,  thire  was  a  mecting  of  the  representatives  of  the  011  companies  and  the  Manufuc-

 turers  of  the  barrcls.  After  the  mecting  it  was  decided:  that  their  requirement  was  4,700
 barrals  per  month  and  they  were  givon  stcel  only  for  3,000  barrols,  It  was  also  consid-

 ered  at  that  time  whether  the  stee]  may  be  given  to  others  also  or  the  capaicity  of

 these  pcoplo  alone  be  increased,  At  that  time,  the  manufacturers  told  that  their  cap-

 acily  was  more  than  the  assessed  capacity.  Then  a  committee  was  appointed
 who  went  into  it  and  reported  that  if  these  people  were  given  more  stcol  they  could

 make  1700 01.01'615  every  month.  Their  capacity  was,  therefore,  cnhanced  from.  3,000
 to  4,700,  On  that  basis  this  much  stce]l  has  been  to  them  and  they  have  made

 barrels,  Then,  there  was  a  question  about  a  company,  That  too  was  a  rogistered  com-

 pany  andthey  also  could  make  after  having  a  little  bit  more  machinery.

 irl  Sitaram  [  feel  that  at  the  time  when  this  1'0- 8५ 5055111 0116  was  ordered,
 the  Minister  and  the  offiecrs  must  have  done  some  misappropriation,  The  assessment
 made  by  you  in  1963-64  on  the  basis  of  whicli  you  allotted  16,000  tons  toa  firm  and  3,000
 tons  to  the  Hind  Galvanising  and  later  on  you  reduced  the  formor  ailotment  from  16,000
 tons  to  9,000  toms  and  enhanced  the  later  allotment—that  of  the  Hind  Galvanising  —to

 6,000  ;  andalso  that  of  the  Standards  whose  previcis  ¢Hotment  was  5,000  tons,  you
 increased  it  to  8,000  tons.  This  all  shows  that  you  made  assessment  only  to  favour  the
 Hind  Galvanising,  I  went  to  know  whether  the  hon.  Ministcr  is  prepared  to  holda  proper
 inquiry  or  probe  into  the  affair  so  that

 all  the  malpractices  may  be  cradicatcd  and  all

 may  get  equal  justice  ?

 Shri  F.A.  Ahmed  :Itwould  be  better  for  me  not  to  speak  any  thing  on  this

 subject  since  a  writ  petition  isalready  pending  in  the  High  Court  in  which  all  these
 issues  have  been  taken  up,  After  a  decision  is  get  in  this  regard,  we  will  come  to
 know  about  the  new  licences  and  the  assessed  capacity,

 Shr!  George  Fernandes  :  It  is  mot  as  much  simple  an  issue  as  the  hon,  Minister
 has  stated.  In  fact,  in  1$62,  the  then  Chiof  Minister  of  West  Bengal,  Shri  P.C.  Sen
 wrote  to  the  Central  Government  to  increase  the  capacity  of  the  Hind  Galvanising

 But  since  the  whole and  permit  them  to  manufacture  a  different  type  of  barrels.
 steel  then,  was  in  the  banned  list,  the  Ministry  expresscd  its  inability  to  enhance  this

 capacity  aod  give  a  contract to  the  Hind  Galvanising.  After  that,  in  1963,  when  it  be-

 3
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 came  difficul:  to  issue  a  licence  to  this  company  onthe  strength  of  Sli  P.C,  Sen’s  Letter,
 the  Govt.  then  found  out  a  new  method  of  making  and  tried  to  increase
 the  capacity  of  the  Hind  Galvanising.I  have  got  a  copy  of  the  notico  of  the  Ministry
 of  Commerce  and  Industry.  is  written  thercin  that  2

 **  The  Chief  Minister  ot  West  Bengal  in  lis  lcttor  to  the  Minister  01  Industrics
 has  urged  that  Hind  Galvanising  and  Fngincc  ring  Co,  Private  Ltd.  should  be  allowed  to
 undertake  manufacture  of  40  to  45  gallons  of  standard  stce!  drums.  At  present,  under

 their  restriction  cerlifeate,  they  can  only  manufacture  drums  of  four  to  five  gallons
 and  up  to  10  galions  only  of  60  and  90  gallons,

 First  of  811  1  ask  for  your  permission  to  place  it  on  the  Tuble  of  the  House.  But

 you  pleaso  see  toit,  It  has  been  stated  inShri  Chari’s  note  of  26.3.63  why  it  can  not
 be  given  :

 circumstances,  it  is  not  possible  to  agree  to  tho  proposal  of  Hind

 Galvanising  and  Engineering  Company,  A  letter  to  the  Chief  Minister  of  V  *  ost  Bengal  is

 placed

 If  I-say  that  tho  Chief  Minister  of  Bengal  fuiled  in  his  efforts,  then  is  it  not

 13 1
 Toa  t  not  a  nonsense fact  that  this  reassessment  business  has  been  a  new  way  out

 done  here  ?

 Shri  F.A.  Ahmed  :  1  have  alroady  said  that  wo  should  understand  the  diffor-

 ence  in  these  two  things.  One  is  the  assessed  capacity  and  the  othcr  one  is  the  iicenced

 capacity.  Till  the  liconsing  system  was  not

 Shri  Madhu  Limaye;:  Was  the  letter  written,  or  not

 aft  फखरुद्दीन  अली  अहमद  :  मूल  प्रत  का  उत्तर  झपने  भ्रनुसार  देने  दीजिए  ।  प्रकाशित

 सामर्थ्य  के  अनुसार  उन्हें  ढोल  बनाने  के  लिए  थे चद्दर  दी  गई  थीं  ।  परन्तु  बाद  तेल  कम्पनी

 तथा  निर्माताओं  के  प्रतिनिधियों  के  मध्य  यह  पता  लगा  कि  वे  शझ्रावश्यकताझों  के  अनुसार  ढोलों  को

 निर्माण  नहीं  कर  रहे  तो  यह  निर्णय  गया  कि  ag  विचार  जाये  कि  क्या  निर्माण

 के  उद्देश्य  से  नयें  एककों  को  पंजीकृत  किया  जाये  वर्तमान  एककों
 के  ही  निमि  हेतु

 सामर्थ्य  को  बढ़ा  दिया  जाये  ।  जाँचे  की  गई  थी  यह  मालुम  हुम  था  कि  वर्तमान  एककों  के

 पास  निर्माण  करने  का  सामर्थ्य  है  ।  इस  पत्र  के  होते  हुए  मामले  की  योग्यता  के  झाधार  पर

 जांच  की  गई  तथा  यह  पाया  गया  कि  यह  एकता  मैस  हिन्द  गेल्वेनाइजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग

 कम्पनी  छोटे  ढोलों  तथा  भारी  बैरलों  हेतु  पंजीकृत  किया  गया  ate  थोड़ी-सी  मशीनरी  शर  बढ़ा

 लेने  के  बाद  वह  ड्रमों  के  निर्माण में  भी  योग दे  सकेगा  उन्हें यह  चार  भी  दीं  गई  तथा

 निर्माण  करने  के  लिए  कहा  गया  ।

 Shri  George  Fernandes  :  You  have  not  explained  about  the  whether  you

 had  sent  any  such  letter  which  said  that  that  could  not  be  done  ?

 aft  फजरुद्दीन  अली  अहमद  :
 मैंने  कहा  है  कि  उस  पत्र

 परं  विचार
 किया  गया  था  ।  जांच

 के  बाद  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  जो  एकता  निर्माण  करने  की  स्थिति  में  है  उन्हें  ये  चहरे

 दी  जा  सकती  gt

 अध्यक्ष  महोदय
 :  उन्होंने  कहा  है  कि  पर  विचार  कियां

 गया  था  तथा  माननीय  सदस्य

 भी  उस  पत्र को  पढ़  चुके  हैऔर  वह  पत्र  रिकार्ड  में  भी  श्री  चुका  है  ।

 Shri  George  Fernandes  इ  may  be  permitted  to  ‘place  it  on  the  Table  of  the

 House,

 4
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 Shri  Madhu  Limaye:  Let  him  place.  Wo  also  want  tu  know  what  is  written

 therein.  Wo  are  putting  question  and  the  lon,  Minister  is  replying,  We  want  lo  koow

 what  is  contaimed  in  theo  letter,

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  पर  विचार  करुँगा  ।

 Shri  Madhu  Limaye  a a  It  is  not  comptole,

 Shri  Abdui  Ghani  Dar:  May  I}.now  whether  the  Indian  Oil  Co.,  a  public  con-

 cern,  was  to  keep  galvanised  sheets  and  whether  thoy  also  kept  a  large  stock

 with  thetn  ?  15  it  alact  that  instoad  of  using  these  shocts  for  manvfacturing  druma

 which  thoy  necded  most,  hey  gave  those  away  to  the  ESSQ  a  forsign  company  of

 tio  U.S.A,  %  Also  itis  a  fact  that  thoy  did  not  call  any  teacdor  for  those

 shect  and  gavo  awuy  without  any  tender  ?  Why  was  it  so  ?  What  action  is  boing
 tekon  against  the  authority  responsible  for  this  loss  and  who  neither  called  any  ten-

 der  nor  got  tho  requiromont  fulfilled,  and  gave  those  away  to  that  foroign  company
 who  has  been  inflicting  loss  to  the  1.0.C.  through  its  various  activities  +

 Shri  F.A  Ahmed:  It  is  not  relovant  to  this  quostion,  If  tho  T.O,0,  has  had
 some  11.1 71 5100110 1 (911  With  the  Potro-chemicel  Industry,  |  can  gecyou  the  information,

 श्री  स०  Alo  बनी  :  दर  बार  यह  प्रदान  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  से  किया  जाता

 वह  कह  देते  हैं  कि  यह  औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  के  अधीन  है  ।  बैरल  ate  ग़मों  सम्बन्धी

 सारा  ही  sat  दुविधा  में  पड़ा है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अरब  इस  बारे  में  विवाद  करने  से  ag  होगा  ?  मामला  प्राक्कलन

 समिति  के  समाने  है  ।  उन्हें  हमें  रिपोर्ट  देने  दीजिए  ।

 Shri  Abdul  Ghani  Dar  I  wanted  to  know  whether  the  Ministry  permitted
 them  to  sell  tho  material  to  whomsvever  they  like,  or,  as  you  suid,  they  were  per-
 mitted  to  do  so  in  view  of  their  requirement  and  capacity  ?  If  they  havo  violated

 your  instructions  that  they  should  consume  tho  mutertal  fur  their  own  use,  what  ac-

 tion  do  you  propose
 to  take  against  them  ?

 Shri  F,A.  Ahmed  :  As  fur  as  I  know,  the  steel  is  givon  to  only  steel  processing
 industries,  If  they  have  done  somo  allocation,  I  would  like  te  have  notice  and  get  you
 the  information,  But  according

 to  my  information  that  is  notastcel  processing
 industry,

 Shri  K.N.  Tiwary:  What  are  the  country’s  requirements  in  regard  to  barrels
 and  drums.  and  whet  isthe  existing  capacity  of  the  procduction  ?  Is  it  a  fact  that
 if  they  are  given  quota  according  to  their  capacity,  they  can  make  good  all  the  require-
 monts  of  the  country  ?  Is  it  also  a  fact  that  they  are  given  only  40%  quota  due  to
 which  ७1105  can  not  run  even  one  shift  fully  and  that  if  they  are  given  full  quota  they
 will  work  in  double  shifts  and  employ  more  labour  ?  In  this  way,  will  you  not  be

 atle  to  mest  all  the  requirements  of  the  country  ?

 Shri  F.A.  Ahmed  :  According  to  tho  figures  we  have,  the  total  capacity  is  about

 56,000  tons  and  the  raw  material  ‘provided  during  1966  is  as  follows

 to  Bharat  Barrels  9,877  tons
 af

 to  Standard  Drum  7,899
 ते

 to  Industrial  Containers  2,528
 शत

 to  Hind  Galvanising  Co.  5,960

 to  Steel  Co,  Containers  529
 रहे
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 Shrj  K.  N,  Tiwary :  I  had  whethe eth  er
 they  are  given  only  40%  of  their

 capacity  and  not  the  rest  of  tho  A  १  If  you  inersaso  it  to  con't  pereent  can’t  yon
 meet  all  the  requirements  of  the  country ?

 Shri  F.A.  Ahmed  :  I  do  not  follow  what  110  means  Recontly,  we  have  reecived

 proposal  that  the  barrels  should  be  ा 8110५िटघ. घालते  in  the  pub:  sector,  The  licen

 sing  has  examined  the  pronosa]  It  is  under  consideration  whether  it
 should  be  rivon  to  1110  existing  units  or  to  the  public  sector

 भारत-अफगानिस्तान  व्यापार  फरार

 रण

 693  शा  नील  0.0  लश्कर  श्री  अवचेजियान

 बया  बाशिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  आर  प्रफंगानिस्तान  की  सरकारों  हने वर्ष  1968-69  के

 लिये  एक  नया  व्यापार  करार  किया  है

 यदि  तो  उसको  मुख्य  बातें  क्या  हैं

 कया  इस  करार  के  द्वारा  दोनों  देशों  में  व्यापर  बढ़ने  की  कौर

 (=)  यदि  तो  किस  किस  वस्तु  का  व्यापार  बड़ने  की  सम्भावना  है
 ?

 वाणिज्य  मन्त्री  दिनेश  जी  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  नये  भारत-प्रदान  व्यापार  करार  की  मुख्य  बातें  दी

 गई

 हां

 (@)  नये  व्यापार  करार  के  फलस्वरूप  कूल  भारत-प्रदान  व्यापार  में
 निस्तार

 होने  तथा

 a 2  bo साथ  ।  अपरम्परागत  मदों  में  भारत  के  निर्यात  के  बहकी  हो  जाने  की  सम्भावना  है  |

 विवरण

 (i)  शभ्रफंगानिस्तान  से  भारत  में  वहीं  के  जीरे  के  बीज  तथा  दवाई-बूटियों  के  आयात

 को  स्वतन्त्रता  से  gata  दी  जायेगी  ।

 (Gi)  अफगानिस्तानी  सूखे  तर  ताजा  फलों  की  सीमित  मात्रा  में  भारत  में  अरयात  करने

 को  अनुमति  होगी  ।

 (iii)  उपयुक्त मद
 संख्या  (i)  शौर  (ii)  के  आयात  के  बदले में  अदायगी के  रूप  में  भारतीय

 श्राय। तकर्त्ताश्नों  द्वारा  परम्परागत  वस्तु द्र ों  अर्थात  दालें  तथा  नारियल  की

 वस्तुओं  से  अन्य  का  कम  से  कम  15%  का  निर्यात  किया  जायेगा  ale  वहू  रिजर्व

 आफ  इण्डिया  द्वारा  नियत  ई०  पी०  प्रक्रिया  के  अनुसार  कौर

 (  )  अफगानिस्तान  से  ऊन  कौर  रूई  का  आयात  तथा  भारत  मशीनी  औजार

 अँटो  लोहे  तथा  इस्पात  की  निर्माण-सामग्री  शादी  का  जैसा  कि

 व्यापार-करार  में  तय  स्वतन्त्र  विदेशी
 मुद्रा

 के  भुगतान  ढा  जा

 सकेगा  |



 मौखिक  उत्तर
 5  1890

 क

 =  म  जज  तना at  चाहूँगा  कि
 श्री  नि०  र0०  प्रश्न  के  तथा  भाग  के  सम्बन्ध  में

 इस  नये  व्यापार  करार  के  परिणाम  स्वरूप  हमारे  निर्यात  में  कितने  प्रतिशत  की  वृद्धि  ।

 श्री  दिनेश  सिंह  :  यह  तो  वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  कार्य  पर  निर्भर  करेगा  |

 तो  उनके
 श्री  fao  रं०  जब  हमारे  मंत्री  महोदय  अफगानिस्तान  में  गये

 वाणिज्य  मंत्री  श्री  नूर  अली  ने  दल-पथ  के  बन्द  हो  जाने  से  अफगान  व्यापार  तथा  अथ  व्यवस्था

 होंने  कहा  था  कि  उनकी
 पर  पड़े  भारी  कुप्रभाव  पर  अपनी  सरकार  की  चिन्ता  व्यक्त  की  थी  ।  उर

 सरकार  थल  खुलवाने  के  लिये  निरन्तर  भरसक  प्रयत्न  कर  रही  है  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूँ  कि

 हमारी  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कर  रही  है  ?

 aft  दिनेश  सिह  :  इस  मामले  पर  अफगानिस्तान
 के

 वाणिज्य  मंत्री  के  बातचीत  हुई  थी  ।

 इस  मामले  में  हमें  भी  बड़ी  चिन्ता  है  ।  हमारी  बड़ी  इच्छा  है  कि  थल-पथ  खुल  जाये  परन्तु

 आगे
 पाकिस्तान  के  साथ  हमारे  वर्तमान  सम्बन्धी  को  देखते  हुए  हम  इस  बारे  में  बहुत  ही  कम

 >  कौर  भ्रफगनिस्तान  के  वाणिज्य  मंत्री  से  हुई
 बढ़े  हैं  ।  परन्तु  हम  अपनी  कौर  से  बड़े  उत्सुक  ी

 हमारी  बातचीत  स्पष्ट  करती  है  कि  हमारी  इसमें  रुचि

 बलराज  मधोक  अफगानिस्तान  के  चारों  कौर  कहीं  भी  सागर  का  स्पर्श  नहीं  क्योंकि

 raga  क्षेत्न  पर  पाकिस्तान  ने  बलात  भ्र घि कार  कर  रखा  अतः  उसका  प्राकृतिक  मागं  जो

 समुद्र  पर  जाता  है  पाकिस्तान  ने  रोक  लिया  है  तथा  भारत  को  भी  वह  सीधे  सड़क  मार्ग  से

 भ्रफगानिस्तान  जाने  से  रोकता  है  ।  भारत-म्रफगानिस्तान  के  मध्य  राजनीतिक  तथा  वाणिज्यिक

 सम्बन्धों  के  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  होने  की  दृष्टि  से  क्या  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  भारत  सरकार

 अफगानिस्तान  को  भारत  में  अपना  निर्यात  करने  के  लिए  झनुपूतित  हवाई  परिवहन  की  सुविधा

 तथा  क्या  भारत  सरकार  अफगानिस्तान  से  हमें  प्राप्त  git  वाले  आयात  की
 दातों

 में

 कोई  छूट  देगी  ।

 श्री  दिनेश  सिह
 :  भारत  तथा  अफगानिस्तान  के  मध्य  माल  लाने  के  लिए  अनुपतित

 हवाई  परिवहन  प्रदान  करने  का  सरकार  का  कोई  विचार  नहीं  क्य
 कि  समुद्री  मार्ग  खुला  है

 तथा  माल  श्री  जा  रहा  है  ।  इसकी  श्नुपूति  तो  करदाता  को  करती  है  ।

 श्री  श्रद्धा कर  सुपकार  :  कया  मैं  पूछ  सकता  हूँ  कि  अफगानिस्तान  को  जाने  के  लिए  वायु

 मार्ग  के  अतिरिक्त  व्यापार  के  लिए  और  भी  कोई  मार्ग है  ?

 att  दिनेश  fag  :
 मैंने  प्रभी  कभी  समुद्री  माग॑  का  उल्लेख  किया  था  ।

 श्री  रंगा  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  समय  निर्यात  लिये  जितने  प्रोत्साहन  दिये  जा

 रहे  उनका  वोट  करदाता  पर  पड़ता  है  ?  फिर  इस  सम्बन्ध  में  यह  क्यों  कहा  जा  रहा  है  कि  मंत्री

 महोदय  को  राज-सहायता  पर  इसलिए  आपत्ति  है  कि  इससे  करदाता  पर  बो  पड़ेगा  ?

 श्री  दिनेश  जब  कभी  pera  के  धन  के  उपयोग  प्रशन  हमारे  सामने  अता

 हमें  उसके  खर्च  करने  में  बड़ी  सावधानी  से  काम  लेना  होता है  ।  यद्यपि  निर्यात  के  लिए  कुछ

 सुविधायें  दी  गई  इस  मामले  में  ऐसी  किसी  बात  को  महसूस  नहीं  किया  गया  है  इसीलिए  मैंने
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 कहा  ।  मैं  अपनी  मर्जी  से  राजसहायता  नहीं  दे  ।  सभी  पतलूनों  पर  विचार  करने

 के  बाद  हम  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  इत  धन  को  खर्च  नहीं  करना  चाहिये

 श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  काबुल  के  अपने  हाल  ही
 के  दौरे  में  थल  मार्ग  को  फिर  खोले  जाने  के  बारे  में  चर्चा  की  थी  ?  यदि  नहीं  तो  वह
 गानिस्तान  और  भारत  के  बीच  व्यापारिक  सम्बन्धों  में  कैसे  सुधार  करेंगे  जो  कि  बहुत  ही  महत्व

 पूर्णा  मामला  है  ?

 श्री  दिनेश  सिह  :  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  मैंने  बातचीत  की  थी  |

 श्री  हेम  बरुआ  :  हमें  इस  बात  की  जानकारी  हैं  मंत्री  महोदय  ने  अफगानिस्तान  सरकार

 से  थल  माने  के  बारे  में  बातचीत  की  थी  परन्तु  हम  उस  बातचीत  का  परिणाम  जानता  चाहते  हैं  ।

 हो  दिनेश  थल  मार्ग  खोलना  अफगानिस्तान  या  भारत  के  हाथ  में  नहीं  है  ।

 हम  कवल  इस  बात  पर  सहमत  हुए  थे  कि  थल  मागं  खोलने
 के

 लिये  हर  सम्भव  प्रयास  किया  जाना

 चाहिये  ।

 Khan  : Shri  Ghayoor  Ali  May  [know  whether  during  his  recent  visit  to  Kabul,
 the  hon’ble  Minister  has  signed  any  permanent  trade  agreement  in  addition  to  the  Trade

 Agremcnt  for  the  year  1968-69,  if  so,  the  details  there  of ?

 Shri  Dinesh  Singh  :  No,  sir.  We  have  not  signed  any  other  agrcement,

 श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  भ्रफ़गानिस्तान  के  साथ  हमारे  बहुत  कच्छ  सम्बन्ध  है  ।  तो  क्या  सरकार

 ने  इस  बात  का  पता  लगायी  है  कि  में  कौन  कौन  सो  भारतीय  वस्तुएं  बिक  सकती

 हैं  जिससे  हम  अपना  निर्यात  बढ़ा  सकें  ?

 श्री  दिनेश  सिह  अफ़गानिस्तान  के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  पहले  से  भी  अब  अच्छे

 गा निस् तान  के  साथ  हमारे  व्यापार  में  काफ़ी  वृद्धि  हुई  है  ।  दस  वर्ष  qa  म्रफ़्गानिस्तान  के  साथ

 हमारा  व्यापार  3.35  करोड़  रुपये  का  था  पिछले  वर्ष  7.50  करोड़  रुपये  तक  पहुँच  गया  था  |

 जहां  तक  अ्रफ़गानिस्तान  में  भारतीय  वस्तुओं  को  बिक्री  का  पता  लगाने  का  सम्बन्ध  यह  कार्य

 ह्  |  अफ़गानिस्तान  को  बेची  जाने  वाली वहां  पर  रहने  वाले  व्यापारों  तथा  हमारे  मिशन  कर  रहे

 भारतीय  वस्तु झ्र ों  al  सुची  बहुत  लम्बी

 श्री  शिवाजी राव  Wo  देशमुख  :  हाल  ही  में  समाचार-पत्रों  में  मलयेशिया  तथा  एशिया  के

 दक्षिण-पूर्वी  देशों  को  छोटे  हथियारों  सैनिक  उपकरणों  को  बिक्री
 का

 समाचार  प्रकाशित  हुआ

 था  तो  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ने  यह  हथियार  शौर  उपकरण  बेचने  के
 लिये

 भ्रफ़गानिस्तान  के  साथ  भी

 कोई  बातचीत  की  थी  ?

 श्री  दिनेश  सिह  :  नहीं  ।

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati:  There  is  Pakistan  in  1)(1१४0011  Indie  and

 istan  and  (hut  5  100  only  lend  route.  In  view  of  this  we  do  not  know  as  to  when  tho

 goods  may  be  confiscated  in  tho  dtrarsit.  A  scheme  has  been  formulated  by  U.N,O,
 for  tho  international  roadways  from  Europe  to  Malaysia,  Thnt  road  passes  through

 Afghanistun  wnd  Indin.  I  want  to  know  whether  Government  has  made  any  effort  to  seo

 that  no  restrictions  arc  imposed  onthe  movement  of  goods  of  both  these  countries
 except  the  restrictions  of  customs  and  U_N,O,  should  stand  surety  for  il  ?
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 Shri  Dinesh  Singh  ;  Cortuinly  we  have  made  efforts.  Ther  ig  an  Asian  high-
 way  which  is  subject  matter of  discussion  in  ECAFE,  In  that  01  3  also  the  idea  185
 that  there  should  not  be  any  rostrictions  on  the  trado  except  t  s  rules  which  can
 be  made  by  respoctivo  nations,

 ag  अमीं चन्द  प्यारेलाल  नामक  फर्म  को  कालों  सुची  में  रखना

 +

 694  थ्रो  अब्दुल  गनों  दार  :

 क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  ag  सच  है  कि  वर्ष  1963-04  में  मैसेज
 श्रमींचन्द

 प्यारेलाल  नामक  फर्म  का  दाम

 काली  सुची  में  रखा  गया  था  ;

 यदि  तो  कितने  समय  के  कितनी  बार  तथा  किन-किन  कारणों
 से  ;

 उक्त  फर्म  को  काली  सूची  में  रखने  के  maa  किन  कारणों  से  वापस  लिये  गये  थे  ;

 कौर

 क्या  किसी  मुख्य  मन्त्री  ने  उत्तर  फर्म  के  पक्ष  में  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  श्रद्धा-सरकारी

 पत्र  भेजा  था  ;  प्रौढ़  यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  तथा  घात  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  रास  :  से  वर्ष

 1963-64  में  कौर  इस्पात  विभाग  ने  मैसेज  aes  प्यारेलाल  की  फर्म  को  काली  सुची  में

 नहीं  रखा  था  लेकिन  31  जुलाई  1963  को  लोहा  सनौर  इस्पात  नियंत्रक  ने  एक  आदेश  जारी  किया

 था  जिसमें  मानकीकृत  संहिता  के  अधीन  इस  फर्म  कौर  इसकी  सहयोगी  फर्मों  पर  2  वर्षों  के  लिये

 रोक  लगाई  गई  थी  ।  फर्म  कौर  इसकी  सहयोगी  फर्मों  पर  रोक  लगाने  का  कारण  यह  था  कि  मैसेज

 सुरेन्द्र  श्नोवरसीज़  लि०  जो  मेसी  श्रमींचन्द  प्यारेलाल  को  सहयोगी  फर्म  1957  में

 आयात  की  गई  घटिया  किस्म  की  724  टन  इस्पात  की  गोलियों  का  हिसाब  नहीं  दिया  था  !

 आदेश  आदेश  की  अवधि  में  वापिस  नहीं  लिया  गया  था  परन्तु  इसे  वर्ष  पूरा  होने  पर  अर्थात

 31  जुलाई  1968  को  ही  समाप्त  होने  दिया  गया  |

 उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  ag  श्रमींचन्द  प्यारेलाल  के  विरुद्ध  31  जुलाई

 1963  के  रोक-श्रीजेश  के  बारे  में  किसी  मुख्य  मन्त्री  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  पत्र  नहीं  लिखा  ।

 Shri  Abdul  Ghani  Dar:  Whether  the  hon’ble  Ministor  will  be  pleased  to  state

 that  tho  firm  of  M/s  Aminchand  Pyarelal  was  black  listed  twice  and  the  order  of  black-

 listing  was  also  withdrawn  twiec.  The  firm  was  blick—wlisted  in  the  month  of  Octo-
 ber  but  the  relevant  order  was  withdrawn  in  January.  want  to  know  whether  Govern.

 ment  is  now  satisfied  with  the  firm,  ss  relevant  order  has  been  withdrawn  ?

 Whether  it  is  also  8  fact  that  former  Chief  Minister  of  Punjab,  Shri  Pratap

 Singh  Kairon  had  writteng  D.O.  Iétter  and  whether  this  D.O.  letter  was  the  cause

 that  the  relevant  order  was  withdrawn  ?

 The  Minister  of  Staie  in  the  Ministry  of  Stee),  Mines  and  Metals(Shri  P.¢.  Sethi):

 As  stated  in  my  reply,  this  firm  was  not  blacklisted.  But  an  order  was  issued  in

 1962  to  suspend  their  business  end  that  order  is  still  in  force.  Again  in  1963-64  the

 business  was  banned,  This  order  oxpired  in  1965,  thereafter  in  view  of  PAC
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 Report  in  1966,  their  business  was  again  banned  for  three  years,  That  orde  r  is  in
 force  even  (0608.  Shri  Pratap  Singh  Kairon,  former  Chief  Minister  of  Punjeb  had  not
 written  any  letter  in  connection  with  black  listing  of  this  firm,  Ofeouse  he  had  writ-
 ten  some  letters  about  industrial  licensing.

 Shri  Abdul  Ghani  Dar;  Whether  Government  is  aware  that  after
 blacklisting,

 M/s
 Aminchand  Pyarelal  wera  succceded  in  getting  import  licence  in  the  name  of

 some  other  firm  and  one  of  such  names  was  mentioned  by  the  hon’ble  Minister  viz.
 Suredra  Overseas  Agency  ?  so  then  why  these  licences  were  issued  in  the  new  names
 when  the  firm  had  already  been  blacklisted  ?

 Shri  P.C  Sethi :  I  havo  stated  that  the  firm  was  not  blacklisted,  there  was

 only  suspension  and  banning  of  business  with  regard  to
 Aminchand  Pyarelal  group and  that  order  is  avill  111  force.

 Shri  Rabi  Ray  :  There  have  been  long  discussions  in  the  House  about  Amin
 chand  Pyarolal,  1  want  to  know  from  the  hon,  Minister  what  is  the  difference  between

 bleck-listing  and  imposing  a  ban  on  business  ?  And  sgoconjly.  will  the  hon.  Minister
 state  how  much  monoy  in  donation  has  been  given  by  Aminchand  Pyurelal  to  the
 Congress  and  the  other  political  partics  ?

 Shri  P.C.  Sethi  :  As  regords  blacklisting  bunning  or  suspension  of  business
 thore  is  a  standardised  codo  prepared  by  the  Directorate  General  of  Supplios  and  Dis

 posels  and  action  in  this  dirvction  is  taken  aceording  to  that,  When  a  firm  is  black
 listed,  this  infurmation  js  circulated  to  all  the  ministries  ond  then  it  is  essential  for
 the  Ministries  not  lo  have  aay  relation  with  that  firm.  Such  information  is  circulated
 to  all  tho  Ministries  in  case  of  banniag  also,  but  the  difference is  that  they  are  not  bound
 to  act  upon  that;  and  it  depends  upon  their:  own  discretion,  This  is  only  the  difference
 between  the  two  AS  regards  donations  to  the  politcal  parties,  I  do  not  have  any  infor

 mation,  ordinarily,  people  give  such  donations  -  to  all  parties

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  इस  सभा  एक  प्रश्न  उठा  था  कि  वे  कलकत्ता  में  पाक  होटल  को

 पूरा  करने  के  हेतु  कुछ  आयातित  वस्तुप्नों  के  लिये  लाइसेस  चाहते  थे  ।  हमें  यह  विश्वास

 दिलाया  गया  था  कि  उन्हें  यह  लाइसे  स  नहों  दिया  जायेगा  क्योंकि  इस  विशिष्ट  फ़र्म  के  विरुद्ध

 गम्भीर  आरोप  थे  ।  परन्तु  होटल  ऊंचा  उठता  जा  रहा  है  सरकार  का  वायदा  टूटता  रहा

 कलकत्ता  में  हमने  यह  देखा  है  ।  मैं  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  यह  सच  हैं  कि  किसी  श्री  जीत  पाल

 ने  यह  खुल्ले-प्राम  घोषणा  की  है  fr  उनकी  कम्पनी  ने  तथा  उन्होंने  पिछले  ad

 दुर्गापुर  कांग्रेस  के  90%  ad  को  वहन  किया  पृथ्वी  पर  कोई  ऐसी  ताकत  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय
 :  क्या  उन्होंने  कहा  है

 कि  दुर्गापुर  कांग्रेस  का
 9

 Ovo  वहन

 किया  है
 ?

 नौ  स०  मो ०  बन ों :  उन्होंने  बहुतों  से  यह  कहा  है  क  #  के  के

 अध्यक्ष  महोदय  यह  बड़ी  ही  विचित्र  सी  बात  है  (

 शा
 श्री  स०  सो०  बनाने  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  ।  उन्होंने  एक  वक्तव्य  दिया  व  जिस  समय  कि  श्री

 लिमये  तथा  अन्य  माननीय-सदस्यों  ने  सभा  में  यह  प्रइन  उठाय  कि  सारा  विपक्ष  भी  मिल

 ace  हरा  सकेगा  क्योंकि  .  कुछ  मन्त्री  उनकी  दाई  बाईਂ  जब  में  पड़ ेहैं
 तथा  उन्होंने

 कांग्रेसी  काफ़िरों  को  भारी  धन  राशि  दी  है  ह  के  od

 [9
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 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  अपना  प्रदान  पूछे

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  उन्हें  होटल  सम्बन्धी  कार्य  पूरा  करने

 के  लिये  क्यों  आयात-लाइसेंस  क्या  उन  पर  कोई  प्रतिबन्ध  लगाये  गये  यदि

 तो  उन  प्रतिबन्धों  का  अनुसरण  क्यों  नहीं  किया  गया  ;  तथा  कांग्रेस  को  चुनावों  के  लिये  तथा

 दुर्गापुर  कांग्रेस  को  उन्होंने  कितना  रुपया  दिया  ?

 श्रीप्र०  चं०  सेठी  :  मुरे  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  मो ०  बनर्जी  :  कोई  जानकारी  नहीं  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस्पात  मंत्रालय  के  पास  होटलों  के  बारे  में  कैसे  जानकारी  हो  सकती

 श्री  तिवारी  ;

 श्रो ट्वा०  ato  तिवारी  :  इस  जन्म  के  विरुद्ध  गम्भीर  आरोप  थे  ।  क्या
 मैं  जान  सकता  हूँ

 कि  पहले  कभी  भी  अझमींचन्द  प्यारेल।/ल  का  मामला  सतकंता  झ्रायोग  को  भेजा  गया  था  कौर  उनके

 विचार  लिये  गये  यदि  तो  उनका  कया
 मत

 था  ?

 श्री  प्र०  च  ०  सेठी  :  इस  फ़र्म  तथा  अन्य  sata  सम्बन्धित  सभी  मामलों  पर  सरकार

 समिति  ने  विचार  किया  है  ।  समिति  की  रिपोर्ट  सकता  आयोग  के  पास  भी  भेजी  गयी

 थी  तथा  सकता  आयोग  ने  सरकार  समिति  की  रिपोर्ट  का  पूरी  तरह  अनुमोदन  किया  है  |

 जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  विनियमनों  का  उल्लंघन  करने  वाले  श्रादान-प्रदानों  का  सम्बन्ध

 सरकार  समिति  ने  उस  मामले  को  रिजर्व  बैंक  झॉफ़  इन्डिया  को  भेज  दिया  है  तथा  उन्होंने  उसे

 आगे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 को

 जांच  के  लिये  सौंप  दिया  है
 ।  वह  जांच

 अभी  चल  रही  है  ।

 श्री  उमा नाथ  :  इस  कम्पनी  के  काले  धन्धे  तथा  इसकी  कायें  प्रणाली  के  बारे  में  सरकार

 समिति  ने  जांच  की  है  तथा  इस  समिति  ने  कई  taal  पर  यह  कहा  है  कि  यह  कम्पनी  अपना

 काला  धन्धा  इस  कारण  कर  सकी  कि  इसको  झपने  ऐच्छिक  कारोबार  के  लिये  सरकारी  क्षत्र  की

 कम्पनियों  अथवा  स्वयं  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  जानकारी  पहले  ही  प्राप्त  हो  जाती  समिति  ने

 यह  बात  अपनी  रिपोर्ट  में  कही  है
 ।

 मैं  समझता  हूँ
 कि

 वर्ष
 1961  के

 बाद  से  ही  सरकार  के  हाथ  में

 इस  कम्पनी  के  काले  धन्न के
 बारे  में

 सतकंता  प्रयोग  की  एक  रिपोर्ट  जिसमें  उन  दो  महत्वपूर्ण

 माननीय  व्यक्तियों के  नाम  हैं  जिन्होंने  इस  कम्पनी  से  श्रमिक '  लाभ  ;  उनमें  से  एक  तो

 मंत्री  मंडल  स्तर  के  व्याप्ति  हैं  दूसरे  तो  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  )

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  यह  तो  बहुत  ही  गम्भीर  आरोप  है  |
 उन्हें उनके

 नाम  बताने

 चाहिये  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  झभावइयक  नहीं  ।

 sh  उमा नाथ  :  मेरी  जानकारी  तो  यह  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जो  रिपोर्ट  सरकार

 पि  -_  rr ब  | के  हाथों  में  उसमें  श्री  स्वं  सिंह  तथा  श्री  हुकम  पति  अ्राजकल  राज्य  पाल  कां  नाम

 डस  कम्पनी  से  श्रांथिक  लाभ  लेने  बारे  में  गया  है  ।  इसका  वर्शन  में  इसलिये  कर  रहा
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 बशशटशाटटअणणणणणअ्ण्ण
 ee ee

 हूँ  कयोंकि  सरकार  समिति  का  विश्वास  है  कि  इस  कम्पनी  को  उच्च-स्तर  के  लोगों  से  अग्रिम

 कारी  प्राप्त  होती  रही है
 ।  अब  मेरा  प्रश्न  यह  है

 कि  क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की

 इस  जांच  रिपोर्ट  को  सरकार  समिति  के  सामने
 प्रस्तुत

 किया  है  ताकि  उसे  feat  ऐसे  उचित

 निष्कर्ष  पर  पहुँचने  में  सहायता  मिले  कि  इस  काले  धन्धे  के  पीछे  वास्तविक  दोषों  कौन हैं
 ?

 यदि  उन्होंने  वह  रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहों  की  तो  मैं  जानना  चाहूँगा  कि  इसका  कारण  यही

 था  कि  समिति  से  वास्तविक  अपराधियों  को  पकड़ने  से  रोका  जा  सके  ?

 शी  प्र०  ao  सेठी  समिति  द्वारा  मांगे  गये  सारे  कागजात  तथा  रिकार्ड  उनके  सामने

 पेदा  किये  गये  |

 Shri  Madhu  Limaye  Not  ‘‘asked  for  His  question  is  bit  different

 श्री  gto  सेठी  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  मंत्रियों  और  राज्यपाल  के  विषय

 में  ऐसी  टिप्पशियां  कर
 रहे  हैं  ।  सरकार  समिति ने  ऐसा  कुछ  नहीं  कहा  है  ।

 भ

 समिति

 ने  इन  दोनों  का  स्वर्ण  सिंह  तथा  श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  को

 या

 किया है

 शो  उमा नाथ :
 मैं  केन्द्रीय  ब्यूरो  की  रिपोर्टे  के  बारे  में  कह  रहा

 श्री  प्रभ  च०  सेठी  :  सरकार  समिति  ने  उनके  बारे में  कुछ  भोज कहा  है  ।  इसके
 विपरीत

 उन्होंने  कहा

 श्री  उमानाथ  :  वहू  मेरे  प्रदान  को  टाल  रहे  हैं  ।  मेरा  प्रश्न  यह  कि  सरकार  के  पास

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  एक  रिपो  है  ।  वह  बतायें  कि  यह  सच  है  कि  नहीं  ।  मैं  जानना

 sen  कि  ag  रिपोर्ट  सरकार  समिति  के  समक्ष  रखी  गई  अथवा  नहीं  ?  यदि  वह  नहीं  रखी  गई

 तो  क्या  इस  कारण  ताकि  वास्तविक  अपराधियों  को  पकड़ने  से  रोका  जा  सके  ?  वह  केन्द्रीय

 ब्यूरों  की  रिपोर्ट  के  बारे  में  खुलासा  कर  |

 श्री  प्र०  च  ०  सेठी  :  सारे  सम्बन्धित  पत्र  तथा  रिपोर्ट्स  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  किये

 श्री  उसानाथ  :  वह  प्रदान  से  हटने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  मैं  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट

 के  बारे  में  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूँ  ।

 ato  10.0  सेठी  :  मैं  प्रश्न से  हटने  का  प्रयास नहीं  कर  रहा  हूँ  ।  जो  भी  सम्भव था

 तथा  जो  कुछ  हमारे  पास  था  ब  समिति  के  समक्ष  प्रस्तुत  कर  दिया  गया  था  |

 श्री  उमा नाथ :  मेरा  wet  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  मैं  यह  नहीं  पूछ  रहा  हूँ  कि  क्या

 सारे  पत्र  सम्बन्धित थे  या  रखे  गये  थे  ।  मेरा  प्रशन  तो  यह  है  कि  क्या  केन्द्रीय  जांच ब्यूरो  की  रिपोर्ट

 समिति  के  सामने  रखी  गई  थी
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  दोहराने  की  श्रावइ्यकता  नहीं  है  ।  प्रदान  बड़ा  स्पष्ट  है  ।  यदि  मंत्री

 महोदय  के  पास  जानकारी  है  तो  वह  बतायें  ।  यदि  जानकारी  उनके  पास  नहीं  है  तो  वह  कहदें  कि

 उनके  पास  जानकारी  नहीं  है  ।

 श्री  खर्च  सेठी  :  मैं  नहीं  जानता  कि  नीय  सदस्य कौन  सी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की
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 अना्ण्तल्‍स्‍ल्‍एस्‍” ि तल्‍यएल्‍यएयल्‍यएल्‍एल्‍एल्‍एध्णणपण सल  सिर  os  ee  ee

 रिपोर्ट  के  बारे  में  कह  रहे  सारे  ही  सम्बन्धित  पत्र  समिति  के  समक्ष  पेश  कर  दिये  गये

 समिति  ने  सब  रिपोर्ट्स  देखी  हैं  सनौर  यह  मामला  सतर्कता  आयोग  को  भेजा  गया  इससे  पू

 भी  तथा  इसके  बाद  भी  भेजा  गया  था  ।  अतः  सतर्कता  आयोग  आरम्भ  से  प्रीत  तक  सारे  मामले

 से  परिचित  रहा  है  ।

 थ्री  उमा नाथ  :  बया  वह  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  को  सभा  के  सामने  रखेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  यह  कल्पना  कर  सकती  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ् 4 ड  को

 रिपोर्ट  केन्द्रीय  सतवंती  आयोग  के  समक्ष  पेश  की  गई  थी  ?

 शी  प्र०  च  ०  सेठी  मैं  नहीं  कि  वहू  कौन  सी  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपो

 के  बारे  में  कह  रहे  हैं  ।  सारा  का  सारा  मामला  सकता  आयोग  के  सामने  रखा  गया  था  ।

 तथा  जांच  समिति  एवम्‌  सतकंता  आयोग  ने  उसकी  जांच  की  और  सरकार  समिति  ने  भी

 उसकी  जांच  की  ;  कौर  सरकार  समिति  की  रिपो  भी  सकता  आयोग  को  भेजी  गई  है  तथा

 सड़क ता  आयोग  ने  उस  रिपोर्ट  से  अपनी  पुरी  सहमति  प्रकट  की  है  ।

 श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  कुछ  समय  केन्द्र  सरकार  ने  जम्मू  और  काश्मीर  राज्य  में

 अविकारी  इस्पात  के  यथांश  के  उपयोग  के  बारे  में  एक  जांच  का  आदेश  दिया  और  यह  फर्मे

 भी  उसमें  शामिल  थी  ।  क्या  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  मन्त्री  महोदय  को  इस  बात  का  पता  है  कि

 ऐसी  जांच  के  आदेश  दिये  गये  यदि  तो  उस  जांच  का  क्या  हुआ  ?

 at  प्र०  च  ०  सेठी  मुझे  सुचना  चाहिये  |

 Shrj  Shei  Narain  :  In  the  meantime,  Pyarolul  wero  suspended  for

 two  years;  is  it  a  fact  that  thoy  owed  Rs,195  lakhbs  as  income  tax  to  Government

 and  that  is  why  they  wero  suspended  and  blacklisted  ?  1  want  to  know  whether

 this  money  was  recovreed  or  not  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस्पात  मन्त्री  आय  कर  के  बारे  कैसे  उत्तर  दे  सकते  हैं  ?

 श्री  शिवनारायण  :  उन्होंने  कहा  है  कि  फर्म  को  निलम्बित  किया  जा  रहा  ari  इसे

 क्यों  निलम्बित  किया  गया  ?  आयकर  की  बकाया  धन  राशि  का  क्या  हुआ  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानता  ह  कि  माननीय  सदस्य  का  प्रश्न  बड़ा  महत्व-गुण  है  परन्तु

 इस्पात  मन्त्री  इसका  उत्तर  नहीं  दे  सकते  ।  यहीं  कठिनाई  है  ।  आयकर  के  बारे  में  इस्पात  मन्त्री

 कैसे  उत्तर  दे  सकते  हैं  ?

 att  शिवनारायण  :  इसका  सम्बन्ध  अम ों चन्द  प्यारे  लाल  से  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अम ों चन्द  प्यारे  लाल  से  सम्बन्धित  हर  प्रश्न  का  उत्तर  एक  मंत्री  नहीं  दे

 सकता  ।

 श्री  स०  भो ०  बनजों  :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  ब्लैकलिस्ट  करने  का  यह  भी  एक

 कारण  था  ?  उन्हें  उत्तर  देना  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  के  नभ्य यदि  मन्त्री |  महोदय  इसका  उत्तर  दे  सकते  हैं  तो  मुद्दे  कोई  आपत्ति

 नहीं है
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 श्री  स०  मौत  :  वह  उत्तर  दे  सकते  हैं  । ALT

 shri  5.  Joshi  He  is  asking  whether  it  was  one  of  the  reasons  or  not  ?

 Shri  P.  Sethi  They  were  never  blacklisted  they  were  ned

 (Interruptions.  )

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  2  How  many  times  have  the  C.B.I,  held  inquiry  aga
 ast  this  firm  and  on  what  ollegations  ?  What  are  tho  findings  of  the  C.B.I,  and

 why,  did  nct  the  Govt,  file  a  criminal  caso  against  this  firm?

 श्री  घर  स०  सेठी  :  मैं  सभी  सरकारी  विभागों  के  बारे  तथा  केन्द्रीय  जांच  व्ययों  की

 रिपोर्ट  तथा  अन्य  विषयों  के  बारे  में  नहीं  कह  सकता  ।  यह  एक  व्यापक  प्रश्न  है  जिसका  संबन्ध

 कदाचित  अय  मंत्रालयों  से  भी  होगा  |

 श्री  कवर  लाल  गुप्ता  कैप्री  जांच  ब्यूरो  के  प्रमुख  निष्कर्ष  नया  हैं
 ?

 उन्हें  कहिये

 कि  वहू  हमें  बताये  |

 श्री  प्र०  च०  सेठी  किस  सम्बन्ध  में  जब  तक  कोई  विशिष्ट  संदर्भ  नहीं  बताया  जाता

 मैं  कसे
 कह  सकता हू

 ?

 थ्री  रंगा
 :

 अमींचन्द  प्यारे  लाल  नामक  इस  फर्म  से  सम्बन्धित  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो
 की  रिपोर्ट  के  बारे  में  मन्त्री  महोदय के  उत्तर  को  देखते  और  क्योंकि  उनके  पास  इस

 समय  जानकारी  नहीं  क्या  मन्त्री  महोदय  सार  रिकार्ड  की  जांच  उन  सिफ़ारिशों

 जितना  शीघ्र  सम्भव  हो  और  यदि  तुरन्त  इस  सत्र  के  दौरान  नहीं  तो  अगले  सत्र  में  जब  हम

 सभा  पटल  पर  रखने  का  कष्ट

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  ने  इस  बार  में  पहले  ही  कह  दिया  ओर  मुझे  उन

 महान  विभूतियों  के  नाम  लेने  की  आवश्यकता  नहीं  क्या  मन्त्री  महोदय  एक  बात  विशिष्ट  रूप

 से  कहने  की  कृपा  करेंगे  ?
 इन  लागाये  गये  आरोपों  के  बार  यह  पहला  अवसर  नहीं

 हीं  बोले  गये  पीछे  भी  कई के  ये  आरोप  लगाये  गये  हैं  ।  ये  नाम  भी  पहली  बार  सभा  में

 वार  इनका  जिक्र  हुआ
 है  तथा  सम्बन्धित  मंत्रियों  ने  भी  सभा  में  कुछ  कहा  था  |

 क्या  wat  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  यह  रिपोर्ट

 सरकार  समिति  के  सामने  रखी  गई  अथवा  जब  केन्द्रीय  जांच  एयरो  frag  बेक  आफ  इंडिया

 के  प्रश्नों  के  आधार  पर  अपनी  रिपोर्ट  पूरी  कर  लेगा  तभी  उस  आयोग  के  सामने  यह  रिपोर्ट  रखी

 और  क्या  ये  दोनों  ही  रिपोर्ट  अथवा  उनके  सारांश  सभा-पटल  पर  रखे  जाये  गे  ?

 श्री  प्र०  चह  सेठी  :  मैं  पहले  ही  कहू  चका  हु  सकीं  विदेशी  मुद्रा  के  दुरुपयोग  के  बार  में

 केन्द्रीय  जांच  व्य्रो  द्वारा  जांच  की  जा  रही है  ।  जहां  TH  इस  कम्पनी  द्वारा  अपनी  स्वीकृत  सीमा

 के  अधिक  का  आयात  करने  का  प्रश्न  इस  आयात  के  सम्बन्ध  में  दो  तीन  मामलों  पर  केन्द्रीय

 जाँच  ब्यूरो  जांच  कर  रहा  है  |  अन्य  विषयों  के  बार  जिन्हें  लेकर  केन्द्रीय  जाँच  ब्यूरो  इस

 कम्पनी  की  काय  की  जांच  कर  रहा  मैं  निश्चय  जानकारी  एकत्रित  करूगा  तथा

 उसे  सभा  पटल  रख  गा  ।

 Shri  Rabi  Ray  I  want  to  know  whether  the  na  of  these  two  dignatories
 are  there  in  this  report  or  not
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 श्री  श्र०  च  ०  सेठी  :  कौन  सी  fete  ?

 Meavy  Hlectricals  Lid.,  Bhopal

 +
 |  |

 *g96.  Shri  Onkar  Singh  Shri  Ram  Gopal  Shalwale

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and
 Company

 Affairs  bo  pleasod
 to  state

 (a)  whether  it  is  afact  that  ongineers  from  Madhya  Pradesh  only  havo  been

 appointed  in  the  Heavy  Electricals,  Bhopal,  recontly;

 (b)  whether  it  is  ulso  a  fact  that  in  tho  caso  of  underground  cables  ‘oss  to

 the  extent  of  one  lakh  of  rupees  has  been  sustained  duc  to  the  nogligonco  of  officors

 and  a  loss  of  about  one  lakh  of  rupeos  has  becn  sustained  as  demurrage  we  a  result

 of  necessary  documents  not  reaching  Bombay  Port  in  time

 (७)  whether  it  is  ulso  a  fact  that  similurly  4,700  litre  of  Varnis  worth  Rs

 30,000  has  also  been  destroyed  duo  to  such  negligence  and

 (d)  if  so,  the  namos  of  the  officials  found  guilty  and  the  nature  of  action  taken

 aguinst  them  ?

 Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed)

 (a).to  (0)  A  802 (01010 1071  is  attached

 (a)  Over  the  last  10  years  about  500  Graduate  Apprentice  Enginoers  were

 recruited  by  Hoavy  Electricals  (India)  Limited  Bhopal  on  an  all-India  basis,

 Recently,  howover,  a  batch  of  31  engineer»  was  selected  from  (  mungst  applicants  from

 Madhya  Pradesh  State  only  and  by  promotion  from  lower  ranks  in  the  Company
 This  took  pluce  because  severu!  hundred  qualitied  candidates  hud  applicd  frum  this
 stete  alone  and,  in  view  of  the  small  number  required,  the  Inanagement  limited  .ite

 selection  to  such  candidates  This  decision  of  the  managemont  has  hern  disapproved

 by  the  Governmont  and  tho  management  havo  since  confirmed  that  such  action  would

 be  avuided  in  future

 1960,  the  Company  placed  un  order  for  underzround  Cables (b)  En  December,
 valued  at  Rs,  594

 ,198/--.
 In  August  1901,  after  cables  valued  nt  Rs.  55  ,088/-  had

 been  supplied,  the  order  for  the  remaining  portion  was  cancelled  the  delivery  was
 not  considered  satisfactory  and  a  fresh  order  for  the  cablos  was  placed  on  another
 Company  ate  cost  of  Rs,  648  ,600/-,  The  purchase  of  cables  at  higher  rates  on  ground
 of  urgency  resulted  in  additionul  expenditure  of  Rs,  108,890/-.

 Lhe  company  hes  paid  a  demurrge  of  Rs,  94,  038  48.  Out  of  this,  Tron  and

 Stee!  Controller  has  been  requested  to  bear  for  Rs.  95,69.0,90  as  this

 portion  represents  demurrages  due  to  delay  in  transmission  of  documents  through
 his  office

 (c)  A  quantity  of  4,700  litres  of  Hardoning  Varnish’  was  purchased
 from  indigenous  sources  The  quality  was  satisfactory  at  the  time  of  purchase  but

 owing  to  delay  in  utilisation,  the  shelf  life  of  the  varnish  expired  and  it  could  not  be

 used,  As  घ  result  a  loss  of  about  Rs.  took  placo

 (d)  (i)  The  decision  of  the  management  in  the  appointment  of  onginetrs  has

 becn  disapproved  by  Government  and  the  Manhayoment  have  since

 confirmed  that  such  action  would  he
 avoided

 In
 fuiure.

 (ii)  tv  egarding
 the  purchase  of  cablos  at

 highor
 rales,  tho  MANA  MENT  hus

 h  aviaw ordered  an  enquiry  wit  gd  vVitw  to  fix  responsibility  and  the  result  of
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 the  enquiry  is  awaited.  Regardin,  demurrage,  the  company  havo  heen

 asked  to  examine  why  such  beavy  demurrage  incurred  andto  take

 effective  action  to  ensure  that  such  demurrage  did  not  oceyr  in

 future.

 (iii)  A  Departmental  Committee  of  thecompany  consisting  of  two  senior
 officers  was  appointed  to  go  into  the  question  of  non-utilisation  of
 varnish  in  time,  The  Committee  were  of  the  view  that  some  over-

 indenting  had  taken  place  of  certain  items  of  paints  and  varnish  which
 occured  due  to  inadequate  purchase  prccadpres,  inventory  control  and

 oxperience  in  the  initial  stages  of  the  project,  Besides,  high  production

 targets  were  also  assured,  resulting  in  purchase  of  large  quantity  of

 these  materials,  The  remedial  measures  suggested  by  the  Committee
 to  avoid  recurrence  of  such  cases  have  becn  implemented,

 Shrl  Onkar  Singh  :  Would  thehon.  Minister  may  please  i>  state  whether  in  accord

 ance  with  the  policy  of  the  Government.  of  India,  all  the  pe:Somnel,  other  tlan  that  of

 class  111  and  V,  should  he  recruited  on  all  Ihdia  basis?  But  the  pcople  there  have  been

 recruited  at  the  state  level  why  is  it  so?  itis  in  contravention  of  the  rules  of  the

 of  India,  wliat  steps  have  the  Government  tak*n  to  avoid  that  in  fiture

 Shri  F.A.  Abmed  :  As  stated  in  the  main  alswer  till  dzte  500  enguecrs  have

 been  recruited  on  all  India  basis.  But  rceently  31  enginecrs  have  been  recruited  either hy

 promotions,  or  from  Madhya  Pradesh  only.  Since  theve  is  a  large  number  of  unemployed

 engincers  in  Madhya  Predesh,  Govt.  had  written  to  the  company  that  such  appointments
 should  not  be  made  on  the  basis  of-states  and  these  should  be  on  all  Ividia  basis.  The  com-

 to  sec  that  in’  future  the  will  made  on  all  [udia  basis. pany  has  agree

 Shri  Onkar  Singh:  May  I  know  whethec  the  government  is  prepared  to  appointa

 committee  to  inquire  into  the  loss,  as  also.to  suggest  measures  to  avoid  such  losses  and  fzults

 in  furture  and  want  to  know  whether  the  report  be  placed  before  the  House ?

 Shri  F.A.  Abmed  ;  As  regards  cables,  those  were  purchased  on  higher  rates,  and

 also  notfrom  a  particurlar  firm  but  were  purchased  fron.  some  other  firm;  and  we  have

 told  them  that  the  compaay  should  inquire  into  all  that  and  fix  the  We  will

 come  to  know  when  their  report  is  This  case  is  likely  to  zo  the  Estimates  Comm-

 ittee  also,  and  we  will  take  necessary  action  on  the  report  We  receive.

 Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :  Who  were  responsible  for  the  loss  of  underground
 cables  worth  about  a  lakh  of  rupees  ?

 Is  it  a  fact  that  there  are  certain  Pakistani  element  working  in  this  factory  and

 they  are  responsible  for  this  loss ?  If  so,  whether  Govt.  hastaken  any  measures  to  check  such

 elements  working  in  this  importint  factory,  and  if  not,  when  itis  proposed  to  be  taken

 up?

 Shri  F.  A.  Ahmed  Ihave  replicd  to  the  first  question  that  we  are  conducting  an

 enquiry  to  find  out  who  is  responsible  fur  the  losscs.  Enqairy  will  be  conducted  into  that

 and  the  report  of  the  Estimates  Commiitee  will  also  be  received  and  then  ‘he  whole  matter

 will  be  looked  into.  I  do  not  have  the  information  that  the  loss  has  been  caused  by  some

 Pakistani  or  any  Pakistani,  working  in  this  factory.

 Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  :  [  want  to  kaow  whether  the  engineers  who  have

 gone  to  serve  Heavy  Electricals,  Bhopal  are  out  of  those  engineers  Who  were  out  of  employ-

 ment  due  to  the  completion  of  the  Inter  provincial  Chamoli  project ?
 Shri  F.A.  Ahmed  :These  cays  many  engineers  who  have  recently  passed  their

 eXaminations  aré  not  getting  employment  and  some  old  engineers  are  also  out  of  cm-

 ployment.  In  both  the  conditions  they  may  be  out  of  employment.
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 Donations  to  Political  Parties

 +

 **697,  Shri  Brij  Bhushan  Lal:  Will  the  Minister  of  Industrial  Devolepmont  and  Com.

 pony  Affairs  bo  pleas  to  stuto  :

 than  25  percent  foreign  capital (a)  the  number  of  Companies  in  which  moro

 is  invested;

 (b)  the  amount  paic  by  these  Companics  to  the  political  partics  in  1966

 67;  ‘and

 eu tnl  included  in  the  amount  paid  to  the  political (c)  the  extent
 of  foreign  enpi

 parties  ?

 Minister  of  State  the  Ministry  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs

 (Shri  Raghunath  Reddi)  ;

 (a)  to  (0)  १11८ 11100 ,01 81011,  is  being  collected  and  will  bo  laid  on  the  Table  of

 the  House.

 Donations  to  Political  Partles

 2704,  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  ;

 Shri J.  Singh

 Will  the  Ministor  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  be  pleased  to
 state  |

 (n)  the  numbcr  of  companies  in  which  more  than  25  per  cent  of  the  shares  are

 owned  by  Government  or  by  institutions  investing  public  moncy;

 (b)  the  amount  donated  by  the  said  companies  to  political  parties  in  the  year
 1966-67;  and

 (ec)  the  percentago  of  पियादा  money  or  public  monocy  inthe  said  amount  ?

 The  Minister  of  State  in  the
 Ministry

 of  Industrial  Development  and  Company

 Alfairs  (Shri  Raghunath  Reddi)  :

 (a)  (b)  &  (c)  Tho  information  is  being  collocted  and  it  will  be  laid  on  the  Table
 of  the  House.

 भी  स०  मो ०  aaa  :  पहले  नोटिस  10  दिन  का  होता  था  और  अब  यह  21  दिन

 है  ।  आप  जानते  हैं  किस  प्रकार  प्रश्न  आते  यह  सब  dae  के  द्वारा  होता  है  और  प्रक्रिया  के

 दौरान  कुछ  खोए  जाते  तब  मन्त्री  महोदय  कहते  हैं  कि
 जानकारी  एकत्र  की  रही

 कृपया  परामर्श  दीजिये  कि  हमें  क्या  करना  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  बात  को  दुबरा  यदि  सभा  की  ऐसी  इच्छी  है  तो  हम

 इसे  स्थित  कर  देंगे  ।  मैं  ऐसा  करूगा  ताकि  यह  व्यय गत  न  हो  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  जानकारी  प्राप्त  करने  दीजिये  ।  हम  इसे  पर  किसी  दुसरे  दिन

 शर्मा  करेंगे  |

 थ्रो  फखरुद्दीन  अली  अहमद  :  यदि  माननीय  सदस्य  ठीक-ठीक  जानकारी  प्राप्त  करना

 चाहते  हैं  तो  यह  लगभग  30,000  कम्पनियों  से  इकट्ठी  करनी
 पड़  गी  ।
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 श्री  स०  Ato  बनों  ;  तो  क्या  हुआ  ?

 श्री  फखरूद्दीन  अली  अहमद :
 ये  आंकड़  रजिस्ट्रार  द्वारा  एकत्र  किये  जाते  हैं  तब

 मंत्रालय  के  रिकार्ड  से  उनकी  जांच  की  जाती  है  ।  जब  तक  ठीक-ठीक  जानकारी  के  बारे  में

 मुझे  पूरा  विश्वास  नहीं  हो  जाता  तब  तक  ऐसी  जानकारी  मेरे  लिये  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 लेकिन  कुछ  कम्पनियों  का  सर्वेक्षण  मैंने  अवश्य  किया  यदि  उन  आंकड़ों  से  माननीय  सदस्य

 संतुष्ट  हो  सकते  हैं  तो  मैं  वहू  आंकड़े  दे  सकता  ह  ।  लेकिन  यदि  वे  बिल्कुल  सही  जानकारी
 प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो  ऐसा  इतने  थोड़  समय  में  नहीं  क्रिया  जा  सकता  |

 श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  वह  जैसी  जानकारी  उनके  पात  है  वैसी  दे  दें  और  तब  बाद  में

 उसे  ठोक  कर  लें  और  सही  जानकारी  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  सोचता  कि  अगले  दो  तीन  दिनों  में  भी  इस  जानकारी  को

 एकत्र  करना  सम्भव  हो  सकेगा  ।  MT  बृज  भूषण  लाल  ।

 Shri  Brij  Bhushan  Lal  क्  Mr.  Speaker,  it  appcars  from  the  newspapers  that  the

 donations  which  are  being  given  by  the  companies  to  the  political  parties  are  bcing  stopped
 by  law.  I  want  to  1:10 11011  the  hou.  Minister  that  the  Corgress  has  been  ruling  in  the

 country  for  the  last  twenly  years,  now  what  necessity  has  arisen  that  the  companies  are

 being  stopped  from  making  donations  by  framing  laws  ?

 Is  11.0  that  the  companies  have  started  giving  donations  to  other  political  pzrties
 also  and  therefore  the  Government  want  to  makelaw  to  stop  this  thing?

 Shri  F.A,  Ahmed  :  It  is  a  wrong  notion  that  the  law  is  being  framed  because  the

 companics  have  started  giving  donations  tothe  parties  other  than  Congrcss’  the  fact  is

 that  the  I@w  is  being  framed  because  we  want  that  the  moncy  of  the  companies  should  be

 utilized  for  their  development  as  far  as  possible  or  the  ‘persons  who  make  investments

 should  get  the  profit?

 Shri  Brij  Bhushan  Lal  :  Foreign  moncy  is  also  included  in  the  amount  of  dona-

 tion  which  is  madc  to  the  political  partics  by  the  companics  and  this  canrot  be  denicd  that

 there  is  an  influence  of  this  foreign  moncy  on  the  political  partics  and  individually;  I  want

 to  know  what  steps  are  being  taken  to  stop  it?  ~

 Shri  F.A.  Ahmed  :  Wiien  we  are  making  a  law  of  this-type,  it  will  positively
 effect  those  who  are  foreigners  and  have  shares  in  concerns  here.  Thiey  are  also  supposed  to

 contribute  to  that  donated  cause  according  to  their  share.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Mr.  Speaker,  it  is  good  that  the  Government  are

 bringing  furth  a  Bill  to  stop  the  donations  by  the  companics  and  it  would  have  becn  better

 if  they  would  have  introduced  it  earlier  but  I  want  to  know  from  the  hon.  Minister  whe-

 ther  they  have  got  full  information  that  whotier  the  news  published  in  the  newspapers
 are  Cofrect  ?

 One  press  report  is  like  this  ;

 “50  करोड़  रुपये  से  अधिक  की  प्रदत्त  शेयर  पूजी  वाली  400  से  अधिक  कम्पनियों  में

 सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  25  प्रतिशत  से  अधिक  शेयर  है  |  राजनीतिक  दलों  को  दान

 स्वरूप  जाने  वाली  प्रति  करोड़  राशि  में  से  25  लाख  रुपये  सहकार  द्वारा  राजनीतिक  दल

 को  fet  जाते  हैं  |

 Whether  the  Govern  it  are  in  a  position  to  confirm  this  information?

 18.
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 घनी  फखरुद्दीन  अली  अहमद  :  जसा  मैंने
 पहले  वहा  कि  जब  तक  मुझे  परी  जानकारी

 प्राप्त  नहीं  हो  जाती  तब  तक  मैं  इस  जानकारी  की  न  तो  पुष्टि  कर  सकता  हूं  और  न  ही

 विरोध  ।

 श्री  लोको  प्रभु  :  क्या  मंत्रालय  अन्य  दानों  के  बारे  में  भी  जानकारी  एकत्र  करेगा  ?

 क्या  मंत्रालय  इन  दानों  में  बिदेशी  अंशदान  के  बार  में  भी  जानकारी  प्राप्त  करेंगा  ?  क्या

 लय  इस  शारे  में  भी  जानकारी  प्राप्त  करेगा  कि  व्यापार  संघों  ने  अपने  प्रतिनिधियों  को  कितना

 अंशदान  दिया  है  ?  क्योंकि  सिद्धान्त  ऐसा  होना  चाहिये  कि  यदि  एक  पक्ष  अपने  को  प्राप्त  होने

 वालि  दान  या  सहायता  को  छोड़  देता  है  तो  दूसरे  पक्ष  को  भी  छोड़  देना  चाहिये  ।

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  अभिप्राय  को  नहीं  समझा  |
 जहां

 तक  मेरे  म  न्याय  का  सबन्ध  है  ऐसे  कोई  संगठन  नहीं  है  जिनके  द्वारा  बाहर  के  देश  अंशदान

 कर  मेरे  पास  ऐसी  कोई  संस्था  नहीं  है  जिनके  द्वारा  यह  जानकारी  एकत्र  की  जा  सके  ।

 यदि  कोई  ऐसी  धारणा  है  कि  विदेशों  से  योगदान  किया  रहा  है  तो  यह  माननीय  सदस्य  का

 काष  है  कि  cg  सम्बधित  मंत्रालय  को  अपना  प्रश्न  भज  और  वे  निश्चय  रूप  से  उनको

 कारी  देंगे  ।

 श्री  क०  क्या  यह  सच  है  कि  श्री  एस०  केਂ  पाटिल  की  अध्यक्षता  में  कांग्र  स  के

 कुछ  )

 अध्यक्ष  महोदय  मैंने  भी  यह  निवेदन  किया  था  कि  उन  व्यक्तियों  के  नामों  का

 उल्लेख  नहीं  किया  जाना  चाहिये  जो  अपनी  रक्षा  करने  के  लिये  यहां  पर  उपस्थित  नहीं हैं  ।

 हो  क०  लक प्पा  :  कया  यह  सच  है  कि  कांग्रस  के  कुछ  वर्ग  जिनका  नेतृत्व  कांग्रस  के  वे

 बड़े-बड़े  नेता  कर  रहे  हैं  जो  आम  चुनावों  में  हार  गये  थे  लेकिन जो
 अब  कार्यकारी  समिति  में  हैं  ।

 बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  द्वारा  जो  इन  नेताओं  के  हाथ  में  दिये  जाने  वाले  दान  को  रोकने  के

 लिये  बनाये  जा  रहे  कानून  को  अधिनियमित  करने  से  रोकने  के  लिये  दबाव  डाल  रहे  हैं  ?  इस

 दबाव  को  रोकने  के  लिये  सरकार  क्या  उपाय  कर  रही  है  ?  (

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्रो  महोदय  को  उत्तर  देने  दीजिये  नहीं  तो  यह  आरोप  निर्विरोध

 चला  जायेगा  ।

 Shri  M.  A.  Khan  :  Whether  all  these  restrictions  are  for  us  ?

 श्री  फकरू  दीन  अली  अहमद  :  मननीय  सदस्य  को  अपना  मत  रखने  का  अधिकार  है  ।

 दूसरे  लोगों  को  जिनमें  काँग्रेस  के  लोग  भी  शामिल  अपना मत  रखने  का  अधिकार  है  ।

 भिन्न-भिन्न  मत  रखने  वाले  लोगों  के  विरुद्ध  सरकार  कार्यवाही  नहीं  कर  सकती  है  ।

 श्री  तैन्ने  विश्वनाथन  म  त्री  महोदय  कहते  हैं  कि  यह  मत  का  प्रशन  है  ।  मैं  जानना

 चाहता  हु  क्या  वे  कानून  को  पुरःस्थापित  करने  जा  रहे  हैं  अथवा
 नहीं

 ?

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  :  यह  पहले  ही  सभा  के  सम्मुख  है  ।

 ee  eee
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 अल्प  सुचना  प्रश्न

 hort  Notice  Question

 उदयपुर  में  जिस  स्पेक्टर  में  उत्पादन  बन्द  होना

 13.  थी  मास्टर  श्री  नवल  किशोर  शर्मा

 ait  यशपाल  सिंह  थ्रो  चिंतामणि  पाणि ग्र हो

 थी  कवर  लाल  गुप्त

 क्या  इस्पात  खान  तथा  धात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  उदयपुर  में  जिंक  स्मगलर  में  उत्पादन  बन्द  हो  गया  है  जिससे

 कम  चारी  ब्रेकर  हो  गये  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  वहां  पर  भारी  स्टाक  जमा  हो  गया  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये  सरकार  का  बया  कार्यवाही

 करने  का  विचार  है
 ?

 इस्पात  खान  तथा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wo  सेठी  )

 जस्ता  sate  में  उत्पादन  स्थायी  तौर  पर  रोक  गया है  परन्तु  किसी

 स्थायी  या  नियमित  कम  चारी  की  छंटनी  नहीं  की  गई  है

 sor  टो  गरो  =. नीचे  बताये  अनुसार  WHI  श  च  o

 जस्ता  सिल  4938  मैजिक  टन

 कैडमियम  के  23  मैट्रिक  टन

 सुपर  फास्फेट

 (a)  जस्ते  और  सुपरफास्फेट  के
 आयात  को  निम्नतम  मात्रा  तक  सीमित

 करने  तथा

 पर रवि लोकन  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  कैडमियम  का  आयात  सीमित

 कर  दिया  गया  जस्ते  के  विषय  स्टाक  के  एक  भाग  को  जस्ता  चढ़ाने  के  उद्देश्यों  के  लिए

 प्रयोग  करने  के  प्रबन्ध  किये  जा  रहे  हैं  ।  सुपरफास्फेट  के  स्टाक  के  निपटान  करने  के  लिये  प्रयत्न

 जारी  हैं  ।  मध्य-प्रदेश  राज्य  के  माननीय  मुख्य  मन्त्री  तात्कालिक  रूप  15,000  मैट्रिक  टन

 सुपरफास्फेंट  लेने  का  वचन  दिया  है  ।  इन  उपायों  के  साथ  फैक्टरी  द्वारा  15  सितम्बर  1968  से

 उत्पादन  पुनराम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  है  |

 Shri  Bhola  Nath  Master  :  This  is  the  only  industry  in  Rajasthan  in  tho  public
 cadmium  and  load  and  so  fur  us  these  throe  things  are sector  which  preduces  silver

 coneernect  there  is  no  problem  of  sale  in  respect  of  these  threo  things.  Besides

 there  is  production  of  Zinc  and  superphosphate  also,  The  Zine  smeltcr  started  its

 production  work  in  January  and  in  connection  with  its  inauguration  our  Deputy
 Desai  had  said Prime  Minister  Shri  Morarji

 के म  जिंक  सम्बन्धी  अपनी  आवश्यकताओं  की  पूति
 t  लय  14aell  से  आयात  पर

 20



 मौखिक  उत्तर 27  1968

 4
 निर्भर  रहे  ठ  जिससे  हमारी  वादे  ही  सटा

 च्  aa!  et  | क्  >  | q  मझ  Wong
 ट क  पए  है  कि  इस  घात गी  काफी  क्षति  हुई

 का
 दि  11* रम  उससे  बढ़िया  है  जो  wa  विशेषज्ञों  के  साथ  हुए  करार  a  मिलती है

 Ti  wee  predecd  six  mecnths  ogo  4nd  the  production  of  Zine  Smelter  hnsalso  increased

 Ly  260  percent.  It  wze  snid  in  the  report  which  hos  been  circulated  amongst  us  in

 that  respect  that  2

 हिदुस्तान  fas  लिस्सी ने  अपने  आरम्भ  काल  से  ही  अधिकतम  उत्दादन  प्राप्त

 करने  के  लिये  प्रयत्न  किये  हैं  तथा  वहू  अपने  कार्य  में  ख़बसफल  हुये  हैं  और  भारत  में  कोई  भी

 सरकारी  अथवा  गैर  सरकारी  यूनिट  उनका  जसा  चमत्कारपूर्ण  परिणाम  दिखाने  का  दावा

 नहीं  कर  सका  ।

 Daily  questions  aro  raised  hcre  that  the  pullie  sectcr  units  aro  unoblo  to  give
 full  production  but  this  Zinc  Lid.  is  tho  only  such  concern  which  is  giving

 optimum  production,  Due  to  tho  piling  up  of  lvgo  stocks  of  Zine  ond  superphosphate

 fertiliser  this  factery  was  dosed  in  -the  later  hilf  of  July,  that  is  after  six  months,
 and  ra

 the
 hon,  Minister  has  also  tcld  that  its  work  was  stcpped  all  of  a  sudden.

 They  have  statcd  that  tley  hove  got  cecumuletion  of  5000  tons  of  Zine  ingots
 and  2000  tons  of  Zine  Cathods.  The  01181 10 [? ५1011  of  Zine  in  publiv  sector  and  TISCO,
 and  ISCO  is  30,  100  tons  that  is  22,100  tons  are  required  in  Iron  and  Steol  Galvanising
 5000  tons  in  Defence  and  3000  tons  in  Post  and  Telegraphs.  My  question  is  that  ‘when
 there  is  such  a  noed  of  Zine  in  public  soctor  how  so  much  stocks  have  accumulated  ?

 Shri  P.C.  3८101 11. 15 8.  fact  that  the  production  of  this  factory  roachod  to

 full  rated  capacity  very  early  and  the  production  of  118  and  119  percent  in  its  carly

 days  of  incoption  was  sitisfactory.  Tho  difficulty  was  this  that  tho  prosont  capacity  of

 this  factory  to  produce  superphosphate  is  80,000  tons  and  regarding  Zine  the  capncity
 to  produce  is  18,J00  tons,  Upto  this  time  they  have  produced  43600  tons  of  supcrphos-
 hate  out  of  which  they  sold  23000  tons  and  yet  thero  is  @  sto:k  of  18-20  tousand  tons  o  £ f

 superphosphate  with  them,  Now  they  have  no  capacity  to  stock  more  superphosphate,
 Efforts  are  ulso  being  made  to  clear  the  stock,  Although  the  Madhya
 Pradesh  Government  had  desired  to  purchase  25,000  tons  of  suporphosphate  but  the

 Minister  of  Madhya  Pradosh  has  given  agsurenco  to  lift  15,090  tons  of  super  phos-
 phate  onimmediate  basis  and  the  remaining  10,000  tons  will  also  bo  tifted  «fter-

 In  this  way  the  difficulty  in  rospect  of  accumulation  of  stocks  will  bo  reduced,
 AsT  told  in  my  reply  to  the  main  quostion,  this  factory  is  oxpoctod  to  rosumo  produc.
 tion  from  15th  Scptomber  19(8.

 So  far  ag  Zine  is  concerned  and  as  tho  hon.  Membor  stated  that  the  Zine

 product  of  our  public  is  very  pure  and  there  is  99.95  porcont  zine  in  it.  And  due  to
 this  pur®  quality  of  this  zinc  the  difficulty  hag  arison  that  the  Plant,  which

 was  the  chief  customer  of  zinc  has  said  that  they  cannot  uso  it  for  galvanising  because
 thero  is  less  impurity  of  load  in  our  product.  They  want  inforior  quality  of  zinc  for
 thoir  use,  There  were  discussions  about  it  and  it  wasthe  docision  that  for  the  time

 being  oa  trial  order  of  100  tons  of  zine  will  be  placed.  हम  ore  making  cfforts

 not  toimport  zine  atleast  for  six  months  and  to  utiliso  the  indegenous  zine  ia  the

 country,

 Shri  Bhola  Nath  Master  ;  My  second  question  is  regarding  superphosphate.  We  havea
 Stock  of  supcrphosphate  of  over  20,000  tons,  Imports  of  superphosphate  is  also  being  made

 from  America  in  large  quantities  and  TI  have  been  told  that  our  ships  ale  standing  at  the

 ai
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 Bombay  port  since  tho  month  of  June  for  which  seven  lacs  of  rupees  are  being  paid  as
 demurrage  che  rgcs.  15  mek.ng  (  fTcris 15  to  supply  superphcsphate  tous  in  mere  and
 mote  quantitics.  wentto  know  that  when  we  have  cur  own  stecks  cf  superphosphate  then
 when  the  import  of  superphosphate  from  America  wil  be  stopped  ?  The  electricity  is  supp-
 lied  to  Hindustan  Zinc  Limited  at  a  higher  rate.  It  is  being  supplied  toDCM  at  the  rate  of
 two  paise  while  in  public  sector  the  Hindustan  Zinc  Limited  is  being  supplied  electricity  at

 the  rate  of  ten  paise.  Similarly,  Kerala  State  electricity  is  sup  plicd  at  the  rate  of  two  and
 a  half  paise  and  here  the  Zinc  Limited  gets  at..the  rate  of  ten  paise.  Uttar  Pradesh  Govern-
 ment  and  other  States  do  not  purchase  this  5 [ (1110-11. 217  ;  whether  it  is  because  they
 think  our  product  very  costly  ?

 Shri  Sethi  ;  I  will  reply  to  the  last  question  first,  So  far  as  the  electricly
 is  concerned,  our  negotiations  are  going  on  with  the  Rajasthan  Government  regard
 ing  the  rate  of  clectricity,  The  Hen,  Membcr  comes  from  Rajasthen  and  therefore

 Trequest  him  to  negotiate  with  the  Rajasthan  Government  regarding  reducing  the
 rato  of  clectricity  nnd  use  his

 So  far  as  tho  import  of  superpho:phate  is  concerned,  accerding  to  the  infor-

 mation  received  from  tho  Ministry  of  Food  and  Agriculture,  whereas  we  required-
 about  five  lacs  tons  of  superphosphate  during  1967-68  and  in  1901-09 we  will  require
 six  luca  fifty  thousand  tons  of  superphosphate.  The  position  regarding  the  production
 of  superphosphato  is  that  its  target  -was  of  two  lacs  and  seyenty  thousand  tons  but
 its  production  has  been  only  two  lacs  tons  and  therefore  wo  hud  to  impcrt  the  re-  -

 maining  quantity.  We  imported  about  thrce  and  a  half  lacs  tons  of  superphosphate,  It
 wag  received  late  bocauae  of  the  elosure  of  Suez  Canal  and  therefore  the  farmers

 could  not  lift  it  and  sothe  last  year’s  quantity  of  supcrphosphatas  was  carried  over

 and  as  a  result  whereas  we  were  10  import  tl.reo  lacs  and  thirty  thousand  tons  of  super -

 phosphate  this  yeer,  है  imported  only  one  Incsana  thirty  six  thousand  tons  of  super=

 phosphate  this  yeur,  by  reducing  that  quantity,  In  this  way  we  are  making  efforts  to

 balance  our  import  and  it  has  been  decided  that  wo  showld  jmport  only  that  much

 quantity  which  is  absolutely  n-coessary,  keeping  in  view  the  capacity  of  our  produc-.
 tion.  Wo  are  making  cfforts  to  rcduce  imports  as  fur  as  possible  ani  we  will  import

 only  that  much  which  is  absolutely  nceessery  to  impert.  It  has  been  decided  in  the

 discussions  between  Ministrics.

 Shri  Yashpal  Singh  :  want  to  know  whothor  the  (0४ €1' 11611  already  knew
 and  supply,  if  so,  reeontly  it  has  becn  accepted  in about  tho  proportion  of  demand

 this  House  that  there  is  a  difference  of  Rs.450/-hetween
 the  prices  of  superphosphate

 which  we  preduce  aid  which  we  import  from  forcign  countries;  if  we  would  have  tried  to

 know  the  proportion  of  demand  and  supply  eatlier,  how  much  rofit  we  would  have  gain-

 ed  and  to  what  extent  the  loss  caused  to  us  due  to  the  stoppage  of  preduction  in  this  tac-

 tory  would  have  keen  avoided  ह

 Shri  Sethi :  The  total  selling  price  of  supcrphosy  hate  of  the  private  sector  is

 Rs,  320/-  and  we  2re  selliny  at  a  lower  cate  than  that.  do  not  understand  how  this

 enco  of  Rs,  450/-came  iu.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  च् |  Oar  annual  requirement  of  Zinc  is  65,000  tons.  For  this

 requirement  of  65,000  tons  we  have  importcd  51,508  tons  Zinc  from  April  to  July  that  is  in

 five  months  and  only  13,492  tons  of  zinc  produced  by  our  factory,  and  eccumulating,  will

 be  utilized,  1  want  to  know  from  the  hon.  Minister  whether  it  is  a  fact  that  we  are  impcr-

 ting  fertiliser,  Zinc  or  other  things  due  to  the  pressure  from  America?  प  am  realing  out
 with  your  permission,  what  Shri  Raghu  th  Singh,  the  Chairman  of

 the  Zine  Corporationy
 tated  on  dated  19th.

 Fe  said  इ
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 शष्प  fag  ने  कहा  यह  सर्वविदित  है  कि  dam  राष्ट्र  अमेरिका  के  पास  दस  खरब  से

 अधिक  sate  है  जो  उसका  एक  ay  का  उत्पादन  है  ।  ऐसा  भी  विश्वास  है  कि  वे  विकासਂ

 शील  देशों  पर  उनके  seen  खरीदने  के  लिये  भारी  राजनीतिक  व  आधिक  दबाव  डाल  रहा

 ऋण  के  फिर  से  धन  देने  के  साथ  यह  शत  है  कि  उनके  उर्वरकों  को  खरीदा  जाय  ्

 Is  it  correct  that  the  have  to  purchase  the  fertilisers  on  ac-count  of  tho  condition

 attached  with  the  re-financing  of  luans  If  so  then  whether  the  Goverument  will  stop

 having  it  so  that  the  finishod  goods  of  our  factories  may  be  utilised.

 Shri  P,  Sethi  :  As  far  as  the  requirement  of  zinc  in  concerned,  it  has  bocn  estima-

 tedthat  this  ycar  the  requiromont  will  be  about  85  to  88  thousand  tonnes  and  aot  65  thousand
 tonnes.  As  far  as  the  question  of  import  is  (01100111011,  want  tosay  thal  the  production
 capatity  of  the  country  is  18  thousand  tonnes  of  Udaipur  and  abont  10  thousand  tonnes  of

 Private  Sector.  In  this  way  it  is  about  27-28  thousand  tonnes.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  ‘Thirty  cight  thousand  tonnes.

 Shri  Sethi  ६  It  will  come  to  38  thousand  tonnes  next  year.  Itis  28  thousand
 tonnes  this  year.  ‘Taking  inlo  the  capacity  the  import  has  Leen  fixed.  But

 the meanwhile  there  was  considerable  shortage  of  zinc.  At  one  lime,  near  about  year
 1966  the  work  of  galvanising  was  closed  dus  to  the  shortage  of  zinc.  Taking  into  consid
 eration  the  past  capacity  the  actual  usors  were  gfanted  unrestricted  licences.  As  there  was

 Shortage  of  zinc  therefore  it  was  importcd.  This  is  tho  proluction  of  this  yoar.  Of  these
 a |  licences  Some  arc  being  materiaised.  But  now  ithas  been  decided  to  take  into  consider-
 stion  the  production  capacity  of  the  country  at  tho  time  of  importing  the  zinc.  Consider-
 able  attention  will  be  given  that  there  may  be  centcalised  agency  of  M.M.T.C.  and  the
 actual  users  who  function

 sopar  .tely
 and  the  proluction  capacity  will  be  taken  Into  con-

 sideration  before  importing.

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta:  Woat  isthe  reply of  Hon.  Ministcr  about  the  pressure
 of  America  and  the  statcment  of  Shri  Raghunath  Singh  which  I  have  quoted.

 Shri  P.C.  Sethi  :  We  will  import  according  to  our  capacity  wn  not  due  to
 pressure.

 Shri  Naval  Kishore  Sharma:  I  want  to  know  from  the  Hon,  Ministor  that  when

 there  is  more  requirement  of  zine  and  the  production  is  short  thea  whather  it  is  not  the

 cause  for  not  utilising  the  Indian  zinc  of  Public  Scctor  because  the  imported  zinc  is

 cheaper  than  it?  1  so,  then  whether  the  Hon.  Ministcr  has  considercd.this  point  to  brirg
 down  the  price  of  Indian  zinc  in  comparison  to  the  price  of  Forcign  zinc.  If  so  ,  what

 has  the  Hon,  Ministcr  thought  over  this  matter.

 Shri  0,  Sethi  :  Jt  is  cotrect  that  the  importcd  zinc  is  cheap.  That  is  why  we

 proposed  while  giving  the  zinc  to  the  people  the  Indian  zinc  should  also  be  given  along
 with  the  imported  zinc  so  that  both  may  be  uscd  side  by  sido.

 Shri  Onkar  Lal  the  time  of Bohra  :  Ninety  perceniof  work  was  completed  at

 undertaking  of  the  plant  which  was  installed  at  Udaipur  and  the  rest  ten  percent  of  the

 work  has  been  completcd  for  the  last  three  ycars,  And  considcrable  expenditure  has  been

 incuited  on  it.  The  reply  of  my  question  is  that  the  has  n>  knowledge  about

 the  cost  of  production.  It  has  becn  stated  about  the  production  of  zinc,  superp  hosphate
 to  Mctal  Corporation  and  such etc.  that  since  we  have  not  handed  over  the  company

 nothing  can  be  said  about  its  cost  ct  production.  The  second  point  isthat  there  isa

 over-staff  with  the  result  the  expenditure  is  increasing.  Actually  this  condition  should

 have  been  included  at  the  time  of  agrocment  with  collaborators  that  the  production  will
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 be  increased  in  by specified  time.  But
 you

 have  created  this  condition
 want

 by  resorting  to  over-
 stafiing  end  immediate  productio ion,  |  ह  जव ध  द  UU to  know w  whether  y  ou  wil!  make  retrenchment
 of  over-  staffing.

 Shri  P.  C.  Sethi  According  to  my  knowlodge  there  is  no  over-stalfi ing,  It  is  not
 at  all  bad  if  the  full  production  of  the,  in  the  first factory  is  achieved  ycar  instead  of

 devoting  three  years  on  it.  As  far  zs  the  cost  of  production  of  the  factory  is  concerned
 the  accounting  has  not  been  done  as  the  question  of  compensation  has  yct  not  bcon
 acttled  The  case  has  been  referred  to  the  court  and  so  the  11 1 188. (1011  of  th  accounst

 has  Not  taken  placc

 श्री  नकद  कुमार  सोमानी  :  यह  स्पष्ट  हो  चका  है  कि  वाणिज्य  '  मंत्रालय  द्वारा  केवल

 इस  वर्ष  50,000  टन  जिंक  का  आयात  करने  के  लिये  अनुत्तरदायी  तरीके  से  मुफ्त  लाइसे  स

 किए  गये  हैं  ।  इससे  देशी  कारखाने  को  अपनी  क्षमता  कम  करने  के  लिए  बाध्य  किया  गया

 और  इन  दो  मंत्रालयों  में  face  भी  समन्वय  नहीं  है  ।  मेरे  विचार  में  भारत  आने  वाले  समय

 में  जिस  का  निर्यात  करने  में  gat  हो  जायेगा  ।  जबकि  आयातित  जिंक  का  मुल्य  2,800  रुपये

 प्रति  टन  हमारी  लागत  व्यय  3,200  रुपये  प्रगति  टन  आती  है  जिसमें  उत्पादन  शुल्क  और

 राजस्थान  विद्युत  बोड़  द्वारा  लगाया  हुआ  बिजली  की  लागत  शामिल  है  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  भारत

 सरकर  से  जान  सकता  हूं  कि  वह  उत्पादन  शुल्क  और  राजस्थान  में  ली  जाने  वाली  बिजली

 की  दर  में  कमी  करके  भविष्य  में  जिंक  का  निर्यात  करने  के  लिये  कदम  उठायेगी  |

 श्री  प्र०  च  ०  सेठी  1967-68  के  लिये  हमारी  जिंक  की  आवश्यकता  80,000  टन  की

 दै  |  1968-69  में  यह  88,000  टन  होगी  और  1969-70  तक  यह  96,800  टन  हो  जायेगी  |

 अगले  ay  कुल  उत्पादन  केवल  38,000  टन  उपलब्ध  होगा  ।  इसलिये  निर्यात  करना  मुश्किल

 होगा  ।  जहां  तक  जिंक  का  आयात  का  सम्बन्ध  इसका  मुल्य  2,300  रुपये  प्रति  टन  है  और

 इसको  एक  करने  के  लिये  500  रुपये  का  शुल्क  गया  है  अतएव  अगर  हम  निर्यात  करें

 तो  इसके  लिये  काफी  alan  सहायता  देनी  पड़ेगी  ।  अतएव  निर्यात  के  लिये  कोई  कारण  नहीं

 बनता  |  हमारी  आवश्यकताएं  भी  उत्पादन  से  बहुत  अधिक  हैं  ।

 ant  तिरुमल  राब  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  डी०  सीਂ  एम०  जसे  एकक  अपने  उत्पाद

 को  कांग्रस  सरकार  को  बंच  सकते  हैं  तो  सरकारी  क्षेत्र  परियोजना  अपने  माल  को  कांग्रस

 सरकार  को  क्यों  नहीं  बेंच  सकते  ?
 इसमें  क्या  रुकावट  है

 ?
 ऐसा  क्यों  है  कि  गैर  सरकारी  क्ष  त्र

 हमारी  अपनी  संस्थाओं  की  तुलना  में  अच्छी  मंडी  बना  सकती  हैं
 ?  क्या  मंत्री  महोदय  बतायेंगे

 कि  ऐसा  क्यों  है
 ?

 शी  प्र०  घ०  सेठी
 :  जहां  तक  हिन्दुस्तान  जिंक  के  सुपरफॉस्फेट  की  लागत  का  सदस्य

 हम  यर  सरकारी  क्षत्रों  की  तुलना  में  इसका  कम  मूल्य  पर  उत्पादन  करने  में  समर्थ
 हए

 यह  सच  है  कि  हम  मध्य  प्रदेश  को  25,000  टन  और  राजस्थान  को  10,000  टन  की  सप्लाई

 कर  रहे  हैं  ।  हम  दूसरे  राज्यों  के  लिये  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  परन्तु  इसे  अभी  कार्यरूप  नहीं  दिया  जा

 सका  है  ।  गर  सरकारी  क्षेत्रों  के  विक्रय  मूल्य  बहुत  कम  है  ।  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  हिन्दुस्तान

 जिस  का  विक्रय  संगठन  अभी  इतने  पर्याप्त  स्तर  का  नहीं  है  और  उसमें  gar  लाने  में  काफी

 गुनाह  है  |
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 27  श्रर्गस्त  1968  लिखित  उत्तर

 प्रश्नों  के  लिखित
 उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Import  of  Nylon  and  Stainless  Stee

 **  695  Shri  Ramavatar  Shastri

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (
 a)  whether  it  is  a  fact  that  either  there  is  a  ban  on  the  import  of  nylon  and

 stainless  stee!  artivles  or  heavy  import  duty  and  other  taxes  are  imposed  on  their

 Import

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  many  Indian  industrialists  have  set  up

 factories  in  Nepal  for  the  manufacture  of  theso  articles  and,  if  so,  the  number

 thereof

 (c)  hether  these  industrialists  have  created  difficulties  for  Government  by

 sending  the  aforesaid  articles  to  India  after  taking  advantage  of  the  facility  of  froe

 and trade  on  the  Indo-Nepal  border  id

 whether  this  has  created  discontentment  among  the  industrialists  jn  India
 and,  if  so,  tho  action  being  tuken  by  Government  in  the  matter  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  M{nistry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):

 (a)  to  (d)  Import  of  nylon  in  India  is  subject  to  a  Customs  duty  which  varies
 from  Rs  3.94  per  Kg  io  Rs.  52.05  per  Kg,  In  the  case  of  stainless  stecl  sheeta
 the  customs  duty  is  100%.  The  import  of  both  theso  items  is  canalised  through  the

 State  Trading  Corporation  of  India

 According  to  the  informati  on  available,  there  are  factories  in  Nepal  manu.

 facturing  stainless  steel  utensils,  All  these  factories  are  owned  by  Nepalcse  Nationals,
 The  number  of  factories  manufacturing  synthetic  fabrics  is  rep  orted  to  be  4.  Two  of

 those  are  owned  by  Indian  Nationals,

 Government  have  received  complaints  that  duty-freo  imports  into  lndia  of
 some  articles,  which  are  not  based  on  Nepalese  raw  materials  is  adversely  affeoting
 the  indigenous  manufacturers  of  these  articles  The  matter  is  receiving  attention

 बिड़ला  उद्योग  समूह  के  थारे  में  जांच  आयोग

 698.  भी  उसा नाथ  :  श्री  प०  गोपालन

 श्री  कामेश्वर  fag  श्री  पी०  रामभक्ति

 श्री  श्रीधरन  थी  अनिरुद्ध

 कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  23  1968  के  अतारांकित  प्रशन

 सख्या  549  के  उत्तर  में  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  बिड़ला  उद्योग  समूह  के  बारे  में  एक  जांच  आयोग  की  नियुक्ति  के

 प्रशन  पर  विचार  कर  लिया  है

 यदि  तो  इस  पर  बया  निर्णय  किया  गया  है

 आयोग  अपना  काम  कब  चाल  कर  देगा  और

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  हो  तो  नील  य  कब  तक  किये  जाने

 की  सम्भावना  है  और  विलम्ब  के  क्या क रण हूँ  ?
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 औद्योगिक  बिकास  तथा  aaa op
 मंत्री  (sit  फखरुद्दीन  अली  :

 स्थापित  की  जानेवाली  उपयुक्त  व्यवस्था  किस  प्रकार  की  हो  यह  अभी  सरकार

 के  विचाराधीन  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 अब  शीघ्र  ही  fora  किए  जाने  की  है  ।  विलम्ब  का  कारण  यह  है  कि

 fafa  मंत्रालयों  से  सम्बन्धित  अभी  कुछ  ऐसे  आरोप  हैं  जिनपर  सरकार  को  अभी  अन्तिम

 रूप  से  विचार  करना

 द् मेस से  गूदेदार  काजोरा  कोल  माइन्स  लिमिटेड  तथा  मैक्स  कलकत्ता  सेफ  डिप

 लिमिटेड  पर  अभियोग  चलाना

 699.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :
 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  19  1968

 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4537  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 मैसेज  गुलज़ार  का जोरा  कोल  माइन्स  लिमिटेड  के  विरुद्ध  समवाय  अधिनियम  की

 धाराओं  143,  150,  193,  285,  292,  297,  301,  303,  और  307  के  अन्तर्गत  अपराधों के

 कारण  कम्पनी  रजिस्ट्रार  हारा  आज  तक  बया  कार्यवाही  की  गई  है

 ऐसे  ही  अपराधों  के  कारण  मैसेज  कलकत्ता  सेफ  डिपाजिट  की  कम्पनी  लिमिटेड  के

 विरुद्ध  मुकदमें  में  कितनी  प्रगति  हुई  है

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  यदि  उपयु  क्त  भाग  में  उल्लिखित  फर्म  को  बन्द

 करने  का  आदेश  दिया  गया  तो  छोटे  और  मध्यम  दर्जा  के  हजारों  धन  विनियोजन  नष्ट  हो

 जाये  और

 इन  लोगों के  हितों  की  किस  प्रकार  रक्षा  करने  BT  सरकार  का  विचार  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  (  श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  )

 जेसा  कि  19  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  4334  के  उत्तर  में  कहा  गया  वह

 नील  य  किया  गया  था  कि  इन  परिस्थितयों  के  अख़्तर  वर्णन  की  गई  विभिन्न  धाराओं

 के  जिनके  बारे  में  उल्लंघन  किया  गया  प्रतीत  मुकदमे  दायर  करने  से  कोई  लाभकारी

 उद्देश्य  पूर्ण  नहीं  होगा  ae  विचार  किया  गया  कम्पनी  के  परिसमापन  के  लिये

 न्यायालय  को  प्राप्ता-पत्र  देना  श्रेयस्कर  कार्य  होगा  ।  ga  gala  रख  सकेगा  कि

 बया  उचित  कार्यवाही  करनी  है  व  की  जायेगी  ।  परिसमापन  के  लिये  आवश्यक  .  आग  उठाये

 जारहे  हैं  व  शीघ्र  ही  न्यायालय  में  प्रस्ताव  करने  की  आशा  की  जाती  हैं  ।

 इस
 कम्पनी

 भाग  में  वर्णित  सभी  धाराओं  निदेशक  मंडल  की

 ऊपर  में शिर्क  बैठक  न  करने  के  धारा  205  को  छोड़कर  उल्लंघन  नहीं  किया |

 दिये  गये  कारणों  के  इसके  तथा  अन्य  तकनीकी  चूकों  के  लिये  कोई  मुकदमा  दायर

 नहीं  किया  व  इस  कम्पनी  के  भी  परिसमापन  के  लिये  न्यायालय  में  प्रार्थना-पत्र  देने  का  निर्णय

 किया  गया  ।  कम्पनी  के  1964-65  के  वर्षों  के  लेखाओं  के  पहले  मिसिल  करने  के  विषय  में  घरा
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 210  एवं  220  के  अन्तर्गत  चक  के  कम्पनी  तथा  इसके  1964-65  में  दंडित

 किये  गये  थे  ।  1965-66  से  सेब  गीत  मामला  अभिनीत  है  एवं  1966-67  के  लेखे  के  लिये

 दमा  दायर  करना  है  ।

 (
 \  कलकत्ता  सेफ  डिपाजिट  कम्पनी  लि ०  के  प्रकाशित  तुलना-पत्र  से  यह  देखा  जाता

 है  कि  इसने  जनता  से  कोई  जमा  स्वीकार  नहीं  किये  हैं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 भारतीय  रेलों  द्वारा  विज्ञापनों  पर  व्यय

 700,  श्री  प्रेम  चाव  वर्मा  :  व्या  रेलवे  म  त्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :

 बर्ष  1966-67  और  1967-68  में  समाचारपत्रों  में  विज्ञापनों  के  लिये  आय-व्यस्क

 में  कितनी  राशि  नियत  की  गई  थी  तथा  वास्तव  में  कितनी  राशि  व्यय  को  गई  थी  और  वर्ष

 1968-69  के  बजट  प्राक्कलनों  में  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है  ;

 उन  समाचारपत्रों  के  नाम  क्या  है  जिन्हें  1666-67  और  1967-68  में  भारतीय

 बलों  Cat)  से  विज्ञापन  प्राप्त  हुए  तथा  प्रत्येक  समाचारपत्र  को  वर्गीकृत  विज्ञापन  प्र

 शित  करने  और  प्रदर्शन  विज्ञापन  छापने  के  लिये  अलग-अलग  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया

 और

 रेलवे  विज्ञापन  देने  के  लिये  समाचारपत्रों  के  चयन  का  आधार  क्या  है  ?

 रेलवे  सत्री  सी०  एम०  :  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया

 गया है  जिसमें  1966-67  और  1967-68  के  दौरान  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  पर  किया  गया

 वास्तविक  च  गया  है  ।  चूंकि  रल  विज्ञापन  विकेन्द्रित  इसलिये  प्रत्येक  र

 प्रशासन  द्वारा  किया  गया  वास्तविक  aa  अलग  दिखाया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  सख्या  एल०  ]

 इन  वर्षों  तथा  1968-69  के  लिये  बजट-व्यवस्था  से  सम्बन्धित  सुचना  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 यह  व्यौरा  इकट्ठा  किया  जा  रहा  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  | ३

 रल  विज्ञापन  उन  समाचारपत्रों  को  दिये  जाते  हैं  जिन्हें  सुचना  और  प्रसार  मंत्रा

 लय  का  विज्ञापन  और  चाक्ष ष  प्रचार  निदेशालय  अपने  विज्ञापन  देता  है  ।  विज्ञापन  देते  समय

 समाचार  पत्रों  के  परिचालन  और  उनकी  उनके  उनके

 पन  विषय  और  अन्य  संगत  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  |

 उत्तर  रेलवे  में  दिल्‍ली  में  अजमेरी  गेट  और  तुगलकाबाद  शेडों  में  कोयला  और

 लकड़ी  उतारना

 *701.  श्री  गार्डिलिगन  गौड  :  क्या  रेलवे  मन्त्री
 यह

 बताने  की  कृपा  acm

 कया  यह  सच
 है

 कि  कोयला  और  लकड़ी  लाने  वाले  रल  के  माल  डिब्बों  मेंसे
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 तुगलकाब  द  शेडों  पर  कई

 Sy  क
 दिनों  तक  को  रत्ना  अर हद
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 को
 a NI  Tl  उतारा  नहीं

 जाता है  ;

 बया  यह  भी  सच  है  कि  र  लवे  कर्मचारी  as  व्यापारियों  के  साथ  सांठ-गांठ  करके

 कोयले  और  लकड़ी  से  भर  इन  माल  डिब्बों  पर  लगाने  वाले  रजनी  का  अपवंचन  करते  हैं  ;

 क्या  किसी  अधिकरी  ने  इस  उद्देश्य  से  अचानक  जाकर  जाँच  की है  कि  इन  माल

 डिब्बों  से  निश्चित  तारीख  को  माल  क्यों  नहीं  उतारा  जाता  है  ;  और

 यदि  तों  क्या  सरकार  का  विचार  किसी  अधिकारी  को  यह  काम  सौंपने  का

 है  कि  वह  यह  देखे  कि  माल  डिब्बों  से  समय  पर  माल  को  उतारा  जाये  और  बड़  व्यापारियों

 को  अनुचित  महत्व  न  दिया  जाये  ?

 रेलवे  मंत्री  सी ०  एस०  :  जी  अधिकांश  माल  डिब्बों  से  मल

 निर्धारित  कूट-समय
 के  भीतर  उत्तार  लिया  जाता है  |

 इस  तरह  का  कोई  मामला  नोटिस  में  नहीं  आया  है
 ।

 और  जसा  कि  भाग  के  उत्तर  में  बताया  गया  अधिकतर

 डिब्बों  को  निर्धारित  छुट-समय
 के  भीतर  छोड़  दिया  जाता  है  |

 अधिकारियों  ate  दोनों
 निरीक्षण

 किया  जाता  है  |

 उत्तर  प्रदेश  में  औद्योगिक  यूनिटों  का  बन्द  होना

 *702_  श्री  ओंकार  लाल  बैरवा  :  at  एस०  पी०
 रामसती

 :

 att  कू०  मा०  कौशिक  :

 नया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  म  त्री  यह  बताने  की  कृपा  कर गे  कि  :

 मंत्री  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  औद्योगिक  यूनिट  बद  कर  दिए  गए  थे  ;

 उनमें  से  इस  बीच  कितने  यूनिटों  ने  काय॑  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  ;

 अभी  तक  बन्द  पड़े  यूनिटों  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  ga:  चालू  किए  गए  यूनिटों  में  पूरी  क्ष  मता  से  अथवा  मंदी  से  पूर्व  की  क्षमता

 के  अनसार  उत्पादन  होना  आरम्भ  हो  गया  है  ;  और

 बद  पढ़ें  यूनिटों  को  शीघ्र  चालू  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  सत्री  फखरूदीन  अली  :  से

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  अपेक्षित  जानकारी  इकट्ठी  की  रही  है  और  सभा-पटल  पर

 रख  दी  जाएगी  |

 State  Trading  Corporation

 *703.  Shri  Sh  arda  |
 atua  Nal an id:  Shrj  T.P.  Shah  :

 Shri  Shri  Gopal  Saboo  च् *
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 27  1968  लिखित  उत्तरा

 eee  ee

 Will  the  Ministor  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  whother  Government  havo  over  hold  an  inquiry  into  the  working  of  the
 State  Trading  Corporation  ;

 (b)  if  so,  the  dotails  thoreof  ;

 (c)  the  steps  taken  by  during  the  lust  ono  yoar  with  a  view  to

 ensure  better  funct  oning  of  tho  State  Trading  Corporation;

 (d)  the  number  of  officors  transferred  from  the  State  Trading  Corporation
 during  the  last  six  months;  and  the  names  of  such  officers;  and

 (c)  the  reasons  for  their  transfers?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh) :

 (a)  to  (९)  Government  have  constituted  @  Committee  in
 April,  1968  to  review

 the  trading  techniques  and  of  the  State  Trading  Corporation  tnd  its  presen
 organisational  structure  witha  view  to  taking  necessary  stcps  fur  further  strengthen-
 ing  and  impreving  its  operational  eflicicney,  The  Report  of  the  Committee  ist
 awaited,

 (a)  &  (€)  The  following  four  officers  reverted  to  thoir  paront  Departmionts  on

 expiry  of  their  respective  -terms  of  office

 Shri  P.K.  Seshan,  Divisional  Manager.

 2  Shri  N.L,  Sahdev,  Divisiora]  Manager,

 3  Shri  D,N.  Nandy,  Deputy  Regicnel  Manager.

 4  Shri  8.S.  Gulati,  Assistant  Regional  Manager,

 shri  B.P.  Patel  and  Shri  G.S.  Sial  relinquished  charge  of  their  officos  as  Chair-
 man  and  Director  respectively  on  complotion  of  tlicir  tenure,

 बिदेशी  तरीकों  और  जानकारी  के  लिये  केन्द्रीय  संगठन

 705.  श्री  चेंगलराया  नायक  श्री  देवकीनन्दन  पाटो  दिया  :

 बया  औद्योगिक  विकास  तथा  समुदाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 व्या  यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  विदेशी  तरीके  और  जानकारी  को  खरीदने

 के  काम  की  देख  भाल  करने  के  लिये  एक  केन्द्रीय  संगठन  की  स्थापना  करने  का  है  ;

 यदि  तो  उस  संगठन  का  उद्देश्य  क्या  है  ;

 कया  विदेशी  सहयोग  को  विनियमित  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  हाल  में  tYT-

 पित  किए  गए  विदेशी  विनियोजन  जोश  को  ag  संगठन  कोई  सहायता  प्रदान  करेगा  ;  और

 क्या  विभिन्‍न  मंत्रालय  इस  संगठन  के  विरुद्ध  हैं  क्योंकि  इससे  उनकी  दाक्तियां  कम

 हो  जाएगी  ?

 आद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  सत्री  (ait  फखरूदीन  अली  :  से

 सरकार  कुछ  उत्पादक  क्ष  त्रों  तथा  उत्पादन  विधियों  के  संबन्ध  में  आधार  पर  तकनीकी
 जनकारी  एवं  प्रोद्योगिकी  प्राप्त  करने  की  संभावना  पर  विचार  कर  रही  है  ।  जहां  भी  केन्द्रीकृत

 आधार  पर  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करने  का  संभव  वहाँ  इसको  प्राप्त  करने  का
 उद्देश्य
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 यह  है  कि  विभिन्‍न  फर्म  उस  जानकारी  को  बार-बार  न  खरीदे  जिसके  कारण  विदेशी  मुद्रा  की

 देनदारी  बढ़ती  है  ।  सथ  ही  उसका  उद्देश्य  देश  में  शोध  काय  और  तकनीक  का  विकास  करना

 भी  और  इस  काम  के  लिये  विभिनन  विंमान  एजेंसियों  को  उपयोंग  में  लाने  पर  र वच  किया  जा

 रहा  है  ।  उद्योग  के  विभिन्‍न  विशिष्ट  क्ष  त्रों  में  तकनीकी  जानकारी  प्राप्त  करना  समझना  और

 दूसरों  को  दे  सकना  किसी  एक  संगठन  के  लिये  संभव  नहीं  हो  सकेगा  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 यूरोपीय  साका  बाजार  के  सदस्य  देशों  के  साथ  समझोता

 706.  श्री  स०  च  ०  सामन्त  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 भारत  को  सुती  और  रशमी  कपड़े  से  भिन्न  अन्य  वस्तुओं  के  बारे  में

 सुविधाएं  देने  के  लिए  यूरोपीय  साझा  बाजार  के  सदस्य  देशों  के  साथ  कपा  प्रबन्ध  किए  गए  हैं  ;

 वे  क्या  क्या  सुविधा  दे  रहे  हैं  ;

 यूरोपीय  साझा  बाजार  को  कितने  मूल्य  की  भारतीय  वस्तुओं  को  निर्यात  किए

 जाने  की  संभावना  है  और  इससे  भारत  को  क्या  लाभ  होने  की  आशा  है  ;  और

 (7)  इनके  निर्वात  में  वृद्धि  होने  की  और  क्या  संभावना  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  :  से  एक  विवरण  (  अंग्रजी  में  )  सभाਂ

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 में  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल  Yd  ०  1931/68  |

 New  Industries  set  up  in  Delhi

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  e 7107,

 Will  the  Minisicr  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  be  pleascd  to

 state  e e

 (a)  the  Number  of  new  industries  sct  up  in  Dolhi  duti  \g  the  last  two  yeors  and

 the  nature  of  assistance  given  by  Goverhment  to  them  ;

 outside  Delhi
 (b)  whether  it  is  8  fact  that  several  indusrries  are  shifting  to  places

 becauge  no  facility  feom  Government  for  such  industries  is  available  here  ;

 (ce)  whether  Government  have  reccived  any  representation  from  the  industrialists

 of  Dclhiin  this  regard;  and

 (d)  if  so,  the  main  features  theroof  and  the  ac  tion  taker  thereon  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin

 Ali  Ahmed)  :

 (a)  3  large  scale  units  and  182  small  seale  units  have  becn  set  up  in  Delhi  dur-

 ing  the  last  two  years,  Government  renders  assistance  in  procuring  imported  raw  mat-

 crials,  components,  sparcs  and  scarce  materials.  to  the  small  scale  units

 includes  also  facilities  For  the  purchase  of  machinery  under  Hire-Purchase  Scheme,

 lh  nanel  atinn  loans  undcyr  State  Ai  at  VM Co
 ttage  and  Small loans  from  De  जन  हन  ul  प al  Corpor  Oi  on)
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 )

 ories  under  the Scale  industries,  and  10005  for  purchase  of  lend/eonstruction  of  f

 shifting  of  Industries  Programme.

 (9)  Only  three  units,  ostablished  prior  to  1966  in  the  lurge  scale  sector,  approa-
 ched  Government  for  pormission  to  change  their  location  from  Delhi  to  Faridabad  as  they
 werd  in  need  of  more  spacious  premises.  Permission  hes  been  given  to  «all  of  them  to

 shift  their  location,  No  information  has  been  rcccived  ubout  the  shifting  of  any  of  tho

 amal!  scale  units.

 (c)  and  (d)  Representaticn  from  the  indusirialists  havo  been  received  by  the

 Delhi  State  authorities  from  time  to  time  regarding  difficulties  in  the  procurement  of

 land  and  high  cost  of  land  and  raw  materials,  Assistance  wherever  possiblo  has  bcen

 given  by  the  Delhi  State  authorities.

 टेनिस  को  wat  का  उत्पादन

 *708.  श्री  स्वतंत्र  fag  कोठारी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करे गें  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  टैनिस  की  गेंदों  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  इन

 Tat  को  बनाने  की  वर्त  मात  अधिष्ठापित  क्षमता  काफी  है  और  गेदों  के  वर्तमान  उत्पादकों  ने

 इन  गेदों  को  बनाने  के  लिए  अपेक्षी
 त

 का  आयात  कम  होने  के  कारण  कुछ  अधिष्ठापित

 क्षमता  को  प्रयोग  में  नहीं  लाया जा  सका  ;  और

 रहे  सुनि  tae  करने  के  लिए  सरकार  क्या  sae  कर  रही  है  कि  fra  की  पदों

 के  वर्तमान  उत्पादकों  को  आयातित  फिट  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  कराई  ताकि  वे  पुरा

 उत्पादन  कर  सके  ?

 औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  (  श्री  फजरुद्दीन  अली  :  (  क  )

 टेनिस  की
 गे

 दों  के  उत्पादन  के  लिए  वर्त  मान  अधिष्ठापित  क्षमता  इनकी  अनुमति  मांग  की  पूति

 के  लिए  पर्याप्त  नहीं  समझी  गई  है  ।  मे सर सं  इण्डियन  रबड़  मैन्यूफक्चरर्स  fore  ने  टेनिस  की  गे  दों

 के  उत्पादन  के  लिए  विदेशी  मिल्टन  क्लाथ  की  कमी  के  सम्बन्ध  में  अभ्यावेदन  दिया  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुएं  फॉल्ट  सहित  कच्चे  माल  के

 आयात  के  लिए  अनुमति  दी  जा  रही  है  ।

 रेल  संगचल  कर्मचारियों  के  लिये  रोजगार  विनियमों  के  अंतगर्त  निर्धारित  घंटे

 शी  वृक्ष  राज  fag  कोठा  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच

 है  कि  रोजगार  विनियमों  के  अख़्तर त  इस  समय  निर्धारित  र  लवे  संग चल  कर्मचारियों  के  काम

 के  घटे  ऐसे  नहीं  हैं  जिनसे  वह  गाड़ियों  को  कुशलता  से  चला  सकें  ?

 रेलवे  मंत्री  सीਂ  एम ०  :  काम  के  घंटों  से  सम्बन्धित  विनियमों  के  उपबंध

 गाड़ियों  के  समुचित  कम  चोरियों
 की  आवश्यकता  आदि  सभी  पहलुओं  पर  विस्तृत

 रप  से  विचार  करके  बनाये  गये  हैं  और  यह  कहना  ठीक  होगा  कि  वर्तमान  नियम  गाड़ियों  के

 कुशल  संचालन  में  सहायक  नहीं  हैं  |
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 ——  यरप्यालय्यय््य्य्य््न्फ  ना  नणककणणणणाणण ्य गाुल्‍एतएतयएयएयएएएए।एएएए एएए ee

 alee  लिया
 के  साप  व्यापार  करार

 "710.  श्री  सु०  कु०  कापड़िया  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  की
 आस्ट्रो  लिया  यात्रा  के  पश्चात  इस  देश  के  सथ  कोई  व्यापार

 करार  किया  गया  है  अथवा  इस  बारे  में  बातचीत  की  जा  रही है  ;  और

 तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्री  दिनेश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रेलवे  कर्मचारियों  को  चिकित्सा  सुविधाएं

 11.  श्री  सीबीआई  जे०  पटेल  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उन  रेलवे  कर्मचारियों  और  उनके  परिवारों  के  जो

 रेलवे  अस्पताल  और  स्वास्थ्य  एककों  से  बहुत  दूर  रहते  चिकित्सा  की  कोई  व्यवस्था  नहीं

 है  ;

 क्या  ऐसे  कर्मचारियों  जो  र  लवे  अस्पतालों  और  चिकित्सा  एककों  से

 धाएं  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  कोई  और  सहायता  दी  है  ;  भौर

 क्या  दिल्‍ली  में  अस्पतालों  और  स्वास्थ्य  एककों  से  15  मील  दूर  रहने  वाले  र लवे

 कामना  रियों  ने  उनके  निवास  के  निकट  स्थित  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  औषधालयों  से  चिकित्सा

 कराने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  और  यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या  है  और  उनका  अनुरोध  eal

 कार  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  सी०  एम ०  पूनिया  )
 :  जो  रल  कर्मचारी  रेलवे  स्वास्थ्य

 यूनिट
 अथवा  रेलवे  डाक्टर  से  दूर  स्थित  किसी  स्थान  पर  रहते  वे  अपने  लिये  अपेक्षित

 डाक्टरी  सहायता  का  स्वयं  प्रबन्ध  कर  सकते  हैं  |

 इस  तरह  के  कर्मचारी  गर-रेलवे  चिकित्सा  संस्थानों  में  इलाज  के  खर्चे  की

 निसार  अनुमत  सीमा  तक  प्रतिपूर्ति  के  पात्र  हैं  ।

 1731  रल  तमंचा  रियों  ने  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  सेवा  योजना  की  सुविधाओं

 से  लाभ  उठाने  की  इच्छा  व्यक्त  की  थी  |  इस  प्रयोजन  के  लिये  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  सेवा

 योजना  के  अधिकारियों  से  व्यवस्था  करने  की  सम्भावना  का  पता  लगाया  गया  था  लेकिन  वे

 अंशदान  के  आधार  पर  रल  कर्मचारियों  को  अपनी  योजना  में  शामिल  करने  के  लिये  सहमत

 नहीं  हुए  ।

 निर्यात  dada  aaa

 712.  डा०  रोनेन  सेन  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  विचरने  कि  :

 अम 7  रक्
 क्या  सर  क्त  ॥ बिन  निर्यात  संबर्धन  प्रोत्साहन  का  योजनाओं  के  कार्य  और

 उनके  भारतीय  निर्यात  पर  होने  वाले  प्रभाव  का  पुनरीक्षण  किया  है  ;

 $2
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 (a)  क्या  सरकार  का  विचार  इन  योजनाओं  को  जारी  रखने  का  और

 सरकार  इन  योजनाओं  पर  प्रति  वह  कुल  कितनी  राशि  व्यय  करती  है  ?

 बाशणिज्य  मन्त्री  दिनेश  :  तथा  (a)  हां  ।

 वह  1967-68  में  सरकार  द्वारा  नकद  सहायता  योजनाओं  पर  व्यय  को  गई  राशि

 16,47  करोड़  रुपये  हैं  ।

 +  रूस  को  रेलवे  के  माल  डिब्बों  तथा  पटरियों  wt  सप्लाई

 713,  श्री  बाबूराव  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रूस  के  प्रधान  मंत्री  अपनी  भारत  यात्रा के  दौरान  केवल

 यहं  वायदा  कर  गये  थे  कि  जितनी  मात्रा  में  आप  चाहेगे  हम  उतनी  पटरियाँ  और  माल  डिब्बे

 परन्तु  उन्होंने  पटरियों  और  माल  डिब्बों  के  लिये  कोई  भी  निश्चित  नहीं

 दिया ;

 रूस  के  प्रधान  मन्त्री  के  वायदे  के  बाद  रूस  सरकार  से  वास्तविक  आर्डर  प्राप्त

 करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  और  उसका  क्या  परिणाम  है  और  वह  आडेर

 कितने  मुल्य  का  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  सिंह  ):  से  1968  में  जब  सोवियत

 प्रधान  मन्नी  भारत  आये  थे  तब  उन्होंने  दीर्घावधि  आधार  पर  भारत  से  दर लवे  के  माल  डिब्बों

 के  खरीदने  में  रुचि  दिखाई  थी  ।  इसके  अनुपालन  में  मैससं  मास्को  ने  भारत  के

 राज्य  व्यापार  निगम  लि०  के  साथ  1975  तक  54,000  र  लवे  माल  डिब्बों  के  संभरण  के  लिये

 एक  सलेश  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।

 सोवियत  संघ  को  इस्पात  की  पटरियों  तथा  इस्पात  का  अन्य  सामान  खरीदने  में  रुचि  है

 और  उसने  1968-70  में  600.000  मे
 ०

 टन  इस्पात  खण्डों  के  सम्भरण  के  लिये  हिन्दुस्तान  स्टील

 लि०  के  साथ  एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  ।

 Import  of  Tyres  from  Rupee-Payment  Countries

 *714,  Shri  Ram  Charan  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  itis  afact  that  the  question  of  importing  tyres  in  bulk  from
 payment’  area  was  not  considered  thoroughly  while  importi  ng  them;  and

 (b)  whether  itis  also  a  fact  that  the  imported  tyres  were  much  inferior  to  the
 tyres  and  whether  the  prices  of  these  tyres  were  also  higker  than  those

 manufactured  in  India  ?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce  (Shri  Mohd,  Shafi  Qureshi)  :

 (a)  No,  Sir,  Before  a  decision  was  taken  to  import  tyres  from  the  rupee-payment
 areas,  Government  had  carefully  assessed  the  demand  and  supply  position,  Imports
 were  considcred  necessary  to  meet  tho  shorioges  prevalent  in  the  country  at  that  time.
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 (b)  The  specificati  Wils omg  of  the  importe ः  d  tyres  were  slight  ay I~ 7 i  ower  than  those  for
 the  indigenously  manufactured.  The  landed  costs  of  the  imported  tyres  were  lower
 than  the  listed  prices  of  the  Indian  tyres.  The  sale  prices  of  the  imported  tyres  were
 however,  fixed  at  theseme  level  as  those  of  the  indigenous  lyres  inorder  to  protect

 Actual  Users.

 the  interests  of  the  indigenous  industry,  and  to  prevent  re-sale  of  imported  tyres  by

 र्थ  मैसेज  भारत  बरल  एण्ड  ड्रम  मैनुफक्च रिंग  कम्पनी  अम्ब ई

 *715,  श्री  स०  बनर्जी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कोप  मन्त्री  30

 1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1652  के  उत्तर  के  सम्ब घ  में  यट  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 मैससें  भारत  बैरल  एण्ड  ड्रम  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  बम्बई  के

 डामर  के  ढोल  बनाने  के  कारखाने  को  निर्धारित  क्षमता  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  अधि  कारियों

 के  निष्कर्षों  को  स्वीकार  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  कम्पनी  को  किस  तारीख  को  यह  सूचना  दी  गई  थी  कि  डामर  के  ढोल  बनाने

 के  उनके  कारखाने  की  निर्धारित  क्षमता  को  स्वीकार्य  नहीं  समझा  गया  ;

 उद्योग  के  हित  at  दुष्टि  से  डामर  के  ढोल  निर्माताओं  की  लाइसेंसशुदा  क्षमता  के

 प्रसार  डामर  के  ढोल  बनाने  की  चादरें  वितरित  न  की  जाने  के  कया  कारण  हैं  ;  और

 क्या  इस  कम्पनी  के  डामर  के  ढोल  बनाने  के  कारखाने  की  लाइन स  प्राप्त  क्षमता

 को  ध्यान  में  रखने  के  लिये  सरकार  का  विचार
 संयुक्त  समिति  को  सूचित  करने

 औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-कार्य  स्त्री  ( ait  फखरूद्दीन  अली  :

 जसा  कि  लोक-सभा  में  30  1968  को  पूछे  गये  अतारांकित  set  संख्या  1652  के  भाग

 और  के  उत्तर  में  बताया  गया  इस  फर्म  डालर  के  ढोल  के  संयंत्र  की

 ताओं  के  बारे  में  तकनीकी  अधिक  रियों  के  निष्कर्ष  स्वीकार  करने  योग्य  नहीं  समझे  गये  क्योंकि

 1965  में  तेल  के  ढोल  बनाने  की  क्षमता  का  अनुमान  लगाने  के  सम्बन्ध  में  तकनीकी  अधिकारियों

 ने  जो  रिपोर्ट  दी  थी  उससे  उत्पन्न  होने  वाली  कुछ  बातों  पर  आगे  विचार  करने  की  आवश्यकता

 थी  ।  अभी  यह  विचारे  पूरा  नहीं  ञ  है  |

 फर्म  को  26-5-66  के  पत्र  में  यह  सूचना  दी  गई  थी  कि  डामर  के  ढोलों  के  लिए

 उत्पादन  क्षमता  पर  विचार  करना  संभव  नहीं  है  ।

 डामर  के  ढोलों  की  चादरें  तेल  शोध  कारखानों  तेल  कम्पनियों  को  दी  जाती है

 क्योंकि  इन  चादरों  की  मांग  तेल  शोध  कारखानों  द्वारा  डासर  का  उत्पादन  किये  जाने  पर  ही  पैदा

 होती  है  ।  तेल  शोध  कारखानों  द्वारा  उत्पादित  डामर  पेक  करने  आवश्यकता  के  अनुसार  ही

 चादरें  उपलब्ध  कराई  जाती  है  ।

 (8  संयुक्त  संयंत्र  समिति  को  मास  भारत  एण्ड  बैरल  ड्रम  मैन्पूफक्वारिंग  कम्पनी  प्रा०  fate

 की  डामर  के  ढोल  बनाने  की  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  सूचित  कर  at  गई  है  और  1966  में  फर्म

 द्वारा  उमर  के  ढोलों  के  उत्पादन  के  बारे में  भी  बताई  गई  जानकारी  भी  दे  दी  गई  है  ।
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 विदेशो  पूजा  विनियोजना

 "716,  थ्रो  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कायें  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करे  गे  कि  जिन  कम्पनियों  में  विदेशी  पूजी  लगी  हुई  उनके  वही-खातों  में  आस्तियों  के

 पुस्तक  मुल्य  में  तथा  ऋणों  कौर  अन्य  देय  राशियों  के  सम्बन्ध  में  समकक्ष  प्रविष्टियों  में  अवमूल्यन

 के  तुरन्त  पश्चात  क्या-नया  फेरबदल  किये  गये  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  एवं  समुदाय-काय  मन्त्री  Ci  फखरूद्दीन  अली  :  भारत  सरकार

 अपनी  अधिसूचना  संख्या  सा०  का ०  नि०  129,  दिनांक  3  1968  के  जिसकी

 एक  27-2-1968  को  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  की  गई  कम्पनी  1956  को

 अनुसूची  6  के  उपबन्धों  में  इस  दृष्टि  से  संशोधन  किया  है  कि  जिससे  जिन्होंने  भारत

 के  बाहर  के  देशों  में  स्थिर  परिसम्पति  खरीदी  परिसम्पति  के  अर्जन  के  पश्चात  किसी

 दरों  के  विनियम  में  परिवहन  के  gor  उनके  मूल्यों  में  समायोजन  करने  में

 and  हो  यदि  इस  प्रकार  की  परिसम्पति  कैम्पेन  करने  के  बार  में  कोई  अवमूल्यन

 की  तिथि तक  न  दी  गई  उसके  बढ़ा  हुआ  मृत्य  दिया  जा  सके  ।  अधिसूचना  के  प्रे  षित

 होने  सहस्त्रों  संबन्धित  कम्पनियों  क्या  पहले  ही  समायोजना  कर  लिये  गये  अथवा

 कर  लिये  यह  कहना  संभव  नहीं  अवमूल्यन  के  परिणाम  मौलिक  मुल्य

 में  की  गई  संतुलन  पत्रों  में  विशिष्ट  रूप  से  बदन  करना  अपेक्षित  नहीं है  ।

 ॥, है? १1111 ह: (०1110 ह  of
 Tractors

 and  Power-tillers

 e *717,  Shri  Maharaj  Singh  Bharti  ह  Will  the  Minister  of  Industria]  Development  and

 Company  Affairs  be  ‘pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  actually  only  11,400  tractors  were  manufectured  in

 1967-68  while  the
 production  capacity  thereof  was  of  30,000  tractors;

 (b)  if  80,  the  reasons  therefor;

 (c)  the  situation  prevailing  this  year  ond  number  of  tractors  likely  to  be  manu-
 factured  this  year;

 (d)  whether  it  is  also.a  fuct  that  licence  for  manufacturing  26,000  power-tillers

 annually  was  issued  in  1967.68  whefeas  only  585  such  tillers  were  actually  manu-
 factured;  and

 (0)  if  80,  the  scheme  prepared  to  provide  power-tillers  to  farmers  ?

 The  Minister  of  Industria]  Development  and  Company  Affairs

 (Shri  Fakbhruddin  Ali  Ahmed)  :

 (a)  5  Units  are,  at  present,  manufacturing  tractors  in  the  country  with  a  total

 liconsed /ap  proved  capncity  of  36,000  Nos  per  annum.  Howcver,  their  installed  capa-

 city  at  present  [8  limited  to  about  16,000  Nos  per  annum,  Against  this,  they  produced

 11,394  tractors  during  1967-68.

 (b)  The  existing  tractor  manufacturing  units  have  still  to  install  additionel

 machinery  toreach  their  full  licensed  capacities,  They  have  been  given  the  necessary

 foreign  exchange  assistance  for  importing  the  required  machinery  ond  they  are  now

 in  the  process
 of  building  up  their  manufacturing  capacity,  With  the  installation  of
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 the  additional  118 0111110णि'% ,  they  «ro  expected  to  achieve  their  full  licensed  en  pacities, within  the  next  two  to  three  years.

 (c)  About  19,000-20,000  tractors  expected  tobe  produced  in  the  country
 during  1968-69.

 (d)  Till  tho  cnd  of  March  1968,  three  firms  had  been  licensed  for  the  manu-
 facture  of  Powor  Tillers  with  a  total  licensed  capacity  of  14,000  Nos  per  annum,
 Out  of  the  three  Jicensod  units,  on!y  one  has  so  far  gone  into  production,  The  pro-
 duction  of  this  unit  during  1967-68  was  479  Nos.

 (0)  With  a  view  to  encouraging  speedy  development  of  tho  Power  Tiller  in-

 dusiry,  this  industry  has  beea  cxempted  from  the  licensing  provisions  of  the  Industries

 (D & &  R)  Act,  1951  with  effect  from  the  7th  February,  1968.  Aftor  delicensing,  some
 schemes  have  been  received  and  these  are  under  examination.  The  units  licensed  /appro-
 ved  earlier  are  being  asked  to  implement  their  schemes  as  speedily  as  possible,

 प्राकृतिक  रबड़  का  संभरण

 *718,  श्री  चन्द्रशेखर  सिह  .  नया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  रबड़  से  बनने  वाली  वस्तुओं  के  निर्माताओं  ने  शिकायत  की  है  कि  उन्हें

 त्रित  मूल्य
 पर  प्राकृतिक  रबड़  प्राप्त  करने  में  कठिनाई  हो  रही  है  ;

 क्या  प्राकृतिक  रबड़  की  सप्लाई  कम  है  ;

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं
 ;  और

 इन  निर्माताओं  को  प्राकृतिक  रबड़  की  पर्याप्त  मात्रा  में  सप्लाई  करने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 !

 at वाणिज्य  उप मन्त्री  (ait  मोहम्मद  शफी  कुरेशी )

 से  चालू  मानसून  में  केरल  में  असाधारण  भारी  एवं  लगातार  वर्षा  तथा

 उसके  परिणामस्वरूप  बुआई  के  कार्य  में  व्यवधान  होने  के  कारण  प्राकृतिक  रबड़  के  देशज

 दन  जो  सामान्य  स्थितियों  में  भी  रबड़  का  सामान  बनाने  वाले  उद्योग  सम्पूर्ण

 कतारों  को  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  हाल  ही  में  कुछ  कमी  हुई  है  ।  वर्तमान  स्थिति

 का  सामना  करने  के  लिये  रबड़  का  कुछ  आयात  करने  को  अनुमति  देने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया

 जा  रहा है  |

 नहर  के  बन्द  होने  का  भारत  के  व्यापार  पर  प्रभाव

 "719,  श्री  बलराज  मधोक  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करे गे  कि  :

 av  1968  के
 पूर्वाध  में  संयुक्त  अरब  गणराज्य

 तथा  इसराइल  से  देश-वार  भारत  ने  कितने  मुल्य  के  माल  का  आयात  किया  तथा  भारत  द्वारा

 इन  देशों  को  कितने  मृत्य  के  माल  का  निर्यात  किया  गया  ;

 इसमें  से  कितना  व्यापार  राज्य  व्यापार  निगम  ने  किया  है  ;
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 ~  ar  प्  x  वाक्  एएए ्
 स्टेज  नहर  के  mt  im  थ  रखते arq  S67  प से  उ  th  ASS  stata  पर  कितनी  अधिक  लागत  आई

 है  ;

 भारत  के  बिदेशी  व्यापार  में  विभिन्नता  लाने  और  स्टेज  नहर  के  पश्चिम  में  स्थित

 देशों  से  आयात  में  कटौती  करने  के  सम्बन्ध  में  नया  कार्यवाही  की  गयी  है  ;  और

 स्तरों
 स्टेज  नहर  का  प्रयोग  करने  के  स्थान  पर  इसराइल  द्वारा  aS  को  भेजने  के

 लिये  gaz  के  एक  भाग  का  प्रयोग  करने  के  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य
 मंत्री  दिनेश  :  से  एक  विवरण  संभा  पटल  पर  रखा

 जाता  है  ।

 चीवरी

 जीव  <y-a1y  1968  की  अवधि  (  जिसके  लिये  ब्यौरा  उपलब्ध  है  स०  रा०

 ,  सोवियत  संयुक्त  अरब  गणराज्य  तथा  इजराइल  को  भारत  से

 किये  गये  निर्यातों  तथा  उनसे  भारत  को  किये  गये  आयातों  के  मुल्य  तथा  उनमें  राज्य  व्यापार

 निगम  के  हिस्से  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  में  |  संलग्न  है  ।  स्टेज  नहर  से  बन्द  हो

 जाने  के  परिणामस्वरूप  भारत  द्वारा  आयातों  पर  किये  गये  अतिरिक्त  व्यय  को  ठीक-ठीक  बताना

 संभव  नहीं  परन्तु  यह  अनुमान  है  कि  पश्चिमी  देशों  से  हमार  आयातों  पर  ऊची  भाड़ा  दरों

 के  कारण  प्रति  माह  लगभग  2.25  करोड़  का  अतिरिक्त  व्यय  होता
 है  |

 भारत  के  विदेशी  व्यापार  में  जहां  तक  सम्भव  हो  उत्पादवार  तथा  देशवार  विभिन्नता

 लाने  की  सरकार  की  नीति  है  ।  आयात  नीति  का  लक्ष्य  देश  की  आधारभूत  इसकी

 विकासपरक  आवश्यकताओं  की  पूति  करना  तथा  आयात  प्रतिस्थापन  का  पूरा  ध्यान  रखते  हुए

 निर्वात  अभिमुख  उद्योगों  को  कच्चा  माल  उपलब्ध  कराना  है  ।  उसका  यह  भी  लक्ष्य  है  कि

 fare  लाभप्र
 द

 स्रोतों  से  माल  का  आयात  किया  जाये  ।  भारत  सरकार  को  ऐसी  किसी  कार्यवाही

 के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 कोयले  के  स्टाक

 ह
 *720,  श्री  हिम्मत सिह का  :  क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 म्यू
 गे  fa :

 x
 क्या  सरकार  का  ध्यान  आसाम  और  आन्त्र  प्रदेश  मं  खानों  के  मुहानों

 पर  जमा  हो  गयी  कोयले  की  भारी  मात्रा  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  इनमें  से  प्रत्येक  राज्य  में  जमा  हो  गये  कोयले  की  मात्रा  के  नवीनतम

 आंकड़े  क्या  है  ;  और

 इन  राज्यों  में  कोयला  खानों  का  संचालन  सुव्यवस्थित  ढंग  से  करने  के  लिये

 सरकार  ने  याप  कार्यवाही  की  है
 ?

 खान  तथा  धात  मंत्रालय  के  Tivd  सना  a Yo  श  चन्द्र  :

 आनर  प्रदेश  में
 गत्ते  मुखों  पर

 बहुत  अधिक  मात्ना  के  स्टारों  के  बारे  में  सरकार  को
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 पता  है  ।  जबकि  विहार  में  कोयले  के  स्टाक  कुछ  अधिक  मात्रा  के  आसाम  में  वहू  नगण्य

 ही

 इन  राज्यों  में  कोयला  स्टारों  की  नवीनतम  fe  orfe  निगम  प्रकार  से  हैं  :--

 मैट्रिक  टनों  में

 राज्य  ata  ल  मई  जन

 अनन्तिम  अनन्तिम  अनन्तिम

 विहार  26.00  ?  6  00  26.60  30,40

 आसाम  0.02  0,02  0.04  0.07

 10.37  09,40 आघ्  प्रदेश  09,50  10,60

 मांग  के  जहां  TH  उपलब्ध  खाली  गाड़ियों  की  सप्लाई  को  सुनिश्चित

 करने  के  लिये  आवश्यक  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।  आंध्र  प्रदेश  के  कोयला-स्टारों  के  विषय

 जिसका  अधिकतर  भाग  सलेक  कोयले  का  इसके  निपटारे  का  प्रश्न  सिंगरेनी  कोयला  खान

 कम्पनी  लिमिटेड  के  विचाराधीन  है  |

 Misbehaviour  of  Persons  at  Bombay  Central  Railway  Station

 5896,  Shri  Meetha  Lal  Meena:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  . .

 (a)  whether  itis  a  fact  that  at  the  Bombay  Central  Railway  Station,  there  are  many
 such  people  who  refuse  to  give  any  infotmation  about  themselves  and  thus  compel  that

 they  should  be  taken  to  the  Police  station;

 (b)  whether  it  is  also  afact  that  the  Guard  complained  to  the  General  Manager
 against  a  person  for  his  haviig  misbehaved  with  a  Member  of  Parliament  two  months  back;
 and

 (c)  if  so,  the  action  being  taken  aguinst  suck  type  of  persons?

 Minister  ‘for  Railways  (Shri  Poonacha):

 (a)  No,

 (b)  &  (c)  Yes,  the  State  Police  received  aletter  from  the  Guard  of  Fronticr  Mail

 bound  for  Amritsar,  This  letter  was  givento  him  by  Shri  Meetha  Lal  Meena,  M.  P.

 complaining  about  the  objectionable  behaviour  by  an  unknown  person  at  Bombay  Central

 Station.  Equiries  made  into  the  allegations  did  not  Jead  tothe  identification  of  the  per-
 son  and  hence  no  further  action  could  be  taken  im  the  पाछ 1: €1",  However,  all  the  Police

 Officers  have  been  alerted  to  book  persons  indulging  in  such  anti-social  behaviour  and  10

 ensure  that  no  such  incident  occurs  in  future.

 fan  रेशमा  कपड़  का  निर्यात

 5897.  श्री  बाबूराम  परेल  :  कया  वाणिज्य  म
 त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ar  श्र  राज्य  व्यापार  निगम ने  मिल  कर  5.10  करोड़

 रुपये  के  मूल्य  के  कृत्रिम  रेशमी  कपड़े  के  निर्यात
 के  लिये  क्रयादेश  प्राप्त  किये हैं
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 Cy  इटा  के  WE
 (a)  यदि  तो  wa  देशवा  र  Ithd  के  एस  (| कपड़े  का  निर्यात  किया  गया

 इस  सौदे  में  कितना  लाभ  होने  की  श्राशा
 है

 तथा  इस  लाभ  में  का  वास्तविक

 भाग  कितना  होगा  ;  म्यार

 भारत  में  तथा  विदेशों  में  कमीशन  एजेंटों  के
 नाम  और  पते  क्या  हैं  तथा  उपयु

 क्त

 सौदों  में  उन्हें  कितने  प्रतिशत  aging  दिया  गया  है  शौर  यह  कमीशन  किस  रूप  में  किस

 मुद्रा  में  दिया  गया  है
 ?

 वा  णिज्य  मंत्रालय  में  उप-म-त्री  मुहम्मद  शफी  :  जी

 निर्यात  किये  गये  कपड़े  का  देशवाल  मूल्य  इस  प्रकार  है  :

 बेलजियम  57,900  रुपये

 कनेडी  9,53,400  रुपये

 योग  _9,70.700  रुपये

 कृत्रिम  रेशमी  कपड़े  के  निर्यात  से  कोई  लाभ  नहीं  होता  ।  जो  कि  रेयन  कपड़े

 के  निर्यात  के  मामले  में  राज्य  व्यापार  निगम  का  सहयोगी  व्यापार  कमीशन  के  तौर  पर  एक

 प्रतिशत  प्राप्त  करता  है  ।

 भारत  में  तथा  विदेशों  में  कोई  कमीशन  एजेंट  नहीं  विदेशी  खरीददारों  से  संयुक्त

 विक्रय  दल  द्वारा  व्यापार  उपलब्ध  किया  राज्य  व्यापार  निगम  |  रिलेक्स  की  कौर  से  सप्लाई

 के  लिए  रेयेक्स  के  पंजीकृत  सहयोगियों  को  वितरित  कर  दिये  गये  हैं  ।

 व्यापार  सन्तुलन

 5898,  श्री  बाबूराव  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  हमारे  निर्यात  कौर  आयात  के  देवा वार  वार्षिक  आंकड़े  क्या  हैं  ate

 प्रतिशत  व्यापार  सन्तुलन  में  कितना  अन्तर  था  ;

 प्रतिकूल  व्यापार  सन्तुलन  वाले  देशों  के  मामले  में  निर्यात  बढ़ाकर  व्यापार  सन्तुलन

 बराबर  करने  के
 लिये

 क्या  कार्यवाही की  गई  है  ;

 किन-किन  वस्तु झन ों  के  मामले  में  हमें  विदेशों  से  श्राथात  पर  निर्भर  करना  पड़ता है

 ac  किन-किन  देशों  से  उनका  आयात  जाता  है  कौर  इन  शझ्ायातित  aga  का  प्रतिशत

 रुपयों  में  मुल्य  कितना  होता  है

 व्यापार  सन्तुलन  को  अनुकूल  बनाने  के  लिये  इन  वस्तुओं  के भ्रायात  को  कम

 करने  के  लिये  कार्यवाही  कीं  जा  सकती  है  ;  शर

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  दिनेश  विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  व्यापार  सन्तुलन
 में  वार्षिक  अन्तर  के  साथ  निर्यात  और  आयात  आंकड़ों  को  सतना जव  ud  ्

 कि दिए  द बारिश  सभा पटल  परं

 रख  दिया  गया  ।

 में
 रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1916/68]

 39



 written  Answors  Bhedra  5,  1890  (Saka)

 a

 निर्यात  की  बृद्धि  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  जाते  हैं  :--

 (1  /
 \  व्यापार  करारों  के  सम्बन्ध  में

 (2)  विदेशों  में  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  तथा  सामान  बोर्डों  के  कार्यालयों

 को  खोलना  ;

 (3)  व्यापार-मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेना

 (4)  अध्ययन  तथा  विक्रय  दलों  की  प्रतिनियुक्ति  ;

 (5)  विदेशों  में  बाजारों  का  सर्वेक्षण  करना  ;

 (6)  भारतीय
 उद्यम कर्त्ताओं  द्वारा  विदेशों  में  उद्योगों  को  स्थापित  करने  के  लिये सुविधा

 देना  ;

 (7)  व्यापार  शिष्ट  मण्ड  लों  तथा  विचार-विमर्श  का  आदान-प्रयास  ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी
 ०  1916/68]

 (&)  और  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  वह  केवल  उन  वस्तुओं  के  आयात  की

 मति  देती  है  जो  देश  की  अ्रथ॑व्यवस्था  के  लिए  आवश्यक  हैं  और  जिनका  serra  मांग  की  पूर्ति

 पर्याप्त  मात्रा  में  नहीं  fear  जाता  ।  आयात  नीति  पर  हमेशा  विचार  होता  रहता है  और

 उसमें  बढ़ते  हुए  स्वदेशी  उत्पादन  तथा  आयात  प्रतिस्थापन  का  ध्यान  रखा  जाता  है  और  जब

 कभी  आवश्यकता  पड़ती  है  समुचित  परिवर्तन  कर  दिया  जाता  है  |

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  में  बिना  बिके  पडा  माल

 5899,  बाबूराव  पटेल  :  कया  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 मांग  न  होने  के  कारण  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  में  क्रिस  किस  किस्म  का

 तथा  कितने  मूल्य  का  बिना  बिका  माल  पड़ा  हुआ  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  माल  विशेषतया  मर्चेण्ट  मिल  उत्पाद  तथा  बाजार

 में  उनकी  मांग  तथा  बिक्री  की  सम्भावना  का  पता  लगाये  बिना  ही  तैयार  किया  गया

 यदि  तो  विक्रेता  बाजार  में  थे  उत्पाद  बिना  बिके  क्यों  पड़े  हैं  ;  और

 गोदामों  में  इस  समय  सड़  रहे  इन  उत्पादों  को  बेचने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राम  :  वह  जिसे

 बेचने  में  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  को  कठिनाइयों  की  सामना  करना  पड़  रहा  278500

 मीटरी  टन  है  जिसकी  कीमत  लगभग  1000  लाख  रुपये  हैं  इस  माल  में  अधिकतर

 जिंग  नटि पूर्ण  छोटी  मात्रा  की  ढ्  तथा  अपरीक्षित  ब्लूम

 शामिल  हैं  ।
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 से  तक  क्योंकि  अधिकतर  बिना  बिका  माल  राइजिंग  की  किस्म  का

 इसलिये  इसका  उत्पादन  रोकना  कठिन  है  ।  बिना  बिके  माल  का  शीघ्र  निपटारा  के  लिये

 कीमतों  में  व्यापक  प्रचार  तथा  निर्यात  के  प्रयास  जैसे  विशेष  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 उदास-दिल्ली  मार्ग  पर  भोजन  थानों  कारों  )  में  दरें

 5900,  श्री  जी०  एस०  रेड्डी  श्रीमती  ato  राधा बाई  :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कारण  है  कि  मद्रास  से  दिल्‍ली  तक  सभी  गाड़ियों  में  जलपान  यानों  में  जनता

 से  वर्धा  और  नागपुर  के  बीच  महाराष्ट्र  बिक्री  कर  के  रूप  में  11  पैसे  अधिक  वसूल  किये  जाते

 हैं  जबकि  रास्ते  में  पड़ने  वाले  अन्य  राज्यों  में  ऐसा  कोई  अतिरिक्त  शुल्क  नहीं  है  ;

 (@)  क्या  रेलवे  अधिकारियों  का  गन्तव्य  स्थान  तक  जलपान  यानों  में  समान  दर  का

 देश  देने  का  विचार

 (a)  कया  यह  सच  है  कि  जलपान  यानों  में  भोजन  के  लिये  1.30  रुपये  लिये  जाते  हैं  और

 भोजन  यानों  में  1,890  रुपये  लिये  जाते  हैं  जबकि  खान-पान  की  वस्तुएं  चावल  की  मात्रा  तथा
 चपातियां  और  सर्विस  वसी  ही  होती  है  अपितु  जलपान  यानों  में  अच्छी  होती  है  ;  और

 यदि  तो  दरों  के  समान  न  होने  के  कया  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  सी०  एस०  पूनिया  )
 :  और  रेलों  को  हिदायत  है  कि

 हर  राज्य  जहां-कहीं  बिक्री  कर  लगाया  गया  भोजन-यानों  और  रेलवे  स्टेशनों  के

 यूनिटों  में  होने  वाली  बिक्री  पर  सम्बन्धित  राज्य  द्वारा  निर्धारित  दर  पर  बिक्री-कर  लिया  जाये  |

 भोजन-यानों  और  खान-पान  की  अन्य  चल  यूनिटों  में  बेची  जाने  वाली  चीजों  के  लिए
 समान  जिसमें  बिक्री-कर  भी  शामिल  निर्धारित  करने  के  सुझाव  पर  विचार  किया

 जा  रहा  है  ताकि  विभिन्न  राज्यों  से  गुजरने  वाले  चल  खान-पान  यूनिटों  में  अलग-अलग  राज्यों

 द्वारा  निर्धारित  दरों  पर  बिक्री-कर  लेने  की  जरूरत  न  पड़  ।

 और  सभी  भारतीय  रेलों  में  शाकाहारी  भोजन  की  दर  भोजनालय
 रेस्तोराँ  में  रुपया  30  पैसे  और  भोजन  eater

 यान/बुफे  यान  और  गाड़ी  के  डिब्बों  में
 1  रुपया  80  पसे  है  ।  स्टेशन  अथवा  चल  युनिट  से  गाड़ी  के  डिब्बों  में  जो  भोजन  दिया  जाता

 उसके  लिए  करमचारियों  आदि  पर  रेलों  को  अतिरिक्त  खरच  करना  पड़ता  है  ।  इसे  देखते  हुए  प्रति
 भोजन  50  पैसे  सेवा-प्रभार  लिया  जाता  है  ।  भोजन  के  निर्धारित  मीनू  में  कोई  अ  स्तर  नहीं
 चाहे  भोजन  स्टेशन  पर  स्थित  ख़ान-पान  व्यवस्था  से  दिया  जाये  अथवा  चल  युनिट  से  ।

 अखिल  भारतीय  रेलवे
 वाणिज्यिक  कलक  सिकन्दरा बाद

 5901,  श्री  जों०  एस०  रेड्डी  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  Hor  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  रेलवे  वाणिज्यिक  क्लर्क  सिकन्दरा बाद  डिवीजन  ने
 अपनी  बकाया  राशि  के  बारे  में  रेलवे  प्रशासन

 के  सामने  कई  बार  अपनी  शिकायतें  रखी
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 ee  ee  ree  ees,

 क्या
 कर्मचारियों

 ने
 बकाया  रात्रि  कलाकारों  की  ऊंचे  पदों  पर

 तदर्थ  पदोन्नतियों  को  रोकना  आदि  शिकायतों  के  बारे  में  अभ्यावेदन  दिय ेहैं  ;  और

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  सी०  एम ०  :  से  अन्य  रेलों  की  दक्षिण  मध्य

 रेलवे  में  मान्यता  प्राप्त  यूनियनें  हैं  जो  कर्मचारियों  से  सम्बन्धित  मामलों  को  स्थायी  वार्तातिंत्र  के

 जरिये  उठाती  हैं  और  रेल  प्रशासन  द्वारा  यथोचित  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 प्रघन  में  जिस  अ्रमान्यता  प्राप्त  सेक्शन  एसोसियेशन  का  जिक्र  किया  गया  है  उससे  रेलवे

 की  कोई  अभ्यावेदन  नहीं  मिला  है  ।

 लालागुडा  तथा  काजीपेट  स्थित  रेलवे  स्कूल

 5902,  श्री  wo  एस०  रेड्डी  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रथम  दक्षिण  मध्य  रेलवे  वाणिज्यिक  बरकतों  की  संख्या  को  क्षत्रीय

 सिकन्दरा बाद  ने  रेलवे  प्रशासन  को  उस  क्षत्र  में  स्कूलों  के  बार  में  कोई  ज्ञापन  भेजा  है  ;

 (  @  क्या  दक्षिण-मध्य  रेलवे  पर  लाला गुड़ा  तथा  काजीपेट  पर  स्थित  रेलवे  स्कूलों  का

 दर्जा  घटा  दिया  गया है  ;  और

 (7)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  सी०  एस०  :  जी  नहीं  ।

 और  आसान  प्रदेश  सरकार  द्वारा  संशोधित  शिक्षा  व्यवस्था  अपनाये  जाने

 आठवीं  कक्षा  तक  के  मिडिल  स्कूलों  जिनका  ज़िक्र  प्रश्न  में  किया  गया  नवीं  और

 दसवीं  कक्षाएं  बढ़ाकर  या  आठवीं  कक्षा  निकालकर  उनका  चार  बढ़ाया  या  घटाया  जाना  था  |

 चूँकि  इन  दोनों  स्थानों  के  मिडिल  स्कूलों  के  बच्चे  आठवीं  कक्षा  पाप्त  करने  के  बाद  गैर-सरकारी

 स्कूलों  में  जाते  रहे  हैं  और  चूंकि  Te  बढ़ाने  से  खर्च  इसलिये  यह  निश्चित  किया

 गया  कि  इन  स्कूलों  का  ग्रेड  न  बढ़ाया  बल्कि  इनमें  से  आठवीं  कक्षा  समाप्त  कर  दी  जाय  |

 इस  प्रक्रम  में  विजयवाडा  और  विट
 पुष्टि

 के  स्कूलों  का  ग्रह  बढ़ा  दिया  गया  ।

 बांसवाड़ा-परमदीप  रेलवे  लाइन

 5903.  श्री  च०  नायक  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  में  प्रस्तावित  बांसपाड़ी-परादीप  रेलवे  लाइन  का  सर्वेक्षण  कर

 लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  पर  अनुमानत  कितनी  लागत  लगी  हैं  ;

 क्या  उस  रेलवे  लाइन  को  सर्वाधिक  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  तथा  उसका

 निर्माण-कार्य  कब  तक  आरम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना

 इस  लाइन  सर्वेक्षण-कार्य  कब॑  आरम्भ  किया  गया  तथा  वह  कब  पुरा

 हुआ  था  ;  और
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 )

 (=)  उस  पर  कुल  कितना  घन  व्यय  हुआ  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  सी०  एम ०  :  जी  हां  ।

 (a)  लगभग  46  करोड़  रुपये  ।

 इस  समय  इस  लाइन  के  निर्माण  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 दीप  बंदरगाह  के  रास्ते  लोहू  अयस्क  का  निर्यात  करने के
 लिये  कटक  से  पारादीप  तक  एक  नथी

 बड़ी  लाइन  बनाने  का  काम  शुरू  किया  गया  है  ;

 सव  क्षण
 की  मंजूरी  1963  में  दी  गयी  थी  और  1965  ने  सवाल  पूरा  हुआ  |

 लगभग  12  लाख  रुपये  ।

 वस्तुओं  के  माल  डिब्बों  के  आवंटन  के  लिए  प्राथमिकता

 5904.  श्री  यी रन् व्र  कुमार  शाह  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि

 काफी  तथा  सुपारी  sat  वस्तुओं  को  माल
 है  Pi

 ग डिब्बों  के  आवंटन  के  प्रयोजन  के  लिये  वर्ग  की  प्राथमिकता  दी  जाती  है  जबकि

 अस्पतालों  तथा  कार्यालयों  के  लिये  आवश्यक  इस्पात  के  फर्नीचर  को  ay  की  प्राथमिकता

 दी  जाती है  ;

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारों  है  कि  इस्पात  का  फनीचर  सिगरेटों  से

 अधिक  महत्वपूर्ण  है  ;.  और

 यदि  उपरोक्त
 भाग  तथा  का  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  इसਂ  अनिल

 मिलता  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  किये  जाने  का  विचार  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  ato  एस०  पुरावा  )
 :  जी  हां  ।  लेकिन  केन्द्रीय  और  राज्य

 कारों  भ्र ौर  सरकारी  उपक्रमों  के  लिए  इस्पाती  फर्नीचर  को  पायो चित  संचलन  भी  मद
 '

 गਂ  की

 अग्रता  में  रखे  जा  सकते  हैं  ।

 और  तरजीही  यातायात  अन  सूची  के  तीन  लक्ष्य  अर्थात्‌  विभिन्‍न

 प्रकार  के  यातायात  उब  नमक  आदि  और  मूल  उद्योगों  के  लिऐ  तैयार  माल

 और  कच्चे  सामान  जसे  लोहा  अर  इस्पात  आदि  के  संचलन  के  लिए  उनके  महत्व  और

 तात्कालिक  आवश्यकता  के  अनुसार  व्यवस्था  मद  अग्रता  वाली  सभी  नसरी

 वस्तुओं  के  लिए  उनके  निश्चित  कोटे  के  अधीन  विभिन्न  मात्राओं  में  परिवहन  की  व्यवस्था  करना

 कौर  यह  सुनिश्चित  करना  कि  देश  की  समग्र  अहं-व्यवस्था  को  जरूरतों  को  अधिक  संतोषजनक

 रूप  से  पूरा  करने  के  लिए  सभी  प्रकार  के  यातायात  को  उपलब्ध  परिवहन-क्षमता  में  अपना

 हिस्सा  मिले  ।

 लोहे  तथा  इस्पात  का  उत्पादन

 5905.  श्री  बीरेन्द्र  कुमार  शाह
 :  क्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 वि
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 sit  त
 क्या  चाचा  वर्षीय  योजना  के  लिये  लोहे  तथा  इस्पात  उद्योग  के  लक्ष्य  निर्धारित

 कर  दिये  गये  हैं  ;

 में  Aa यदि  तो  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  +  दि  LAS  नी  और  उत्पादन  क्षमता

 स्थापित  करने  का  विचार है  ;

 उक्त  योजना  अवधि  में  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  लोहे  तथा  इस्पात  की

 प्रस्तावित  उत्पादन  क्षमता  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या  है  ;

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस्पात  कार्यक्रम  पर  कितना  व्यय  होगा  ;  और  इसके

 लिये  कौन  से  साधन  उपलब्ध  हैं  और  उसकी  कितनी  आवश्यकता  होने  का  अनुमान  कौर

 इस  उद्योग  के  लिये  इस  योजना  में  निर्यात  सम्बन्धी  प्रस्तावित  लक्ष्य  क्या  है  ?

 खान  तथा  चात  सन्नी  राम  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 +  Headmasters  of  Railway  Higher  Secondary  and  Secondary  Schools

 5906  Shri  Meetha  Lal  Meona  Will  the  Ministor  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  itisa  fact  that  the  Headmasters  of  Railway  Higher  Secondary  and

 Secondary  Schools  arenot  coisidered  as  Gazetted  Officers,  whereas  their  counter-parts  in

 various  States  are  Gazetted  Officers;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  this  discrepancy  and  whether  it  is  proposed  to  be  removed
 ia  future;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  M.  Poonacha):

 Headmasters  of  Railway  Higher  Secondary  Schools  have  been (a),  (0)  &  (0)

 granted  Honorary  Gazetted  Status  and  they  are  entitlcd  to  the  usual  privileges  granted  to

 Gazetted  Officers  in  regard  io  privilege  passes,  privilege  ticket  crders  ard  allotment  of

 quarters.  There  is  No  justification  to  classify  them  as  Gazettcd  Officers,  in  consideration
 of  the  fact  that  Senior  Supervisors  in  many  departments  of  the  Railway  are  in  non-

 gazetted  service.

 342  डाउन  गाड़ी  का  समय  पर  चलना

 5907,  श्री  अब्दुल  गनी  दार  :  FAT  क्लब  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (=)  342  डाउन  गाड़ी  जून  और  1968  में  कितनी  बार  समय  से  चली

 तथा  उसके  देरी  से  चलने  के  क्या  कारण  थे  ;  और

 az  गाड़ी  समय  पर  चले  इसके  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  ato  एस०  मई
 में  13

 जेन
 में  10  प्रतिशत

 और  1  1968  में  10  प्रतिशत  |

 342  डाउन  सवारी  गाड़ी  के  देरी  से  चलने  के  कई  कारण  हैं  ।  उनमें  से  एक  कारण  है

 अथ  fa  ण्  अप देर  से  चलने  कुछ  दूसरी  ia  |  Qe  जग  पंजाब  34]  अप  सवारी
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 स

 1  जे०  एन०  के ०  सवारी  1  एफ०  बी०  सवारी  गाड़ी  आदि  के  साथ  इसका  अस्त-व्यस्त

 क्रासिंग  lag  गाड़ी  भाटिया  के  पास  38  डाउन  पंजाब  मेल  को  भी  आगे  जाने  का  माथ  देती

 है  ।  थे  दूसरी  गाड़ियां  तांबे  कै  तारों  की  आदि  के  फलस्वरूप  अधिकतर  कण्ट्रोल  कौर

 सर-संचार  खराबी  के  कारण  लेट  हुई  ।  इस  गाड़ी  के  समय  पर  चलने  का  एक  कारण  यह

 भी  है  कि  रोहतक-शक्रवापी  इकहरी  लाइन  खण्ड  पर  यातायात  चरम  सीमा  तक  प

 इस  कारण  कुछ  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।

 पहले  से  ही  इस  गाड़ी  को  रोहत'क-दिल्‍ली  खड़  पर  चलने  वाली  एक  उपनगरीय

 गाड़ी  जाता  है  और  मेल  लेने  तथा  अग्रता  देने  के  बारे  में  इसे  तरजीह  दी  जाती  है  ।  342

 डाउन  सवारी  गाड़ी  को  ठीक  समय  पर  चलाने  के  लिए  सभी  सम्भव  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है

 और  इसके  चालन  में  सुधार  लाने  के  लिए  अवरोध  की  सभी  परीक्षाओं  घटनाओं  के  संबंध  में

 शोधक  और  दंडात्मक  कार्रवाई  की  जाती  है  ।

 उत्तर  रेलवे  में  डी०  के ०  आर०  तथा  डी०  के०  आर०  का  समय  पर  चलना

 5908,  श्री  अब्दुल  गनी  दार  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  वर्ष  1  डी०  के ०  आर०  नई  दिल्‍ली  तथा  2  डी०  के ०  आर०  रोहतक  कितनी

 बार  )  समय  पर  पहुची  ;

 यह  स्थानीय  गाड़ी  समय  पर  पहुचे  इसे  सुनिश्चित  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये

 गये  हैं  ;

 अन्तिम  स्टेशन  रोहतक  तथा  नयी  दिल्‍ली  से  इस  गाड़ी  को  देर  से

 चलाने  के  लिये  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कायंवाही  की  गई  है  ;  और

 यदि  नहीं  की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  ato  एम०  :  1968  से  1968  तक  डी०

 के ०  आर०  का  नयी  दिल्‍ली  में  और  2  डी०  Fo  आर०  का  रोहतक  में  प्रतिशत  समय-पालन

 46.5  और  37  प्रतिशत  था  ।

 और  तांबे  के  तारों  की  चोरी  से  बार-बार  होने  वाली  कन्ट्रोल  की

 दिल्‍ली  क्षेत्र  में  पावर  सिगनल-व्यवस्था  से  उत्पन्न  प्रारम्भिक  कठिनाइयों  और  साथ  ही

 भीड़-भाड़  वाले  रोहतक  शक्र बस्ती  इकहरी  लाइन  के  खा  पर  कठिन  संचालन  के  रण  ये

 गाड़ियां  लेट  हुई  ।  इन  गाड़ियों  को  समय  पर  चलाने  के  लिए  हर  सम्भव  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 है
 और  आरोप  की  सभी  परिवार  घटनाओं  के  लिए  शोधक  और  दंडात्मक  कारंवाई  की  जाती

 है  ।

 1  डी०  के ०  aATTo  सवारी  गाड़ी  रोहतक  से  उस  ईंजन  द्वारा  चलायी  जाती  है  जो  2

 डी०  के०  आर०  को  लेकर  आता  है  ।  रोहतक  में  अभी  इंजनों  का  कोई  उपयुक्त  घूम

 चक्कर  नहीं  इसलिए  वहां  इस  इ'जन  को  घूमाने  के  लिये  रोहतक  से  जीन्द  भेजा  जाता  है

 आर  वहां  से  वापस  रोहतक  लाया  जाता  है  ।.  विश्लेषण  से  पता  चला  है  कि  इस  उद्देश्य  के  लिए
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 2  डी०  के ०  आर०  के  पहुंच-समय  और  1  Fo  आर०  के  छूटने  के  समय  के  बीच  काफी

 अन्तर  नहीं  खास  तौर  पर  उस  समय  जब  व्यस्त  जीन्द-रोहतक  ख  ड  पर  इंजन  को  देरी  हो

 जाती  है  ।  1  डी०  आर  संवारी  गाड़ी  के  रोहतक  से  देरी  से  चलने  की  घटनाओं  को  कम

 करने  के  seer  से  रोहतक  में  ही  इजन  माने  के  अपेक्षित  agar  वाले  एक  मध्
 चक्कर  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  निर्माण  शुरू  कर  दिया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  सफदरजंग  से  2  डी०  Fo  आर०  के  देरी  से  चलने  की  घटनाओं  को  कम  करने

 के  उद्देश्य  से  डी०  एन०  डी०  सवारी  गाड़ी  और  2  डी०  के ०  आर०  के  बीच  के  वर्तमान  30

 मिनट  के  भीतर  को  बढ़ाकर  50  मिनट  कर  दिया  गप  है  ।  2  डी०  के ०  आर  के  tH  और  इंजन

 को  1  डी०  एन०  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जाता  है  ।

 इन  कार्रवाइयों  के  परिणामस्वरूप  इन  दोनों  गाड़ियों  के  चालन  में  सुधार  होने  को

 आशा  है  ।

 दिल्‍ली  से  रोहतक  तक  गाड़ी

 5909  .  अब्दुल  गनों  दार  :  मलबे  मंत्री  11-10  म०  go  तथा  4-40  Fo  पृ०  बजे  के

 बीच  दिल्‍ली  से  रोहतक  तक  एक  गाड़ी  चलाने  से  सम्बन्धित  7  1968  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  6825  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  मामले  में  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  और

 इस  लाइन  पर  दिन  में  एक  गाड़ी  चालू  करने  में  कितना  समय  लगने  की

 वना  है  ?

 रेलवे  मंत्री  एम०  :  और  (  ख  )  facet  और  रोहतक  के

 बीच  दोपहर  में  एक  गाड़ी  चलाने  के  प्रशन  की  फिर  से  जांच  की  गयी  है  लेकिन  ऐहिक-शक्  बस्ती

 इकहरी  लाइन  खण्ड  पर  और  दिल्‍ली/नयी  दिल्‍ली/सदर  केविन  तिकोने  पर  संचलन  की  कठिनाइयों

 के  कारण  ऐसा  करना  फिलहाल  परिचालन  की  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं  पाया  गया  है  ।

 फिल्म  निर्माताओं  को  कच्ची  फिल्मों  का  कोटा

 5910.  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :  क्या  बाणी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ( &  )  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित  लोगों  को  कच्ची  फि  का  कितना  कोटा

 दिया  गया  ;

 (1)  श्री  ोहन  सहगल  (2)  श्री  पी०  एस०  वीरप्पा  (3)  श्री  एन०  एन०  सिप्पी  (4)

 श्री  मोहन  कुमार  (5)  रानी  पिंकचस  लिमिटेड  (6)  महमूद  प्रोडक्शन  (1)  श्री

 वी०  शान्ता राम  (8)  सुबोध  मुकर्जी  प्रोडक्शन  (9)  श्री  जोय  मुकर्जी  (10)  श्री  एच०  एस०

 रावल  ;

 क्या  कोई  ऐसी  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि  इन  फिल्म  निर्माताओं  ने  उक्त  अवि

 में  अपनी  कच्ची  फिल्मों  के  कोटे  का  दुरुपयोग  किया  और

 प  उन soe  fers  ager  से
 (7)  यदि  क  विरुद्ध  सरकार  ने  क्या  ara  वाही  की  है  ?
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 नणणणणाणण्णा

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  मुहम्मद  शफी  :  से  तक

 जानकारी  एकत्न  की  जा  रही  है  और  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |  ी

 आयरलैण्ड  को  व्यापार  प्रतिनिधि डल

 5911.  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  नया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (#7)  कया  यह  सच  है  कि  एक  उच्चस्तरीय  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  आयरलैंड

 की  यात्रा  करने  वाला  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  जाने  सम्बन्धी  कार्यक्रम  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 जायेगा  ?

 वाणिज्य  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुसूचित  जातियों  तथा
 age  चित

 आदिम  जातियों  के  कर्मचारियों

 तथा  महिला  कम  चोरियों  के  लिए  रेलवे  क्वाटर

 5913,  शो  सिद्द्य्या  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  1958  से  इस  आशय  के  आदेश  थे  कि  महिला  तथा
 अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  कर्मचारियों  को  रेलवे  क्वार्टरों  के  आवंटन  के  मामले

 में  विशेष  महत्व  दिया  जाना

 यदि  तो  कया  वे  आदेश  वापिस  ले  लिये  गये  हैं  ;  कौर

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  (ait  सी  ०  एम०  पूनिया )  जी  हां  ।

 जो  हां  ;

 आदेश  व्यावहारिक  नहीं  पाये  गये  और  दुसरे  कर्मचारियों  के  प्रति  भेदभाव  ga

 बिना  अमल  में  नहीं  लाये  जिसके  ।

 रेल  गाड़ी  संख्या  1067  और  1068  के  साथ  लगाये  जाने  वाले  प्रथम  श्र  री  के  डिब्बे

 5914.  श्री  सीरिया  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  रेलवे  में  मैसर  और  बंगलौर  के  बीच  चलने  वाली  रेल  गाड़ी  संख्या  1067

 और  1068  के  साथ  लगाये  जाने  वाले  प्रथम  श्रेणी  के  feed  कितने  पुराने  हैं  ;

 यह  सच  है  कि  उन  गाड़ियों  के  साथ  खराब  और  बहुत  पुराने  प्रथम  श्र
 णी

 के  feet  ama  जाते  हैं  और  थोड़ी  दूर  की  यात्रा  असुविधाजनक  होती  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कोताही  की
 जा  रही  है  ?

 f  जात  —e|
 रेल  मंत्री  (  श्री  सी०.ए  | दि  उना  +
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 क

 इन  गाड़ियों  के  लिए  पहले  दर्जे  के  10  डिब्बे  हैं  और  थे  कितने  पुराने  हैं  उसका

 ब्यौरा इस  प्र  ह

 10  ay  से  कम  3  डिब्बे

 5 31  से  40  ay  तक  के  ै

 48  ag  पुराना  1  डिब्बा

 58  ay  त्

 वि
 10

 खराब  डिब्बे  इस्तेमाल  नहीं  किये  जाते  हैं  ।  इन  trfe
 SUS  यों  में  बहुत  पुराने  डिब्बे

 लगाये  जाते  हैं  जैसा  कि  अन्य  गाड़ियों  में  भी  लगाये  जाते  लेकिन  इन  डिब्बों  को  आवश्यक

 स्तर  तक  बनाये  रखा  जाता  है  ।

 उपयुक्त  भाग  को  देखते  हुए  सवाल  नहीं  उठता  ।

 नज  नगु डा  और  चामराजनगर  रेलवे  स्टेशनों  को  सुधारना

 5915.  श्री  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  न  जन गु डा  और  चामराजनगर  रेलवे  स्टेशनों  को  सुधारने  के  लिये  कोई

 योजनाएं  तैयार  की  गई  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेलवे  सी०  एस०  जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 Iron  Enclosure  around  Garhara  Railways  Yard,  Barauni  Jn.

 5916.  Shri  K.  M.
 Madhukar

 2  Will  the  Minister  of  Ratlway  be  pleased  to  state
 क

 (a)  the  extent  of  loss  of  Railway  property  suffered  anually  in  the  absence  ofa

 proper  iron-  enclosure  around  the  Garhara  Yard  at  Barauni  Junction;

 (b)  whether  Government  are  aware  that  the  absence  of  a  proper  enclosure  around

 the  said  yard,  some  employees  and  some  anti-social  elements  from  the  adjoining  viilages
 collude  with  one  another  and  cause  the  aforesaid  loss  to  the  Railway  property;

 (c)  if  so,  whether  Government  propose  to  stop  this  kind  of  loot  of  the  Railway
 property  by  providing  the  iron  enclosure  around  the  said  yard;

 (a)  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (e)  if  30,  when  the  said  enclosure  is  likely  to  be  provided  there?

 The  Minister  of  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)

 (a)  to  (d)  The  extent  of  loss  torailway  property  at  the  Garhara  yard  was  Rs.

 3,993  /-  during  the  year  1967-68,  out  of  which  property  worth  Rs.  1,251  was  recovered.
 79  persons  were  arrested  during  1967-68.

 (e)  the  proposal  for  construction  of  a  boundary  wall  around  the  Garhara  trauship-
 ment  yard  is  being  included  in  the  Worka  Programme  for  1969-70



 लिखित  उत्तर 27  1968

 —

 Cabins  on  Sahibganj  Loop  Line  Rly.)

 5917,  Shri  K.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  slate  * *

 (a)  whether  Government’s  altentio.  has  beer  drawn  tothe  difficulty  being  cxperi-
 enced  by  people  in  the  absence  of  a  cabin  at  Babhangama  village  between  Colgong  and

 Shivnarayanpur  Stations  on  the  Sahibganj  Loop  Line,  Eastern  Railway;

 (b)  whether  Governmeit  also  propose  to  construct  a  cabin  at  village  Amapali
 between  Mirza  Cheuki  and  Pirpaniti  Stations  of  the  Sahibganj  Loop  Jine;  and

 (८)  if  mot,  the  reasons

 The  Minister  for  Railways  (Shri  0,  Poonacha):

 {a)  and  (b)  Presumably  the  reference  is  tothe  proposals  for  opening  of  ncw  sta-
 tions  at  Babhangama  between  Colgong  and  Shivnarayanpur  stations  and  at  Amapli  between
 Mirza  Cheuki  and  Pirpainti  stations.  These  proposals  are  under  examination,

 (c)  Does  not  arise.

 Trains  passing  through  Daltonganj

 6918.  Shri  K.M.  Madhukar  ;  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  only  one  train  passes  through  such  an  important  plac
 as  Daltonganj  i.e.  the  train  from  Gomoh  to  Dzhri-on-Sone,  resulting  in  great  in  convenie-
 ence  to  passengers  belonging  to  Daltonganj  ;

 (b)  whether  it  is  8150  ह  fact  that  the  train  from  Barwadih  to  Gomoh  does  not  pass
 through  Daltonganj,  resulting  in  non-availability  of  a  train  to  passengers  bound  for  Dal-

 tonganj  and  using  trainsgoing  to  Barwadih,  Dhanbad
 and  Calcutta  and  none  of  these  trains

 Passes  through  Daltonganj  ;

 (c)  if  replies  to  parts  (a)  amd  (b)  bein  the  affirmative,  the  steps  proposed  to  be
 taken  by  Government  to  remove  these  difficulties  ;

 (d)  whether  Government  propose  to
 increase

 the  number  of  trains  touchi  ng  Dal-

 toagznj  ;  and

 (ec)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha):  (a)  Daltonganj  is,  at  present,
 served  by  two  pairs  of  passenger  trains,  namely,  1GD/2  GD  Gomoh-Dehri-on  Sone
 Passengers  and  1  BDM/2  BDM  Barwadih-Mughalsatai  Passengers  via  Dehri-on-Sono,

 (b)  1  GB/2  GB  Passenger  trains  run  between  Gomoh  and  Barwadih,  Daltonganj
 lies  on  Barwadih-Dehri-on-Sone  section  and  not  on  Gomoh-Barwadih  scetion.  Dalton-

 ganj  passengers  travelling  to  and  from  Bar'wadih,  Dhanbad  and  Howrah  can  travel  by
 1GD/2  GD  Passengers  and  connected  trains  (in  the  case  of  Dhanbad  and  Calcutta  with  a

 change  at  Gomoh).

 (c),  (d)  &  (e)  The  existing  train  services  at  Daltonganj  are  adequate  for  the

 present  quantum  and  pattern  of  traffic  offering  there.  Traffic  justification  does  not

 exist  for  introduction  07  an  additional  train  at  present.

 Rail  Link  between  Motihari  and  Chapra

 5919,  Shri  K.M.  Madhukar  ;  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  |
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 (a)  whether  Government  have  €  er  taken  into  consideration  the  advantages  accruing both  to  the  public  and  Government  b  y  connecting  Motihari  and  Chapra,  the  headquarters
 of  Champaran  and  Saran  Districts,  respectively,  direct  by  rail  after  cor  Structiig  a
 bridge  over  the  Narayani  river  ;

 (b)  if  not,  whether  Government  propose  to  consider  the  scheme  to  connect  Moti-
 hari  and  Chapra  direct  by  rail  ;  and

 (c)  the  details  in  regard  to  the  advantages  and  d  isadvantages  of  the  aforesaid
 scheme  ?

 Tho  Minister  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  :  (a),  (0)  &  (c)  Wo  investi-
 gations  have  been  carried  out  in  the  past  for  this  link,  Due  to  paucity  of  funds,  it  is  not

 possible  to  consider  the  question  of  coMstruction  of  a  new  direct  rail  link  between  Chapra
 and  Motihari,  which  invovles  construction  of  a  costly  bril  ge  across  the  Gandak  river  (-

 Narayani).

 मोटर  साइकिलों  ।  स्कूटरों  तथा  टायरों  का  निर्माण

 $920.  श्री  के०  कू०  दासचौघरी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कायम  मन्त्री  यह  बताने

 की  HIT  करेंगे  कि  :

 (*)  मोटर  साइकिलों  तथा  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  वाले  सेवायों  के  नाम  तथा  पते

 नया हैं  ;

 (@)  उनके  द्वारा  कुल  तथा  प्रत्येक  समवाय  द्वारा  अलग-अलग  कितने  मोटर  साइकिलों

 तथा  स्कूटरों  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  ;  और

 स्कूटरों  तथा  मोटरसाइकिलों  के  टायर  बनाने  वाले  समवायों  के  नाम  क्या  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  भर

 बड़े  क्षेत्रों  मे ंमोटर  साइकिलों  तथा  स्कूटरों  का  निर्माण  करने  वाली  कम्पनियों  के  नाम

 तथा  पते  और  उनके  द्वारा  1966-67  और  1968  तक  dare  की  गई  गाड़ियों  की

 संख्या  नीचे  दी  गई  है  :---

 a

 का  नाम  वाहकों  का  उत्पादन  संख्या  में

 और  पता  नमूना  1966  1967  1968  से

 मत  _
 n

 1.  मेसी  आटोमोबाइल  लम्बी  टा  स्कूटर  ण  632  13,270  9,609

 प्रॉडक्ट्स  आफ

 इन्डिया

 2.  मेसी  बज  किया  saTrY |  हि  |  कैन  है  चार  है  15,982  11,177 बसपा  स्कूटर  :  10,389

 लि०
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 कल  लप  ना

 कम्पनी  का  नाम  बालकों  का  उत्पादन  संख्या  में

 1967
 ey

 और  पता  नमूना  1966  म  wie  1968  से
 ce he  nel

 3.  हमें  cages  1,950  1,044  289

 इडिया  रॉयल  स्कूटर

 एफिड

 मोटर  साइकिलें  6,359  6,405  5,808

 दूर  ।

 फील्ड )

 मे  ०  आइडियल  जावा  मोटर  साइकिलें  9,397  8,735  5,293

 प्रा०

 इन्डस्ट्यिल

 To  एसकाटंस  मोटर  साइकिलें  9,283  8,108  5,294

 18/4,  मथुरा  (  राजदूत  )

 हरियाणा

 स्कूटरों  तथा  मोटर  साइकिलों  के  टायर  बनाने  वाली  कम्पनियों  के  नाम  नीचे

 दिये  गये  हैं

 स्कूटर  टायर  बनाने  वाले  (a)  मोटर  साइकिल  टायर  बनाने  वाले  |

 (1)  मे०  डाला  इन्डिया  fao,  कलकत्ता  (1)  मे०  डनलप  इन्डिया  कलकत्ता

 (2)  मे०  फायर  स्टोन  टायर  एण्ड  ्
 101  ये

 |  |  फायर  स्टोन  टायर  एण्ड  रबड़

 रबड़  कम्पनी  आफ  इन्डिया  प्रा ०,
 ho  आफ  इन्डिया  प्राण  बम्बई  |

 लि०  बम्बई  |

 (3)
 मे x

 q  °o  मद्रास  रबड़  फैक्ट्री  लि०  मद्रास (3)  मे०  सीट  erat  आफ  इन्डिया

 favo  बम्बई

 (4)  म े०  मद्रास  रबड़  फैक्ट्री  (4)  म े०  इचेक  zag  fro  कलकत्ता |

 मद्रास

 (5)  मेसर्स  इ  चेक  cad  कलकत्ता  |

 ee  ee  का

 रेलवे  सम्पत्ति  को  हानि

 5921,  श्री  अब्दुल  गनी  दार  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  गत  चार  वर्षों

 में
 guerra  Hue  बन्ध  और  घटिया  सामग्री  के  इस्तेमाल  के  कारण  रेलवे

 सम्पत्ति  को  कितनी  हानि  |
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 रेलवे  मन्त्री  सोਂ  एस०  :  1963-64  से  1966-67  तक  की  अवधि  में  रेल

 सम्पत्ति  को  जो  हानि  हुई  उसका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 &
 (i  }  चोरी  1,29,07,014  रुपये

 (ii)  तोड़-फोड़  24,  17,009  रुपये

 (iii)  दुर्घटनाएं  3,29,54,304  रुपये

 (iv)  सुप्रबन्ध  या  घटिया  1,000  रुपये

 सामान  का  उपयोग

 किये  जाने  के  कारण

 विदेशों  में  भारतीय  चलचित्रों  का  वितरण

 5929,  डा०  a  प्रकाश  पुरी  :  घो  रामावतार  शर्मा  :.

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  निकटवर्ती  देशों  विशेषतया  अरब  देशों  में  भारतीय

 चित्र  तथा  गीत  बहुत  लोकप्रिय  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन  चलचित्रों  का  वितरण  गेर-सरकारी  अभिकरणों  के

 माध्यम  से  किया  जाता  है  जो  इस  सुविधा  का  दुरुपयोग  भी  करते

 क्या  सरकार  इस  प्रबन्ध  को
 अपने  हाथों  में  लेने  की  संभावना  पर  विचार  कर

 रही

 बाशणिज्य  मन्त्रालय  सें  उप-मन्दी  मोहम्मद  शो  :  हां  ।

 यद्यपि  चलचित्रों  का  वितरण  गैर-सरकारी  अभिकरणों  के  माध्यम  से  किया  जाता

 है  तथापि  किसी  संभावित  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिये  समुचित  संरक्षण  हैं  ।

 अभी  नहीं  ।

 Complaint  against  Foreman  Luxmi  Workshop,  Kota

 5923.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  च *

 (a)  whether  itis  a  fact  that  there  was  agreat  commotion  among  the  employees
 of  the  Luxmi  Workshop,  Kotaasa  result  of  slapping  of  a  Head-Clerk  on  the  19th  July,
 1968  by  a  Foreman  and  ‘elegrams  were  sent  to  him  and  the  General  Manager  ;

 (b)  whether  one  Clerk  was  s'apped  by  him
 three  years  before  also;

 (c)  whether  an  iron  smith  employee  was  also  slapped  by  the  same  Foreman  five

 years  before  and  he  had  won  the  case  against  that  Foreman  tn  the  High  Court;

 (d)  if  so,  the  action  takzn  by  Government  against  this  Foreman;  and

 (e)  the  steps  taken  to  avoid  the  recurrence  of  such  incidents  in  future ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  ६  (a)  A  statement  is  attached.

 (b)  to  (e)  The  information  is  being  ८01! टट  and  will  belaid  on  the  table  of  the
 Sabha,
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 In  the  morning  of  )9.7.1968  there  was  a  case  of  allegations  and  countcr-allegations
 of.  assault  by  the  Assistant  Electrical  Foreman  of  the  Wagon  Repair  Workshop,  Kota,
 Shri  Ranga  Nathan  and  his  Junior  Clerk,  Shri  Ramamurthy  Verma.  The  Workshop  Elec-

 trical]  staff  saw  the  Electrical  Enginecr  in  the  evening  of  the  same  day  and  represented
 that  Shri  Ranga  Nathan,  Assistant  Electrical  Foreman  had  assaulted  Shri  Ramamurthy

 Electrical  Foreman  made  a  coun- VermaOn  the  nextday  i.e.  20,7.1968,  the  Assistant

 ter-complaint  to  the  Assistant  Efectrical  Engineer  alleging  that  he  had  been  assaulted  by
 his  clerk  Shri  Ramamurthy  Verma  on  19.7.1968.  Thereupon  the  Assistant  E)cctrica,  En-

 gineer  nominated  one  Welfaro  Inspector  of  Kota  Division  to  inquire  into  tho  whole  case

 and  the  matter  is  still  under  investigation.  No  telegrams  seem  to  have  been  received  in

 this  connection.

 रेलवे  अधिकारी  तथा  तृतीय  कौर  चतरथ  श्र  जियों  के  कर्स  चारी

 5924.  श्री  कातिक  राव  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेलवे  में  विभिन्न  वेतनमानों  में  अधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  और  उनमें  से

 अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  सदस्यों  की  संख्या  कितनी है  ;  और

 वेतनमानों  में  श्रेणी  तीन  और  श्रेणी  चार  के  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है

 और  उनमें  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 रेल  मन्त्री  सी ०  एम०  :  और  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है

 और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 प्रबन्ध  अभिकरण  व्यवस्था  के  कर्मचारियों  का  उद्योग

 5925,  श्री तु ०  Fo  कापड़िया  :  क्या  औद्योगिक  बिकास  समवाय-किये  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रबन्धक  अभिकरण  व्यवस्था  के  उन्मूलन  के  प्रभावों  का  अध्ययन  करने  के

 लिये  नई  दिल्‍ली  में  हाल  में  आयोजित  दो  दिवसीय  सम्मेलन  में  भारतीय  व्यापार  तथा  उद्योग

 मंडलों  के  महासंघ  ने  यह  मांग  की  थी  कि  जब  तक  व्यावसायिक  शिक्षा  प्राप्त  प्रबन्धक  उपलब्ध

 नहीं  होते  प्रबन्ध  अभिकरण  व्यवस्था  के  विंमान  कमरा  क्यों  की  सेवाओं  को  पूरी  तरह  उपयोग

 किया  जाना  चाहिये  ;

 यदि  तो  इस  मांग  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 क्या  प्रबन्धक  कर्मचारियों  को  दिये  जाने  वाले  परि श्रमिकों  के  बारे  में  भी  कोई

 मांग  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  वास्तविक  मांग  क्या  है  और  उसके  सम्बन्ध  में  सरकार  की  sar

 क्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  एवं  समवाय  काय  wet  फजरुद्दीन  अली  :  से

 भारतीय  वाणिज्य  एवं  उद्योग  मंडल  के  सत्र  ने  कम्पनी  सदियों  एवं  कार्यकारियों  के  एक  अखिल

 भारतीय  सम्मेलन  का  20  तथा  21  1968  को  किया  था  ।  सरकार  को  and  तक
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 सम्मेलन  की  कार्यवाही  की  एक  प्रति  प्राप्त  नहीं  हुई  अतः  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि

 सम्मेलन  प्रश्न  के  भाग  तथा  में  दी  गई  प्रकृति  का  कोई  संकल्प  पारित  किया
 अथवा  मांग  की  थी  ।  फिर  सम्मेलन  के  अध्यक्ष  श्री

 जी
 ०  एम०  मोदी  अपने  स्वागत  भाषण

 में  यह  टिप्पणी  की  थी  कि  प्रबन्ध  अभिकरण  प्रणाली  का  उन्मूलन  करना  चु टि पूरण  11.0  उन्होंने
 कम्पनियों  को  प्रबन्धन  पारिश्रमिक  नियमन  करने  में  मुक्त  होने  की  वकालत  की  ।  पहले  किये

 गये  निर्णयों  के  उपलक्ष  में  प्राप्त  होने  पर  सम्मेलन  की  सिफ़ारिशों  की  परीक्षा  करेगी  ।

 सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  में  अधिकारी

 5926.  श्री  भोगेन्द्र  झा  :  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 हैवी  इंजीनियरिंग  रांची  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  अन्य  उद्योगों  में

 प्रथम  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के  बिहारी  अधिकारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  तथा  कुल

 रियों  की  संख्या  में  सनकी  संख्या  कितनी  प्रतिशत  है  ;  और

 सरकारी  क्षेत्र
 के

 उपक्रम  जिन-जिन  राज्यों  में  उनमें  उन  राज्यों  के  ऐसे

 कारियों  की  संख्या  उन  उपक्रमों  के  कुल  अधिकारियों  की  संख्या  की  तुलना  कितने

 शत  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  :  और

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 रेलवे  में  चाज  सेन  और  फोरमैन

 5057.  श्री  गार्डिलिगन  गौड  :  ait  रामस्वरूप  विद्यार्थी  :

 नया  रेलवे  मंत्री  24  1967  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1772  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  रेलवे  में  काम  करने  वाले  और  फोर मैनों  के  मंजूरी  ढांचे  बारे  में  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  इस  बीच  जानकारी  एकत्रित  कर  ली  बार जै च्

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  सी०  एस०  पूनिया )  ot  ati

 यद्यपि  रेलवे  और  अन्य  सरकारी  उपक्रमों  दोनों  में  कौर
 शत चाज  वैनਂ

 पदनाम  समान  रूप  से  प्रयुक्त  होते  लेकिन  अन्य  सरकारी  उपकरणों  में  इन  पदनामों  वाले  पदों

 के  उत्तरदायित्व  और  कार्यभार  भिन्न-भिन्न  हैं  क्योंकि  उन्हें  विभिन्न  परिमाण  की

 अलग  प्रक्रियाओं  में  लगाया  जाता  है  ।  उनके  संगठन  का  ढांचा  भी  भिन्न-भिन्न  है  ।  कुछ

 मामलों  में  रेलवे  के  फोरमैन  और  चार्जमैन  के  वेतनमान  अन्य  सरकारी  उपक्रमों  में  उसी
 प्रकार  के

 कर्मचारियों  के  वेतनमान  से  कम  कुछ  अन्य  मामलों  में  समान  और  कुद  में  अधिक  भी  हैं  ।

 इसके  अलावा  रेलों  के  फोरमैन  और  चार्जमैन  के  वेतनमान  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के
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 लिये  द्वितीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  पर  आधारित  तदनुसार  ने  उनके  कर्तव्यों  और

 उत्तरदायित्वों  के  अनुरूप  हैं  ।  रेल  कारखानों  और  अन्य  सरकारी  उपक्रमों  के  बीच  कोई  तुलना

 उचित  नहीं  है  क्योंकि  उनके  भर्ती  का  ढंग  पदोन्नति

 काम  का  कारखाने  की  सुविधाए  आदि
 सदब  समान  नहीं  होती  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  सोयाबीन  के  तेल  का  टाक

 5928,  श्री  ने०  मुहम्मद  इमाम  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  ag  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  के  पास  पी०  एल०  480  कार्यक्रम  के  अन्त

 भ गत  अमरीका से  आयातित  60,000  मीट्रिक  टन  सोया  चीन  तेल  का  भारी  भण्डार  जमा  पड़ा  है  |

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  उसमें  से  अधिकांश  तेल  नहीं  बिक  सका  है  और  खाने  के  योग्य

 नहीं है  ;  और

 (7)  यदि  तो  इस  कारण  कितनी  राशि  की  हानि  हुई
 ?

 वाणिज्य  उप  मन्त्री  मोहम्मद  शफी  कुर  :  20  अगस्त  1968  को  राज्य

 व्यापार  निगम के  पास  30,603  मे०  टन  सोयाबीन  तेल  का  भण्डार  ari  कुछ  ही  दिनों  में

 27,188  मे०  टन  की  खेप  प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  |

 तथा  नहीं  ।  अप्रैल  1968  से  37,661  मे
 ०

 टेन  तेल  बेचा  जा  चुका

 है  जिसमें  से  14,581  मे ०  टन  का  बि प्र बणा  किया  जा  चुका  है  और  बाकी  तेल  के  प्रणाली की  तैयारी

 हो  रही  है  ।  यह  तेल  खाने  के  योग्य  है  ।  सोयाबीन  तेल  के  आयात  अथवा  बिक्री  में  कोई  हानि

 नहीं हुई  है  |

 Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes  Empleyees  bn  Bhilai  Stee]  Plant

 5929,  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :

 Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  be'*pleascd  to  state

 (a)  the  umber  of  persons  belonging  tothe  Scheduled  Castes  and  Scheduled  Tribes

 employed  in  eachdepartmecnt  of  the  Bhilai  Steel  Plantduring  the  last  five  years  upto  the

 Ist  July,  1968  and  relative  number  of  other  employecs  and  the  difference  (in  percentage)
 which  exists  there  ;

 (b)  incase  the  Dumber
 of  persons  belonging  to  Scheduled  Castes  and  Scheduled

 Tribes  is  less,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  teken  to  fill  their  cligible  quota?

 Deputy  Minister  of  Stee]  Mines  &  Metals  (Chowdhary  Ram  Sewak)  (a),  (b)  &

 (c):  The  information
 is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 गेर-सरकारी  कम्पनियों  के  ऋण  को  हीरे  A  बदलना

 5930,  डा०  रोनेन  सेन  :  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेगे  कि  :
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 बवाुएल्‍तएई। गतल्‍तएं  a

 क्या  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  गेर-सरकारी  कम्पनियों  को  दिये  गये  ऋणों की  राशियों  को

 जिनका  भुगतान  उन  कम्पनियों  वारा  नहीं  किया
 *
 इक्विटी  शेयरोंਂ  के  रूप  में  बदलने  के

 सम्बन्ध  में  कोई  कानून  लाने  का  सरकार  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  यह  कानून  कब  तक  पुरःस्थापित  किये  जाने  की  आशा  है  ?

 आद्योगिक  विकास  एवं  समवाय  कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  :  तथा

 मामला  परीक्षान्तगंत  है  |

 हिन्दुस्तान  सशीन  र्ल्स  कम्पनी  के  उत्पादों  का  निर्यात

 5931.  श्री  शिवचन्द्र  भा  :  क्या  औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लि०  के  उत्पादों  का  अमरीका  तथा

 पश्चिमी  युरोप  के  अन्य  देशों  को  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  पिछले  वर्षों  में  देशवार  कुल  कितना  निर्यात  किया  गया  और  उससे

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आप  हुई  ;  और

 यदि  पिछले  पांच  वर्ष  में  किन्हीं  अन्य  देशों  को  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  लि०  के

 उत्पादों  का  निर्यात  किया  गया  है  तो  कुल  कितना  निर्यात  है  ;  और  इस  अवधि  में

 इससे  देशवार  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  हुई  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समझाया-कार्य  मन्त्री  बनीं  फखरुद्दीन  अली  :

 हां  |

 अमरीका  तथा  यूरोपीय  देशों  को  निर्वात  किये  गये  मशीनी  औजारों  और  घड़ियों

 का  कुल  परिमाण  तथा  उनसे  देशवार  कमाई  गई  विदेशी  मुद्रा  निम्न  प्रकार है
 :--

 1963-64  से  1967-68  के  वर्षों  में  निर्वात  किये  गये  सोनी  औजार

 aq  देश  किया  गया  निर्यात

 परिमाण  मृत्य  रुपये

 सख्या

 1963-64  4.0  at  का  लोकतन्त्रात्मक

 गणराज्य  0,28

 स्विटजरलैंड  0.89

 1-17

 1964-65  फ़ांस  0.76

 स्विटजरले  ण्ड  0.69

 जर्मनी  का  लोकतन्त्रात्मक  0.49  1,94

 गणराज्य
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 ——  ह

 ज
 cif  देश  किया  गया  निर्यात

 परिमाण  संख्या  मुल्य  रु०

 1965-66  स्विट्जरलैण्ड  3  5  0.70  0.70

 1966-67  अमरीका  ||  0.40

 ज़माने  का  लोकतन्त्रात्मक  2  0.43  0.83

 गणराज्य

 1967-68
 अमरीका  14  4,82

 जर्मनी  का  लोकतन्त्रात्मर्क

 गणराज्य  3  1,34

 18 नीदरलैण्ड  6.52

 फ्रांस  यूनिट  हैड  0,24

 स्वीडन  3  1,29

 ब्राउन  43
 el

 1.97  16,1

 योग  61  20.8

 1963-64  से  1967-68  की  अवधि  में
 निर्यात

 को  गई  घड़ियां

 aq
 ०

 देश  किया  गया  निर्यात

 परिमाण  संख्या  रुपयों  मे ं)

 1963-64  से

 1964-65  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं

 1965-66  अमरीका  300  11,760

 1600  91.8 ब्रिटेन a  1300.  ह
 50,071

 1966-67  जमाने  का  लोकतन्त्रात्मक

 गणराज्य  28  1,327

 नीदरलैण्ड  200  9,526

 अमरीका  200  9,975

 नावें  283

 नीदरलैण्ड  6  जमा  फालतू  962

 ब्रिटन  20  992

 460  23,065

 1967-68  जमनी  का  लोकतन्त्रात्मक

 गणराज्य  350:

 अमरीका  12  723

 fat a  60  2,884

 79  3.957

 योग  2139  88,855
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 मैं  हिन्दुस्तान  मशीन  cca  लि०  बंगलौर  द्वारा  1963-64  से  1967-68  की  अवधि

 में  अन्य  देशों  को  निर्यात  किये  गये  कुल  मशीनी  भौजारों  तथा  घड़ियों  की  संखया  तथा  इस  अवधि

 में  उनसे  देश  वार  कमाई  गई  विदेशी  मुद्रा  निम्न  प्रकार  है
 :--

 1963-64  से  1967-68  तक  पिछले  पांच  वर्षों  में  निर्यात  किये  गये  मशीनी  औजार

 लप
 ्

 देश  किया  गया  निर्यात

 परिमाण  संख्या  मुख्य  रु०  लाखों में
 A

 1963-64  दस  4  1.19  1.19
 aa  a  ee

 1964-65  कुछ  नहीं  कुछ  नहीं  कुछ  नहं  कुछ  नहीं

 1965-66  जमाने  का  लोकतन्त्रात्मक

 गण  रग  य  0.92

 न्यूज  लैण्ड
 0.25

 0.24 आस्ट्रल  लिया

 22  4.95 पोलैण्ड

 बै को स्लो
 40  10.20

 नाइजीरिया
 0.00

 70  17,16

 1966-67  जमनी  का  लोकतन्त्रात्मक

 ८  ६  |  |  इ  की  धप  ७  ॥  ह ह  दि  |  क  दि  4  1.58

 1  0.81
 न्यूज  लै  us

 पोलैण्ड  55  20.49

 चैक स्लोवाकिया  विशेष  सहायक  सामान  0.96

 नाइजीरिय  1  0.41

 बल्गारिया  7  2.22

 3.90
 हंगरी

 6

 1.65
 आस्ट्रो  लिया  2

 76  31.02

 1967-68  जर्मनी  का  लोकतन्त्रात्मक

 0,63 गणराज्य

 1.53
 ्यूजीलंण्ड

 आउट  लिया  1.63

 1.28
 at पिलक
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 पोलैण्ड  2.98

 बल्गारिया  0.71

 0,24 सिंगापुर

 15  4,26

 36
 a  _  13,26

 वि

 योग  86  62,63

 1963-64  से  1967-68  को  अवधि  में  निर्यात  की  गई  कलाई  घड़ियां

 aq  वेश  किया  गया  निर्यात

 परिमाण  संख्या  मुल्य  रु०  में

 1993-64  से  कुछ  नहीं  कुछ
 नहीं

 1964-65

 1965-66  कनाडा  80  80  3.480  3,480

 1966-67  युगांडा  24  1,214

 कुत्ता  10  495

 5 न्यूजीलैण्ड  256

 200 कनाडा  9,959

 केन्या  30  1,437

 हथकरघा  तथा  हस्त शिला  निर्यात

 नई  दिल्ली  339  18,455 as  5,004

 1967-68  42 ऑस्कर  लिया  2,085

 +  हथकरघा  तथा  हस्त शिला  निर्यात

 नई  दिल्‍ली  310  23,718

 +  एयर  इण्डिया  24-  1,236

 (८
 सिंगापुर  wv  226

 कनाडा  के  हिलने  खुलने  वाले  पुर्जे  )  100  2,008

 421 तश्रिपुली  21,989

 3,365 संयुक्त  अरब
 गणराज्य  50  _

 852
 54,627

 निर्बाध  विदेशी  मुद्रा  के  बदले  1271  852  76,562

 +  निर्यात  विदेशी  मुद्रा  के
 फल

 eee  eee
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 मंगोलिया  के  साथ  व्यापार  सम्बन्ध

 5932,  शमी  शिवचन्द्र  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मंगोलिया  के  साथ  भारत  के  व्यापार  सम्बन्ध  हैं  ;

 तो  इस  समय  उस  देश  के  साथ  आयात  तथा  निर्यात  किन-किन  वस्तुओं

 का  होता  है  और  इससे  प्रति  वर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  जाती  है  ;  और

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नहीं  हो  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  उप-मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :  हां  ।

 चूकि  मंगोलिया  के  साथ  व्यापार  करार  केवल  13  1968  को  ही  हुआ

 इसलिये  उल्लेखनीय  मात्रा  के  कोई  व्यापार  जिनके  फलस्वरूप  विदेशी  yar  उपार्जित

 अभी  तक  हुए  नहीं  मालूम  वाणिज्यिक  संसूचना  तथा  सांख्यिकी  महानिदेशालय  द्वारा

 1967-68  के  लिये  प्रकाशित  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  मंगोलिया  से  कुल  आयात  तथा

 उसको  निर्यात  120  सुख  तथा  657  रु०  का  रहा  था  |

 प्रशन  नहीं  उठता  |

 नये  उद्योगों  के  लिये  लाइसेंस  देना

 5933.  श्री  शिवचरण  झा  :  क्या  औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-कायर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 सकें  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  1968  से  अब  तक  कितने  नये  are

 सेंस  दिये  गये  हैं  और  किनको  ;

 लाइसंस pau  प्राप्त  ८ क  वाली  किसी क्या  1968  से  पहले  एक  अथवा  अधिक

 कम्पनी  के  विरुद्ध  कोई  शिकायतें  मिली  थी  ;

 क्या  इन  शिकायतों  का  निपटारा  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  ऐसी  कम्पनियों  को  नये  क्यों  दिये  जिनके  विरुद्ध

 पहले  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्डे  मन्त्री  श्री  :

 जनवरी  से  1968  की  अवधि  में  नये  औद्योगिक  उपक्रमों  की  स्थापना  के

 लिये  उद्योग  तथा  1951  के  अन्तर्गत  18  लाइसेंस  दिये

 गये  हैं  ।

 समय-समय  पर  दिये  गये  लाइसेंसों  का  निम्नलिखित  में  प्रकाशित  किया

 जाता  है

 (1)  दि  बुलेटिन  अब  इण्डस्ट्रियल  इम्पोर्ट  लाइसेंसेज  ऐण्ड

 एक्सपो  लाइसेंस  ;



 लिखित  उत्तर

 8)  दि
 '
 इण्डियन  ट्रेड  ;  और

 (3)  दि  प्रबल  आफ  इण्डस्ट्री  एण्ड

 इन  प्रकाशनों  की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  भेजी  जाती  हैं  और  जनता  को  ब्रिक्री  के

 लिये  भी  उपलब्ध

 से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 ह  निशान

 भारत  में  बड़  प्रकाशन  गह

 5934.  श्री  शिवचन्द्र  झा  :  नया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-सायं  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  टाटा  बन्धु  पुस्तक  प्रकाशन  क्षत्र  में  भी  गये  हैं  ;

 यदि  तो  उन्होंने  किन-किन  प्रकाशन  at  में  भागीदारी  और

 देश  के  सबसे  प्रमुख  दस  प्रकाशन  कह  के  नाम  क्या  है  और  उनकों  इन  कम्पनियों

 में
 कुल  प्रदत्त  ot  कितनी-कितनी  है  ?

 औद्योगिक  विकास  एवं  समवाय  कार्य  मन्त्री  श्री  फखरुद्दीन  भली  :

 से  कम्पनी  1956  के  अन्तर्गत  पूजी  कृत  प्रकाशन  wat  के  बारे

 में  इच्छित  संग्रह  की  जा  रही  है  व  यह  सदन  के  पाल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 Export  and  Import  of  Films

 5935.  Shri  Onkar  Lal  Bohra  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  ६

 (a)  how  far  the  policies  of  Government  areresponsible  for  the  gencral  feeling  in

 public  that  earning  of  (00181  exchange  is  the  first  consideration  with  while

 exporting  films.  abroad  rather  than  focussing  India’s  image  adroed  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  our  cultural  values  have  been  endangered  by  exporting
 films  like  ‘Evening  in  Paris’  ‘Night  in  London’  ‘China  Town’  etc.  ;  and

 (c)  the  details  in  regard  to  the  number  of  films  imported  from  abroad  and  the  exe

 penditure  incurred  thereon  and  the  amount  of  profit  earned  by  exporting  Indian  films

 during  the  years  1965-66,  1966-67  and  1967-68 ?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :  (2)  While  Govern-

 ment  15  anxious  to  increase  foreign  exchange  earnings  from  export  of  (ilms,  she  is  equally
 concerned  with  building  up  of  the  image  of  India  abroad

 (b)  No,  Sir.

 (c)  Length  in  metres  (000)
 Val i  ue  in  Rupees  crores

 Imports  Exports

 Length  Value  Length  Value

 1965-66  2359  0.22  6842  1.70
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 aa  etna  ne  आ  ए  ल  लिए

 1966-67  8149
 0.71  4384  1.36

 4675  0.53 1967-68  10077  3.89

 regarding  profits  earned  by  exporting  Indian  films  is  not  maintained,

 ढोल  बनाने  के  कारखानें

 5936,  श्री  राम  केसरी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मंत्री  25

 1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  462  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  1964
 में

 कल्पित  अनुमान  के  अनुसार  निर्माण  क्षमता  को

 बढ़ाकर  ढोलों  की  बढ़ी  हुई  मांग  को  सफलता  पूवे  पूरा  किया  गया  हैं  ;  और

 बया  7  1968  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  1668  के  भाग  और

 में  पूछी  गई  जानकारी  इस  बीच  प्राप्त  कर  ली  गई  है  और  यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें

 क्या हैं  ?

 औौद्यो  गिर्द
 विकास  तथा  समवाय  कायें  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद )

 जैसा  कि  लोक-सभा  में  7  1968  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  1698

 के  उत्तर  में  बताया  जा  चुका  उत्पादन  क्षमता  झांकने  का  काम  पीपों  की  बढ़ी  हुई

 कता  की  पति  करने  की  दृष्टि  से  आरम्भ  किया  गया  है  ।  समय-समय  पर  जितना  कच्चा  माल

 मिलेगा  निःसन्देह  उसे  स्तर  पर  माँग  की  पूर्ति  हो  सकेगी  ।

 इस  समय  पूरा  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  और  जानकारी  अभी  एकत्र  की  जा

 रही  है
 ।

 बरल  और  डम  उद्योग  को  कच्चे  साल  का  नियतन

 5937.  श्री  सीताराम  केसरी  :  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काटे  मंत्रो  30

 1968  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  190  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  के  अनुसार  किसी  उद्योग  को  कच्चे  माल  का

 नियतन  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  बरल  और  डूम  उद्योग  को  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  के  आधार  पर  कच्चे

 माल  का  नियतन  नहीं  करने  के  क्या  कारण  है  ;  और

 क्या  बैरल  के  मु  निर्माता  कच्चा  माल  मिलने  पर  उपभोक्ताओं  की  पूर्ण  मांग  को

 पूरा  कर  सकते  थे  और  क्या  प्रति  मास  4700  ठन  की  अपेक्षित  सप्लाई  को  पूरा  करने  के  लि

 जिसे  मूल  निर्माता  आसानी  से  पूरा  कर  सकते  क्षमता  का  निर्धारित  करना  उचित  था  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  wat  फखरुद्दीन  अली

 (*)  और  कच्चा  माल  नियत  करते  समय  सामान्य  रूप  से  लाइसेंस  प्राप्त

 दन  क्षमता  का  ही  ध्यान  रखा  जाता  है  तथा  इस्पात  तैयार  करने  वाले  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में

 इस्पात  का  नियतन  उद्योग  और  1951  के  arg.  से  पूर्वे
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 5  1890  (am)  लिखित  उत्तर

 —o  ह  क

 a1  द क नाग ही  आंकी  गई  क्षमता  खपाने  की  के  की  जा  रही  है  ।  उक्त  अधिनियम

 को  लागू  होने  के  बाद  इन  उद्योगों  के  बारे  में  वही  प्रक्रिया  जारी  रखी  गई  है  ।

 लोक  सभा  में  7  1968  को  पू  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  1998  के  उत्तर

 में  स्थिति  पहले  ही  स्पष्ट  की  जा  चुकी  है  ।

 बरल  निर्माताओं  को  इत्पात  को  चादरों  का  नियतन

 5938,  थी  सीताराम  केसरी  :  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  23

 1968  के  अतारांकितਂ  प्रश्न  सख्या  461  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करे गे  कि  :

 सयुक्त  सयंत्र  समिति  को  1966-67  में  विभिन्न  निर्माताओं  को  उनकी  निर्धारित

 की  गई  क्षमता  के  अनुपात  में  कम  प्राप्त  हुई  इस्पात  की  चादरों  का  समंजन  करने  के  लिये  किस

 तारीख  को  सलाह  दी  गई  थी  ;

 निर्माताओं  की  उनकी  क्षमता  के  अनुपात  में  कच्चे  माल  का  नियतन  करने  की

 सामान्य  प्रक्रिया  को  छोड़  कर  उनके  पास  उस  समय  निलम्बित  क्र या देशों  के  अनुपात  में  नियतन

 करने  के  क्या  कारण  थे  ;

 (7)  क्या  क्र या देशों  के  आधार  पर  निर्माताओं  को  इस्पात  की  चादरों  का  नियतन  करने

 से  पहले  निलम्बित  क्र या देशों  के  उनके  द्वारा  दिये  गये  ब्यौरे  की  जांच  की  गई  थी  ;

 क्या  सरकार  द्वारा  आबंटन  करने  में  यह  परिवर्तन  करना  उचित  था  ;  और

 क्षमता  का  निर्धारण  करने  के  क्या  कारण  जिससे  ger  निर्माताओं  को  कठिनाई

 हुई  जिन्हें  पहले  की  अपेक्षा  कप  कच्चा  माल  मिलने  जब  कि  सरकार  को  मालूम  था  कि

 4700  टन  प्रति  मास  की  अपेक्षित  सप्लाई-दर  कभी  पुरी  नहीं  हो  सकती  थी  ?

 औद्योगिक  विकास  तया  समवाय  काय  सन्नी  (  श्री  फखरूदीन  अली

 से  जिन  परिस्थितियों  में  कच्चा  माल  नियत  करने  के  लिये  1966  में

 भिन्न  तरीका  अपनाय  गया  उसके  बारे  में  लोक
 सभा  में

 23  जुलाई  1968  को  पूछे

 गये  अतारांकित  प्रश्न  सख्या  461  के  उत्तर  में  पहले  ही  बताया  जा  चुका  है  तकनीकी  विकास

 के  महानिदेशालय  ने  दिनांक  21/23  1968  और  11  1968  के  अपनी  पत्रों

 में  किये  जाने  वाले  अल्प  नियतनों  के  बारे  में  संयुक्त  संयत्र  समिति  को  उचित  सलाह  दे  दी  थी

 भाग  (a)  से  सम्बन्धित  जनकारी  एकत्र  की  जी  जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जायेगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  लोक  सभा  में  7  1698  को  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  सख्या

 1968  के  उत्तर  की  ओर  आकर्षित  किया  जाता  है  1

 ao

 ढोलों  और  ड्रमों  के  निर्माण  के  लियें  भारतीय  तेल  निगम  को  आद्योगिक  लाइस  स

 5989.  श्री  सीताराम  केसरी  क्या  औद्योगिक  विकास  समवाय-कार्य  मन्त्री  30

 1968  के  अतारांकित  प्रश्न  सख्या  1639  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  भारतीय  तेल  निगम  के  प्रार्थना  पत्र  पर  इस  बीच  अंतिम  निर्णय  कर

 गया है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया है
 ?

 औद्योगिक  विकाल  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 शराब  आयात  करने  के  लिये  विदेशी  मुद्र

 5940,  श्री  श्रद्धाकार  सुधार  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  की  :

 विदेशों  से  शराब  अर्थात  करने  के  लिये  1967-68  में  कुल  कितनी  विदेशी  an

 दी  गई  थी  ;  और

 कुल  कितने  मूल्य  की  शराब  आयात  की  गई  थी  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप  मन्त्री  मोहम्मद  शफी  कुर  :

 av  1967-68  में  शराब  आदि  के  आयात  के  लिये  23.46  लाख  रुपये  के  मूल्य

 के  लाइसेंस  जारी  किये  गये  ।

 av  1967-68  में  आयातित  शराब  का  कुल  मुल्य  36.92  लाख  रुपये  था  जिसमें

 रक्षा  आवश्यकताओं  के  लिये  किया  गया  आयात  शामिल  है  और  अनधिकृत  आयात  भी  शामिल

 हैं  जो  लाइसेंसों  के  अन्तर्गत  नहीं  है  ।

 नौकरों  इस्पात  कारखाने  के  लिये  समिति

 श्री  मणी  भाई  जे०  पटेल  : 5941.  श्री  अंबुचेजियान  :

 att  नि०  रेल  Pe a हिम ९. श्री  रा०  Fo  fag  :

 श्री  चेंगलराया  नायडू  :

 कया  खान  तथा  धातु  म  त्री  यह  बताने  की  कृपा  कहकर  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बोकारों  इस्पात  कारखाने  के  कां  को  शीघ्र  करने  तथा  उसके

 निर्माण-कार्यों  पर  खर्च  में  बचत  करने  के  उपाय  सुझाने  के  लिये  उच्च  अधिकारियों  की  एक  समिति

 नियुक्त  को  गई  है  ;

 यदि  तो  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  और  पदनाम  क्या  है  ;

 समिति  का  मुख्य  कार्य  क्या  है  ;  और

 समिति  अपना  प्रतिवेदन  कब  प्रस्तुत  करेगी  ?

 खान  तथा  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  राम  :

 और  भारत  सरकार  ने  एक  समिति  बनाई  है  जो  यह  देखेगी  कि  बोकारो
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 se  रना

 इस्पात  कारखाने  के  निर्माण-कार्यों  में  TH  Vet
 or  करी  बचत  की  गु  जाइए  e  |  वल  1.0  के  सदस्य

 लिखित  है

 (1)  श्री  एस०  एस०  वित्त
 व्य्रो  आफ

 पब्लिक  एन्टरप्राइजिज  |

 (2)  श्री  Fo  बी०  परामशंदाता  और
 ),

 योजना

 आयोग  |

 |  है {9 4  ज
 |  a  )  एम०  ato  मुख्य  केन्द्रीय  इ  व  बि  ि  ध  ल tart  और  रूपांकन

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  |

 (4)  हमेशा  एम०  एन०  दस्तूर  एण्ड  कम्पनी  का  एक  प्रतिनिधि  ।

 (5)  श्री  जे०  ato  लोहा  और  इस्पात  खान  तथा

 धातु  संब्रालय-संपोजनक  |

 (7)  और  कम्पनी  के  feared  विषय  हैं

 (i)  5-6  मिलियन  टन  इस्पात  पिण्ड  की  अन्तिम  क्षमता  के  लिए  कारखाने  को  संयंत्र

 और  अन्य  सुविधाओं  के  लिए  कितनी  भूमि  की  आवश्यकता  होगी  ;

 Gi)  कारखाने  की  भिन्न  भिन्न  प्रावस्थाओं  में  भिन्न  भिन्न
 कामना  रियों  की  आवश्यकताओं

 और  उनके  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  का  अध्ययन  करना  और  उनमें  संशोधन

 सुधार  करने  के  लिये  सुझाव  देना  ;

 (iii)  ag  मंजिले  मकान  बनाकर  अथवा  दूसरे  तरीकों  से  मकानों  और  अन्य
 सुविधाओं

 के  निर्माण  में  बचत  करने  को  संभावनाओं  का  पता  लगाना  ;

 (iv)  दुसरे  सम्बंधित  क्षेत्रों  में  बचत  की  संभावनाओं  का  पता  लगाना  ।  आशा है  कि

 समिति  अक्तूबर  1968  के  अंत  तक  अपनी  रिपोर्ट  दे  देगी  ।

 |  ह

 हरियाणा  में  लोहे  के  निक्ष प

 5942,  श्री  अस्वुचेजियान  :  श्री  एस०  आर०  सामानों :

 श्री  चेंग लरा या  नाय  :  श्री  रणजीत  fas  :

 att  नि०  र०  भास्कर  att  स्वतंत्र  fag  कोठारी  :

 कया  खान  तथा  धातु  स्त्री  बताने
 की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हरियाणा  के  तोशाम  क्षेत्र  में  लोहे  के  विशाल  भण्डार

 गये  हैं  ;

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  कया  है  ;

 क्या  य  os  ee  | सच
 है  कि  प्रारम्भिक  जांच  से  पता  चलता  है  कि  अयस्कों  में  लोहा  50

 प्रतिशत  से  अधिक  है  ;  भोर
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 क्या  महेन्द्रगढ़  में  भी  लौह  अयस्क  के  विशाल  भण्डार  पाये  गये

 खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  के  उप  मन्त्री  राम  सेवक )

 हरियाणा  के  हिसार  जिले  के  तुशान  क्षेत्र  में  लोहे  के  केवल  छोटे  संचय  पाये  जाने

 की  मिली

 और  लौह-अयस्क  पट्टी  की  चौड़ाई  0.08  मीटर  से  0.50  मीटर  के  बीच  में  है

 और  इसकी  लम्बाई  50  मीटर  की  है  ।  उपाय  राशि  लगभग  2,500  मैट्रिक  टन  की  मात्रा  की

 कही  जाती  अब  तक  विश्लेशित  नमूनों  में  लौह  मात्रा  की  प्रतिशतता  39.2  से  58.8  प्रतिशत

 तक  की  है  ।

 धनकोटा-धनसौली  तथा  छप्परा-मंत्री-बिह्ारीपुर  क्षेत्रों  में  50  मीटर  गहराई  की

 20-40  लाख  मैट्रिक  टन  लोहा  अयस्क  की  उपलब्ध  राशियों  की  सुचना  लौह  मात्रा  लगभग

 60  प्रतिशत  है  ।

 |  ि

 अलौह-घातुओं  की  मांग

 5943,  हों  श्रद्धाकर  सुपकार
 :  क्या  ख़ान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगें  कि  :

 नया  हाल  में  यह  अनुमान  गया  @  Ih  हमारे  देश  के  बाजार  में

 धातुओं  की  कुल  कितनी  मांग  है  ;  और

 यदि  तो  अलौह-धातु  कुल  कितनी  मात्रा  में  सप्लाई  किये  जाते  हैं  तथा  उनकी

 कितने  प्रतिशत  कमी  है  ?

 खान  तथा  घात  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  राम  :

 और  ।  देवा  में  अलौह-धातुओं  की  मांग  का  निर्धारण  अलौह-धातुओं

 के  आयोजना  दल  द्वारा  जा  रहा  जिसकी  स्थापना  अप्रैल  1969  से  शुरू  होने  वाली

 चौथी  योजना  के  लिये  विकास  योजनाओं  को  रूप  देने  के  सम्बन्ध  में  की  गई  है  ।  अलौह  धातुओं

 उन  धातुओं  के  विषय
 में  जिनके  सम्बध  में  निर्धारण  किया  जा  रहा  1969-70  और

 1973-74  की  अनुमानित  मांग  तथा  स्वदेशी  सप्लाई  नीचे  दिखाई  गई  है  ।  आंकड़े  अन्तिम  है  कौर

 इन्हें  अन्तिम  रूप  आयोग  में  और  विचार  करने  के  पश्चात  दिया  जाएगा  ।  यह  वर्णनीय  है

 कि  विदेशी  मुद्रा  के  उपलब्ध  होने  की  स्थिति  में  cata  सप्ताई  का  आपात  द्वारा  आवाज़  किया

 जायेगा  |

 भैहू-धातुओं  की  अनुमानित  सांग  तथा  स्वदेशी  सप्लाई

 टनों

 1969-70  1973-74
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 5  1890  लिखित  उसर

 धातु  मांग  स्वदेशी  उत्पादन  माग  स्वदेशी  उत्पादन

 माल  की  माल  की

 उप लब द uu  धता  उपलब्धता  सहित )

 एल्यूमिनियम  +  184,000  137,000  315,000  359,000

 तांबा  84,900  19,200  124,300  50,300

 जस्ता  96,800  38,000  141,700  106,000

 ava)
 50,400 सीसा  66,600  16,700  97,400

 नये  व्यवस्था  सम्मिलित +  के  1

 सोमेंद्र  का  उत्पादन

 5944,  श्री  श्रद्धाकर  सुपकार  :  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमेन्ट  के  विनियंत्रण  के  द  इसकी  उत्पादन  क्षमता  में  कुल  कितनी  वृद्धि  हुई

 है  ;  श्र

 कया  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्य
 को  पूरा  कर

 लिया  गया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्यो  स्त्री  (sit  फखरुद्दीन  अली  :

 25  लाख  90  हजार  मी
 ०

 टन
 ।

 नहीं  ।

 थनी  लंका  के  साथ  भारत  का  व्यापार

 5945.  श्री  श्रद्धा कर  सुधार  :  कया  वाणिज्य  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ८

 क्या  हाल  ही  के  वर्षों  में  श्रीलंका  के  साथ  हमारे  व्यापार  से  हमारी  ग्राम  में  वृद्धि  हुई

 है  ;  कौर

 श्रीलंका  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  उप-मन्त्री  मोहम्मद  शफी  ः  नहीं  ।

 श्रीलंका  के  साथ  एक  व्यापार  करार  करने  के  भारत  सरकार  ने  श्रीलंका  की

 सरकार  को  भारत  से  उपभोक्ता  वस्तुझ्नों  के  आयात  के  लिए  1966  में  2  करोड़  रुपये  का

 क्रमवार  कर्ण  तथा  मशीनी  श्रौजार  शादी  के  आयात  के  लिये  1967  में  5  करोड़

 रुपये  का  एक  ग्न्य  ऋण  दिया  ।  यह  निर्णय  भी  किया  गया  है  कि  झा धिक  सहयोग  पर  एक  संयुक्त

 समिति  स्थापित  की  जिसे  झा धिक  तथा  वाणिज्यिक  क्षेत्रों  में  दोनों  देशों  के  बीच  घनिष्ट

 सहयोग  के  लिए  निरंतर  उपाय  ढूढ़ने  तथा  क्रियान्विति  का  कार्य  सौंपा  जाये  ।  कोलम्बो  में  शीघ्र  ही

 भारतीय  निर्यात  उत्पादों  की  एक  प्रदर्शनी  को  जा  रही  है  जिससे  श्रीलंका  में  झा या तक  भारतीय

 उद्योगों  द्वार  उत्पादित  विभिन्न  प्रकार  की  वस्तुओं  को  स्वयं  देख  सकें
 ।

 श्रीलंका  के  टेंडर

 OF
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 नोटिसों  तथा  निर्यात  अवसरों  का  भारत  में  काफी  प्रचार  किया  जा  रहा  है  ताकि  उस  देश  की  मांग

 की  पूर्तियों  के  लिए  हमारे  निर्माता  /  निर्यातक  भाव  उद्घृत  कर  सकें  ।

 भाया  तीन  रूई  का  वितरण

 5947.  श्री  जि०  ato  बिस्वास  :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करे गे  कि  :

 क्या  भारतीय  सूती  कपड़ा  मिल  संघ  ने  आयातित  रुई  को  मिलों  में  वितरित  करने  के

 लिये  कोई  योजना  प्रस्तुत  की  है  ;

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ;  कौर

 क्या  सरकार  ने  इस  योजना  का  अनुमोदन  कर  लिया  है  ?

 वाणिज्य  उप-मन्त्री  |  मोहम्मद  शफी  :  हां  ।

 इस  योजना
 की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं

 (1)  मिलें  1965,  1966  तथा  1967  के  किसी  भी  at  की  male
 में

 झपने  चालू  aaa

 mane  विदेशी  रुई  तथा  पी०  के  नियतन  के

 लिए  पात्र  हों  ।

 (2)  संभरण  के  किसी  प्रान्त  से  सावंदेशिक  रुई  की  अपनी  श्रावक्यकतायें  बताने  के

 लिए  मिलों  को  विकल्प  दिया  जाये  |

 (3)  विदेशी  रुई  का  आयात  करने  का  विकल्प  अपनाने  वाली  मिलें  उन्हें  आवंटित  की

 गई  रुई  का  आयात  करने  के  लिए  भारतीय  सूती  कपड़ा  मिल  संघ  के  पक्ष  में

 feat  देंगी  और  दोषी  पाये  जाने  पर  उनका  शझ्राबंटन  समाप्त  हो  जायेगा  |

 (4)  sided  वास्तविक  उपभोग  के  लिए  जायेगा  ।  परन्तु  आयातित  पी०  एल०

 480  रुई  की  उधार  अथवा  हस्तांतरण  करने  की  प्रयुक्ति  होगी  ।

 सरकार  योजना  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 आगमों  का  निर्यात

 5948.  aft  जि०  मोਂ  विस्वास  :  कया  बार्णिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  विदेशों  को  कामों  के  निर्यात  बढ़ाने  की  सम्भावना  का  पता  लगाया  है  ;

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्यां  कार्यवाही  की  गई  है  ;  शौर

 गत  वर्षा  कितने  कामों  का  निर्यात  किया  गया  था  सौर  उसका  मुल्य  कितना  था  ?

 वाणिज्य  उप-मस्ती  (att  मोहम्मद  शफी  :  हां  ।

 sat  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (1)  1966  में  यूरोप  के  कुछ  देशों  में  एक  श्राम  उन  देशों  में  भारतीय

 grat  के  विपणन  की  संभाव्य ताम्र ों  का  पता  लगाने  के  लिए  भेजा  गया  था  ।
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 (2)  विदेशों  को  कामों  के  निर्यात  पर  एयर  ठण्डी  या  भाड़े  में  विशेष  छूट  दे  रहा  है  ।

 (3)  1967  में  राज्य व्यापार  निगम  ने  यूरोपीय  414 a eat  को  वाणिज्यिक  स्तर  पर  कामों

 के  निर्यात  की  व्यावहारिकता  का  पता  लगाने  के  लिए  समुद्र  मार्ग  से  oat  की  कुछ

 छोटी  खेपें  भेजी  थी  ।

 उन्होंने  यूरोपीय  देशों  में  स्थित  हमारे  वाणिज्यिक  प्रतिनिधियों  को  कामों  के  नमूने  के  पार्सल

 चुने  हुए  बहु-विभागीय  भंडारों  at  होटलों में  वितरण  के  लिए  भेजे  जिससे  उनको  मांग  का  अनुमान

 लगाया  जा  सके  ।

 हमारे  कामों  के  व्यापक  प्रचार  के  लिए  उन्होंने
 दो  विवरणिकाएं  भी  तैयार  की  है  कौर  उन्हें

 यूरोपीय  देशों  के  बहु-विभागीय  भंडारों  ate  उपभोक्ताओं  में
 वित  रित  किया  है  ।

 (4)  शामों  के  निर्यात  की  तकनीक  के  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  खाद्य  तकनीकी  अनुसंधान

 मैसुर  तकनीकी  सहायता  प्रदान  करता  है  ।

 विगत  aq  (1967-68)  18,19
 लाख  रु०  मुल्य के  1075  मे०  टन  gray

 निर्यात  किया  गया

 शि  क

 Industrial  Development  Loans  given  in  Bihar

 5949,  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Industria]  Development  and  Company
 Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  and  names  of  individuals,  firms  and  companies  in  Bihar  who  were

 given  loans  for  the  industrial  development  by  the  Government
 of  Bihar  during  the  last

 ten  years  from  1957  to  1967 ;

 (b)  the  total  amount  given  as  loans  by  Government  during  the  said  period  and  the
 minimum  and  the  maximum  amount  given  as  loan  to  a  company  ;

 (c)  whether  it  is  afact  that  loans  were  given  to  many  bogus  firms  companies  and
 individuals  and  many  did  not  establish  industrial  establishments  in  spite  of  getting  loans

 (d)  ifso,  the  names  thereof  and  whether  Government  propose  to  take  any  action

 against  them;  and

 (ce)  if  50.0  the  nature  thereof

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhraddin

 Ali  ihmed)  :

 (a)  to  (e)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of

 the  House

 Railway  Quarters  at  Muzaffarpur,  Darbhanga  and  Samastipur

 5950.  Shri  Ramavyatar  Shastri  ;  Shri  Bhogendra  Jha  ् e

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  quarters  have  been  constructed  at  Muzaffarpur,  Dar-

 bhanga  and  Samastipur  for  the  North  Eastern  Railway  employees  ;

 (b)  if  eo,  the  number
 thereof  separately  ्
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 (0)  the  number re  afarn wl  Y  u  ra arters  which  are  fitted  with  electricity  and  clectric  fang  and  in
 which  lavatories  have  also  been  provide  J Up

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  lavatories  have  not  been  provided  in  over  100

 quarters  at  Muzaffarpur,  100  quarters  at  Darbhanga  and  150  quarters  at  Samastipm

 if  so,  the  reasons  therefor;  ancl

 (f)  the  time  by  which  lavatories  would  be  provided  in  these  quarters  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C,M,  Poonacha)  (a)  Yes

 (bi  Totel  number  of  quarters  constructed  at  Muzafferpur,  Darbhanga  and  Samastie

 pur  are  717,  239  and  1127  respectively

 (८)  378,  9  and  432  quarters  at  Muzaffarpur,  Darbhanga  and  Samastipur  3  espectively
 have  been  provided  with  electricity  and  electric  fans

 (d)  Lavatories  have  been  provided in  697,  205  and  1094  quarters  at  Muzaffarpur,  Dar-

 bhanga  and  Samastipur  respectively.

 Lavatorics  have  not  been  provided  in  20,  34  and  33  quarters  at  Muzaffarpur
 Darbhanga  and  Samastipur  respectively.  Community  latrines,  however,  exist  for  these  quar-
 ters,

 e)  Quarters  without  lavatories  are  mostly  old  and  non-sta  nda al

 (f)  The  non-standard  quarters  are  brought  to  the  standard  tynes  on  a  programmed
 basis  subject  to  the  availability  of  funds

 Night  Duty  Allowance  to  Carriage  Staff  of  Railway

 5951  Shri  Ramavatar  Snastri

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 ड
 (a)  whether it  is  afact  that  the  Carriage  staff  (  the  North  Eastern  Railway  at

 Samastipur,  Muzaffarpur,  Darbhanga,  Narkatiaganj,  Sonepore  and  Barauni  has  not  been

 paid  the  balance  of  night  duty  allowance  for  the  period  from  the  Ist  October,  1962  to  Ist

 April,  1967  +

 (I)  1fs0,  the  reasons  therefor:  anc

 (c)  the  action  Government  propose  to  take  for  the  payment  of  these  arrears?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  ३

 (a),  (b)  and  (¢)  With  effect  from  1.8.1962  ancl  upto  1.4.1967,  the

 categories  of  Carriage  and  Wagon  Depot  were  eligible  for  the  grant  of  Night  Duty  All-
 owance,  provited  more  then  16  originating  or  terminating  goods  trains  were  examined  by
 hem.  In  terms  of  this  yardstick,  the  Carriage  and  Wagon  Depot  staff  at  Barauni  Junction

 Samasiipur  Sonepur  Muzaffarpur  Darbhanga  and  Narkatiaganj,  were  not  initially
 cligible  for  the  allowance.  Later,  as  a  result  of  further  scrutiny,  it  was  found  that  the  staf!
 at  tne  Carriage  and  Wagon  Depots  Narkatiaganj  and  Darbhanga  qualified  for  the  grant
 of  the  allowance  from  the  years  1963  and  1965  respectively  due  to  an  increase  in  the
 number  of  trains.  The  number  of  staff  and  the  amouats  due  to  them  are  being  worked  out
 and  the  payment  of  the  same  is  expecied  to  be  completed  by  the  end  of  September,  1968

 On  and  from  1-67,  the  basis  for  eligibility  of  the  night  duty  allowance  has  been
 liberalised.  Now  all  Class  IIT  and  IV  staff  drawing  pay  upto  Rs.470/—  who  are  classified

 or  under  the  Hours  of  Employment  Regulations,  are  eligible
 for  the  allowance  and  are  being  paid  accordingly,
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 5  1890  (aa)  लिखित  उत्तर

 ध  ॥  फक

 लग  रबड़  उत्पादकों  सम्बन्धों  समिति

 5952.  शी  wearer  :  थी  नयनार  :

 श्री  के ०  एस०  अब्राहम  :  att  विपवनाोथ  सेना  :

 क्या  वाणिज्य  मन्नी  23  1908
 के  अतारांकित  wet  संख्या  312  के  उत्तर  के  संबंध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  लघु  रबड़  उत्पादकों  की  सदस्यों की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  की  गई

 समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ;

 यदि  तो  प्रतिवेदन  का  व्यौरा  कया  है  ;  ake

 उस
 पर  न्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 वाणिज्य  उप-मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :  हां  ।

 समिति  जिसे  रबड़  की  चार  हेक्टर  की  तथा  उससे  छोटी  जोतों  की  श्रेय-व्यवस्था

 की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  किया  गया  था  ।  अपने  प्रतिवेदन  में  ऐसी  जोतों  की  वर्तमान  दशा  पर

 विस्तृत  रूप  से  उल्लेख  fea  gat  उनकी  भ्रामक  दशा  को  सुधारने  के  लिये  सिफारिशें  की  हैं  ।

 उनकी  मुख्य  सिफारिश  ये  हैं  ;  कम  उपज  बाले  बागानों  में  अधिक  उपज  वाले  बोल-पौधों  का  पुनः

 रोपण  किया  जाये  छोटी  जोत  वालों  के  लिये  नियत  सहायता  को  केरल  सरकार  द्वारा  लाइसेंस  प्राप्त

 छोटी  जोतों  पर  ay  लागू  किया  छोटी  ग्लानि  कर  इक  इयों
 के  विस्तार  को  प्रोत्साहन  दिया

 भविष्य  में  अ्रधिक  उपज  देने  वाले  बीज-पौधों  को  बढ़ती  हुई  मांगों  की  पूरी  के  लिए  पौधशालाश्रों  का

 विस्तार  किया  क्षत्रीय  चुनाव  प्रशिक्षण  स्कूलों  का  गठन  किया  छोटे  तथा  सस्ते  धूस्रणु हा

 को  छोटे  उत्पादकों  में  लोकप्रिय  बनाया  जिन  क्षत्रों  में  रबड़  की  जोतें  अधिक  हैं
 वहां  सहकारी

 परिष्करण  केन्द्रों  का  गठन  किया  छोटे  उत्पादकों  को  दिये  जाने  वाले  रोपण  उपदान  की

 मात्रा  में  वृद्धि  की  अधिक  वित्तीय  सहायता  तथा  aval  विपणन  सुविधाओं  के  द्वारा  रबड़

 घिरा  समितियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाये  ।

 समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 Enforcement  of  Metric  System  in  Indja

 £953.  Shri  Brij  Bhushan  Lal  :  Shri  §.8.  Kothari

 Shri  Bharat  Singh  Chauhan  :
 Shri  Ram  Gopal  Shalwale

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  Fact  that  the  metric  system  has  been  enforced  all  over  India

 but  not  in  Madras;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor ?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):

 (a)  ‘he  metric  system  has  become  legally  compulsory  throughout  India,  includ  ing

 Madras;

 (b)  The  question  does  not  arise,
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 n=  oo  >»

 ‘ace रेलवे  सम्बन्धी  विज्ञापनों  के  लिये  आधुनिक  तरीका  अ  be  द

 5954.  श्री  प्रम  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  रेलवे  सम्बन्धी

 विज्ञापनों  के  लिए  रेलवे  ने  कोई  आ्राधुनिक  तरीका  झ्र पना या  है  और  यदि  हां  तो  उन  तरीकों  का  ब्यौरा

 कया  है  शौर  उनके  श्रपनाने  से  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  सी०  एम०  :  माननीय  सदस्य  का  अदय  सामूहि  क

 संचार  के  उन  विविध  माध्यमों  से  है  जिनका  प्रयोग  रेलें  भ्रपने  लाभ  के  लिए  कर  सकती  हैं  ।  रेल

 सिनेमा  प्रदर्शिनियों  तथा

 पेम्फलेटों  arte  प्रकाशनों  जैसे  सामूहित  संचार  के  सभी  माध्यमों  का  इस्तेमाल  कर  रही
 हैं  ।

 विभिन्न  माध्यमों  द्वारा  प्रचार  कार्य  इस  प्रयोजन  से  किया  जाता  है  कि  रेलें  राष्ट्र  के  जीवन

 में  जनता  की  जो  जो  सेवाएं  कर  रही  उनके  प्रति  जनता  में  अधिक  जागरूकता  पैदा  की  जा  सके  |

 लेकिन  यह  श्ननुमान  लगाना  कठिन  है  कि  इस  प्रचार-कार्य  का  क्या  परिणाम  रहा  है  ।

 भारतीय  रेलों  के  स्वीकृत  रेलवे  अभिकरण

 5955,  श्री  प्रम  चन्द्र  वर्मा  :  नया  रैली  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  रेलवे  की  स्वीकृत  सूची  सम्मिलित  भारतीय  विदेशी  सहयोग  वाले

 विज्ञापन  अभिकरणों  के  नाम
 क्या  है  तथा  उनके  स्वामियों  के  नाम  अदि  क्या

 स्वीकृत  विज्ञापन  अभिकरणों  की  सुची  पिछली  बार  कब  तेयार  की  गई  उनको

 स्वीकार  करने  की  कसौटी  क्या  थी  कौर  स्वीकृति  की  विशिष्ट  शर्तें  क्या  थीं  ;

 पिछले  पांच  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  प्रत्येक  समीकरण  को  रेलवे  द्वारा  अलग

 कितना-कितना  अभिकरण  कमीशन  दिया  गया  ;  कौर

 इस  सूची  में  कितनी  अवधि  के  पश्चात  पुनरीक्षण  किया  जाता  है  ale  झगली  बार

 इसका  पुनरीक्षण  कब  भ्रपेक्षित  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  ato  एस०  :  रेलों  पर  विज्ञापन  एजेन्सियों  की  सेवाएं  दो

 प्रयोजनों  से  प्रारम्भ  की  जा  सकती  है  ;

 (i)  स्टेशन  प्रकाशनों  शादी  रेलवे  माध्यमों  के  लिए  वाणिज्यिक  विज्ञापनों

 रूप  में  राजस्व  उत्पात  करने  के  कौर

 (ii)  प्रदर्शनियों  शादी  के  लिए  कला-कृतियां  तैयार  करने

 और  लाभप्रद  जाने  पर  विज्ञापन  अभियान  के  संचालन  के  लिए  ।  रेलवे

 माध्यमों  से  वाणिज्यिक  विज्ञापन  के  प्रयोजन  के  लिए  क्षेत्रीय  रेलें  उन  सभी

 पन  एजेन्सियों  को  मान्यता  दे  देती  जो  एजेन्सी

 सीएम  श्राफ  की  सदस्य  है  कौर  इंडियन  एण्ड  ईस्ट नं  न्यूज  पेपर्स

 यदि  द्वारा  प्रत्याशित  है  रेलें  श्रवुमोदित  विज्ञापन-एजेन्सियों  की  सूची  नहीं

 रखती है  ।
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 क्षत्रीय  रेलें  जिस  विज्ञापन  एजेन्सी  द्वारा  कला-कृतियां  तैयार  कराती  हैं  उसे  कोई  अनुमोदन

 शारिवा  मान्यता  नहीं  देतीं  |

 इस  सम्बन्ध  में  सरकारो  नीति  के  अनुसार  रेलें  उन  विज्ञापन  एजेन्सियों  का  इस्तेमाल  नहीं

 जिन्हें  विदेशी  सहयोग  मिला  gar  हो

 (x
 )  सवाल  नहीं  उठता  |

 सूचना  मंगायी  जा  रही  है  ।  मिलने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 सवाल  नहीं  उठता  |

 वाणिज्य  मंत्रालय में  कर्मचारी

 5950.  श्री  प्रम  चन्द्र  बर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 ay  1967-68  में

 उनके  मित्ताल के  कर्मचारियों  का  कोई  adam  किया

 गया था  |

 (@)  यदि  तो  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने  कर्मचारी  पाये  गये  अर  उनके  सम्बन्ध  में

 क्या  नीति  अपनाई  जाने  का  विचार  है
 ;

 ह

 अप्रैल  से  30  1968  तक  की  अवधि  में  कितने  अ्रतिरिक्त  कर्मचारी

 नियुक्त  किये  गये  झोर  इस  अवधि  में  राजपत्रित  अघिकारियों  के  कितने  नये  पद  बनाये  गये  हैं  ;  कौर

 राज्य  उप-मिस्त्रियों  आदि  के  सथ  काय  करने  वाले  फालतू
 कर्मचारियों  का  जिनके  लिये  उपयुक्त  म  जूरी  प्राप्त  नहीं  की  गई  ब्यौरा  क्या  है

 ?

 वाणिज्य  मन्त्री  (att  दिनेश  सिह  वाणिज्य  मन्त्रालय  के  कुछ  निदेशालयों

 अनुभागों  का  1967-68  के  wear  में  सर्वेक्षण  किया  गया  परन्तु  सर्वेक्षण  के  निष्कर्ष  चालु

 वित्तीय  ag  म  प्राप्त  हुए  |

 सर्वेक्षण  की  सिफ़ारिशों  के  क्रियांवितਂ  करने  का  इस  समय  निर्बल  प्रभाव  यह  है  कि

 तृतीय  श्र  णी  के  पांच  कमेंचारी
 फालतू  हैं  ।  बेईमान  निर्देशों  के  अनुसार  ऐसे  मामले  को  ग्रह  मंत्रालय

 के  फालतू  कोंचा
 री

 प्रकोष्ठ  को  नियोजन  के  लिये  सौंपा  जाता  है  ।

 4.68  से  30-6-68  तक  की  अवधि  में  निम्नलिखित  श्रतिरिकक्त  कर्मचारी
 नियुक्त

 किये  गय े।

 णो  कर्मचारियों  को  संख्या

 2

 3

 योग  13

 इसी  mata  में  7  राजपत्रित  पद  बनाये  गये  ।
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 कोई  नहीं

 रेलवे  मन्त्रालय  में  घूस  और  चोरी  के  मामले

 5957,  श्री  प्रम  चन्द  वर्मा  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मन्त्रालय  में  1  1968  से  20  1968  तक  की  अवधि  में

 चोरी  तथा  ग्न्य  भ्रपराधों  के  कितने  मामलों  का  पता

 उनमें  कितने  अधिकारियों  (3  तथा
 गैर-म्रधिकारियों  का  हाथ

 कितने  मामलों  में  मुकदमें  चलाये  गये  तथा  कितने  मामले  केन्द्रीय  जांच  विभाग  को

 सौंपे  गये  ;

 (4)  1967-68  में  कितने  मामले  पकड़े  कितने  में  सजा  दी  गई  तथा  कितने

 मामलों  में  बनिभागीय  कार्यवाही  की  गई  तथा  उनका  ब्यौरा  क्या  wt

 ऐसे  मामले  नहीं  हों  इसके  लिए  क्या  ठोस  कायंवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मन्त्री  सी ०  एस०  से  (=)  सूचना  इकट्ठी  की  जा  रही  हज़ारों

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Dislocation
 of  Rail  Traffic  in  Assam  due  to  Floods

 5958.  Shri  Ramavatar  Sharma  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  कि कि

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleascd  to  state  4

 (a)  whether  it  is  a  fact  thatduc  to  heavy  ॥  ins  and  floods  in  Assam,  rail  traffic

 has  been  dislocated  at  many  places  ;

 (b)  if  so,  whether  Government  have  taken  any  protective  measures  in  view  of  the

 havoc  caused  by  the  Floods  lust  year  so  that  the  damage  couid  net  be  caused  and  traffic  not

 dislocated  this  year;

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor;  and

 (d)  the  estimated
 damage

 caused  by  the  flood  at  these  places ह

 Minister  for  Railways  (Shri  ¢.M.  Poonacha):

 traffic  was  dislocated  at  nine  placcs.  Protective  measures
 (a)  &  (b)  Yes.  Rail

 wherever  found  necessary  to  safeguard  Railway  lines  have  bcen  taken.

 (c)  Does  not  arise.

 (d)  Rs.1.59  lakhs  approximately.

 भारत  में  निमित  मिश्र
 धातुओं

 तथा  विशेष  इस्पात  का  मानकीकरण

 5959.  श्री  गार्डिलिगन  गोड़  श्र  कु०  ato  कौशिक  :

 aft  शिवप्पा  :

 कया  खान  तथा  धात  मन्त्री
 यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  जो  मिश्र  धातुएं  तथा  विशेष  इस्पात  तैयार  किया  जां  रहा
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 वहू  मानक  अनुसार  नहीं  है  कौर  इससे  ईन  उत्पादों  को  भारतीय  बाजारों  में  पसन्द  नहीं  किया

 जाता  है  कौर  ये  प्रतियोगिता  नहीं  कर  पा  रहे

 क्या  इन  उत्पादों  को  विदेशी  बाजारों  में  भी  ऐसी  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़  रहा  है  ;

 भारत  में  इन  उत्पादों  का  कुल  कितना  उत्पादन  होता  है  ate  इसमें  से  कितनी  मानना

 की  भारत  में  ही  खपत  होती  है  कौर  इसमें  से  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया  जाता  है  ;

 प्रति  ag  इन  उत्पादों  की  कुल  कितनी  मात्रा  का  श्रायात  किया  जाता  है  ;

 इन  उत्पादों  के  प्रतियोगिता  करने  की  सामर्थ्य  बढ़ाने  के  लिये  इन  उत्पादों  का  मानक

 निर्धारित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 खान  तथा  धातु  उप-मन्त्री  राम  सेवक  :  नहीं  ।  यह  सत्य

 नहीं  है  कि  देश  में  तैयार  होने  वाला  सारा  मिश्र  कौर  विशेष  इस्पात  घटिया  किस्म  का  है  ।

 fat  कारखानों  द्वारा  तैयार  किये  जाने  वाले  इस्पात  की  क्वालिटी  बिलकुल

 जनक  है  परन्तु  ऐसा  हो  सरकता  है  कुछ  दूसरे  कारखानों  का  माल  उस  क्वालिटी  का  हो  ।

 इसलिये  घटिया  किस्म  का  होने  के  कारण  इनके  बदनाम  होने  तथा  कम  प्रतियोगिता मूलक  होने  का

 प्रदान  पैदा  नहीं  होता  |

 sat  नहीं  क्योंकि  विदेशों  को  इस  प्रकार  का  इस्पात  निर्यात  नहीं  किया

 गया  है  ।

 Qu इस  समय उਂ
 प्रय  बच

 गट
 rr

 Q  |  ह (1)  सुचना

 पिछले  तीन  वर्षों
 में  औजारों  मिश्र  शौर

 विशेष  इस्पात  का  कुल  ward  इस

 प्रकार है  :--

 aq  मात्रा  मूल्य

 अ  सत  +
 1  हजार  रुपये  )

 1965-66  129,459  904,931

 1966-67  85,952  235  054  अवमूल्यन
 1967-68  81,704  271,353  के  बाद

 भारतीय  मानक  संस्था  ने  मिश्र  ate  विशेष  इस्पात  की  श्रीकांत  किस्मों  का

 करण  कर  दिया  है  कौर  कई  पुस्तिकाएं  भी  निकाली  भारतीय  उत्पादकों  से  कहा  है  कि

 वें  इस  प्रकार  का  इस्पात  भारतीय  मानक  संस्था  के  निर्देशन  के  अनुसार  बनायें  |

 लातीनी  को  निर्यात

 5960.  श्री  गार्डिलिंगन  गौड़  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1967-68  में
 लातीनी  अमरीका  के  देशों  को  निर्यात

 बहुत  कम  हो  गया  झर  ,  तो  कितने  मूल्य  का  निर्यात  कम  gar  शोर
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 इस  कमी  के  क्या  कारश व्या  DISS  1  हैं  झर  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही है  ?
 नन्दन

 वाणिज्य  उप मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :  हां  ।  1966-67  में  हमारा

 निर्यात  9.94  करोड़  रु०  था  जो  घटकर  1967-68  में  5.44  करोड़  रु०  रह  गया  ।

 इन  देशों  को  किये  जाने  वाले  हमारे  निर्यात  में  पटसन  का  माल  मुख्य  होता  है  ।  गत  कुछ '

 वर्षों  में  ब्राजील  तथा  पेरू  में  पटसन  उद्योग  का  काफी  विकास  ears  ।  लेफ्ट  श्रम री  की  मुक्त

 व्यापार  संधि  के  अन्तर्गत  उनके  पटसन  का  माल  ey  लातीनी  देशों  में  ara  शुल्कों  के  बि  ना

 जा  सकता  है  तौर  इसका  हमारे  निर्यात  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  सरकार  लातीनी  देशों  को

 हमारे  निर्यात  का  विविधीकरण  करने  के  लिये  सभी  श्रावश्यक  उपाय  कर  रही  हाल  ही  में  ब्राजील

 तथा  प्रजा  टीना  के  साथ  व्यापार  करार  किये  गये  हूँ  ।  भारत  ने  लीमा  में  प्रशांत  अ्रन्तर्राप्ट्रीय

 व्यापार  मेले  में  भी  भाग  लिया  है  ।  रेलवे  उपकरणों  की  पूरी  के  लिये  राज्य  व्यापार  निगम  का

 प्रतिनिधि  उरुग्वे  भेजा  गया  है  ।  लातीनी  अमरीकी  देशों  को  sea  भारतीय  व्यापार  तथा  निर्यात

 संवर्धन  प्रतिनिधिमण्डल  भेजने  का  आयोजन  भी  किया  जा  रहा  है  ।

 दिल्‍ली  में  कोयले  को  वैगनों  को  सप्लाई

 5961,  श्री  गाडिलिंगन  गौड़  क्या  खान  तथा  and  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  जून  1968  में  थोक  व्यापारियों  ने  फूट  कर  व्यापारियों

 को  कोयले  की  वैगनों  सप्लाई  नहीं  की  थी  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि
 जब  ग्रीष्म  ऋतु  में  मूल्य  कम  होते  हैं  तो  बड़े  व्यापारी  कोयले

 की  बेगमें  को  उपयुक्त  सप्लाई  नहीं  करते  जिसके  कारण  कोयले  को  श्रत्यधघिक  कमी  हो  जाती  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  बड़े  व्यापारी  नई  दिल्ली  में  अजमेरी  ग्रेट  के  रेलवे  स्टेशन

 या  पर  कई  दिनों  तक  wed  वैगनों  के  माल  नहीं  उतारते  ;

 क्या  इन  अर्थों  में  बड़े  पैमाने  पर  चोर  बाजारी  हो  रही  है  कि  कोयले  को  वैगनें

 वास्तविक  ग्राहकों  को  सप्लाई  नहीं  को  जाती  ole  बाजार  में  अन्य  व्यक्तियों  को  सप्लाई  की

 जाती  है  ate  वे  अ्रधघिक  मूल्य  लेते  हैं  ;

 क्या  ऐसे  व्यापारियों  के  लाइसेन्स  रह  करने  के  द्वारा  कोई  सख्त  कार्यवाही  की  गई

 है  ;  att

 यदि  तो  इस  उद्देश्य  से  क्या  कार्यवाही  की  गई  कि  दिल्ली  के  नागरिकों

 को  कोयले  की  सप्लाई  ठीक  sy  से  की  जाये  ?

 खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  के  उप मन्त्री  राम  सेवक  )  :  अर

 नहीं  ।  1968  में  रेलवे  विभाग  द्वारा  कोयले  के  लिए  कम  संख्या  में  वैगनों  के

 दिये  जाने  के  कारण  जिसका  कारण  वैगनों  का  श्रमिक  संख्या  में  खाद्य  पदार्थों  के  चालन

 के  लिये  लगाया  जाना  था  ।
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 ———  ही

 नहीं  ।

 कौर  कोयले  कौर  कोक  के  वितरण  तथा  मूल्यों  पर  से  नियन्त्रण

 हटा  लिया  गया  है  फिर  भी  दिल्‍ली  में  झ्ायातकों  द्वारा  कोयला/कोक  केवल  लाइसेन्स  प्राप्त
 खुदरा

 व्यापारियों  या  होटलों  ग्राही  जैसे  वास्तविक  उपभोक्ताओं  को  दिया  जाना  जरूरी  जिरासे

 कि
 कोयले

 के  मूल्य  उचित  सोमा  के  भीतर  सुनिश्चित  रहें  ।  कोयल  की  निरन्तर

 तथा  पर्याप्त  रखने  के  बिचार  दिल्लो  प्रवासन  ने  व्यापारियों  को  लाइसेन्स  देने  तथा

 उपयुक्त  झा या तकों  को  वैगनों  का  आवंटन  करके  अधिप्राप्ति  की  आयोजना  की  प्रथा  को  बनाये

 रखा  है  ।  यदि  झा या तक  ७७ अपन  कोटे  का  50  प्रतिशत  भी  प्राप्त  करने  में  श्रीफल  रहं  तो  उनको

 गया  वैगनों  का  कोटा  कम  कर  जाता  है  श्र  इस  प्रकार  fa  हुए  वैगन  अन्य

 ऑ्रायातकों  को  या  व्यापार  में  नवागत ों  को  आवंटित  किये  जाते  हैं  ।  इस  समय  दिल्ली  कोयले

 कौन  की  सप्लाई  स्थानीय  मांग  पुरी  करने  के  लिये  पर्याप्त  है  ।

 पुर्व  कलकत्ता  के  मुख्य  वाणिज्य  अधीक्षक

 के  कार्यालय  के  वादकों  के  पदोन्नति

 5962.  at  नम्बियार  श्री  चक्रपाणी  :

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल  :  श्री  गनेश  घोष  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  रेलवे  कलकत्ता  के  मुख्य  वाणिज्यिक  अ्रवीक्षक  के  कार्यालय

 की  दावा  दाखा  ब्रांच  )  पिछले  15  वर्षों  से  निम्न  वेतनक्रम  में  कार्य  कर  रहे  बहुत  से

 क्लर्कों
 को  उच्च  वेतनफक्रम  नहीं  दिया  गया

 यदि  तो  ऐसे  anal  की  कुल  संख्या  कितनी

 (7)
 क्या  सरकार  को  इन  क्लर्कों  से  कोई  श्रभ्याविदन  प्राप्त  gar

 यदि  तो  उनके  श्रम्यावेदन  की  मुख्य  मुख्य  बातें  क्या  कौर

 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्रों  सी०  एम०  !  जी
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 att  इस  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  उस  शझ्राइवासन  की  कौर

 दिलाया  जाता  है  जो  लोक  सभा  में  22-12-67  को  संतश्री  भगवान  दास  के०  एच०

 अ्रब्नाहम  कौर  के०  रमानी  द्वारा  पीछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  5477  के  सम्बन्ध  में  पुरा  किंया

 गया  था

 पश्चिम  रेलवे  के  इतर  यातायात  लेखा  दिल्‍ली

 में  अधिक  भाड़ा  लेने  के  दावे-पत्रों  का  जसा  होना

 5963.  श्री  नम्बियार  :  कया  रेलवे  मंत्री  26  1967  के  ग्र तारांकित  प्रदान  संख्या  7265

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 ग
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 यह  संच  है  कि  पश्चिम  रेलवे  के  फॉरेन  यातायात  लेखा

 दिल्‍ली  में  भ्रधघिक  भाड़ा  लेने  के  एक  हजार  से  अधिक  दावा  पत्र  क्यारियों  की  कमी  के  कारण

 पड़े  हैं

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  कार्यालय  में  ड्यूटी  सुची  के  अनुसार  कर्मचारियों  की  कसी

 कौर

 पश्चिम  रेलवे  के  इतर  यातायात  लेखा  दिलती  के  कर्मचारियों

 के  प्रति  इस  अन्याय  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेल  मंत्री  सीਂ  एम०  :  भ्र ति प्रभार  को  कितनी
 -  परियां  जाती

 कितनी  निबटाई  जाती  हैं  ate  कितनी  बाकी  रह  इनकी  संख्या  एक  सी  नहीं  रहती  ।  अगस्त

 के  तीसरे  सप्ताह  में  640  पर्चियां  बकाया  होने  का  मुख्य  कारण  यह  था  कि  1968  से

 1968  तक  श्रीमतियों  की  बहुत  अधिक  रही  ।

 (a)
 जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 पश्चिम  रेलवे  के  दिल्लो  स्थित  बाह्म  यातायात

 लेखा  कार्यालय  में  फालतू  क्र मं चा  री

 5964,  श्री  नम्बियार  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  23  भ्रमर  1968  के  aretha  seq  संख्या  8173  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने-की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  रेलवे  के  बाह्म  यातायात  लेखा  दिल्‍ली  की
 प्रत्येक  शाखा  में

 कितने  मंच  को  फालतू  घोषित  किया  गया  प्रौढ़

 यदि  कर्मचारी  काम  न  होने  के  कारण  बेकार  नहीं  बैठें  तों  उन्हें  किन

 कारणों  से  फालतू  घोषित  किया  गया है  ?

 रेल  मन्त्री  ato  एम०  :  माल  शाखा  34  कोचिंग  शाखा  8

 ये  कर्मचारी  यातायात  लेखा  प्रक्रिया  के  सरलीकरण  अर  यांत्रिकी करण  के  कारण

 फालतू  हो  गये  हैं  ।  लेकिन  जब  तक  इन्हें  वैकल्पिक  पदों  पर  समाहित  नहीं  किया  जाता  जब  तक

 इनसे  दूसरा  काम  लिया  जा  रहा  है  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  को  हानि

 5965,  श्री  ओंकार  लाल  बेरा  :  att  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :

 श्री  Ho  Ato  कौशिक

 कया  इस्पात  खान  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने

 को  1968-69  में  होने  वाली  हानि

 उसे  1967-68  में  हुई  हानि  से  लगभग  दुगुनी  होगी  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;
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 कारखाने  के  पास  कितने  मूल्य  का  इस्पात  का  सामान  बिना  बिके  पड़ा  ह ै?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राम  :  at  इस

 समय  यह  बताना  सम्भव  नहीं  है  कि  ag  1908-69  में  कितनों  हानि  होगी  ।  as  उत्पादन

 विपणन  तथा  अन्य  बातों  पर  निर्भर  होगा  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के  पास  1-7-1968  को  लगभग  57,000  मीटरी  टन

 इस्पात  का  सामान  बिना  बिके  बड़ों  था  |

 Forelgn  Collaboration

 5967,  Shri  Sharda  Nand  :  Shri  T.P.  Shah  :

 Shri  Gopal  Saboo  e e  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  .

 Will  the  Minister  of  Industria]  Development  and  Company  Affairs  be  pleased  to

 State  :

 (a)  the  number  of  factories  running  with  forcign  collaboration  and  the  details  cf

 goods  being  manufactured  by  them  ;

 (b)  the  number  of  such  factories  in  private  sector  and  public  sectors,  svparately,

 the  amount  of  fForsizgn  capital  invested  thercin  and  tho  number  of  foreigners  in  India  who

 ace  wotking  urder  these  collaboration  agreements  aS  at  present;  and

 (c)  the  steps  taken  by  Goverrment  during  the  last  one  year  to  reduce  the  cases  of

 foreign  collaboration  and  to  do  away  with  it  finally?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin

 Ali  Ahmed):

 (8)  &  (b)  | हए  would  be  cxtrcmely  time  consuming  and.  would  take  considerably  long
 timie  to  collect  the

 (c)  Forcign  collaboration  in  the  fiolds,  11070 [01011 (15  know-how  is  available  or
 is  likely  tobe  developed  in  the  near  future  is  not  allowed.  Greater  stress  on  research  and

 development  within  the  country  is  laid  at  the  time  of  approving  collaboration.  While

 according  approval  for  foreign  collaboration  a  condition  is  imposed  that
 the  Indian  Company  should  set  up  a  design  and  research  organisation  with  a  view  to

 achieve  self-reliance  within  the  period  of  collaboration  agreed  to  and  thatno  extension
 of  the  period  of  agreement  willbe  granted.

 उत्तर  रेलवे  प्रधान  कार्यालय  के  मशीन  सेक्सन

 में  कनसोल  आपरेटरों  का  चुनाव

 5968,  श्री  सत्यनारायण  क्या  रेलवे  मन्त्री  7  1968  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या

 1109  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  काजोल  श्रापरेटर  नियुक्त  किये
 जाने  वाले  व्यक्ति  का  चयन

 के  बिना  नाम  निर्देश  किया  गया  था  पौर  इस  पद  का  चयन  लोक  सभा  में
 इसके  बारे

 में  wer

 उठाये  जामे  के  बाद  ही  किया  गया

 तें यदि  तो  इसके  क्या  कारण
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 ee  SS

 निर्धारित  योग्यता  में  परिवर्तन  किये  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  कार्यालय  के  कुछ  अधिक  योग्यता  प्राप्त  कर्मचारियों  ने  अपनी  चयन  की  पात्रता

 के  बारे  में  दिये  गये  अ्रावेदन  पत्रों  पर  विचार  करने  के  लियें  अभ्यावेदन  किया  अर

 यदि  तो  कर्मचारियों  के  अभ्यावेदन  के  बारे  में  ने  क्या  कार्यवाही

 की  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  Ato  एम०  :  से  जब  पहले*पहल  1967  में

 उत्तर  रेलवे  में  काजोल  आपरेटरों  के  पद  मंजर  किये  गये  थे  उस  समय  उनकी  भरने  के  लिए  कोई

 न्यूनतम  शैक्षणिक  अर्हताएं  निर्धारित  नहीं  की  गई  लेकिन  यह  नियम  रखा  गया  था  कि

 क्यारियों  को  यूनिट  रिकार्ड  मशीन  की  जानकारी  होनी  चाहिये  ale  उन्हें  उपस्कर  सप्लाई

 करने  वालों  द्वारा  निर्धारित  कम्प्यूटर कार्य  की  मानक  रुचि  परीक्षा  देनी  होगी  ।  यूनिट  fears

 मशीन  कों  जानकरी  वले  12  वरिष्ठ  व्यक्तियों  में  से  केवल  2  व्यक्ति  रुचि  परीक्षा  के  मानक

 स्तर  तक  बाद  में  उनमें  से  एक  ने  कट्ठा  कि  वह  उक्त  पद  पर  नियुक्ति  के  इच्छुक

 नहीं  हैं  झोर  दूसरे  को  1967  में  जब  कम्प्यूटर  लगा  अन्तिम  प्रवीण  होने

 अस्थायी  तौर  कसोल  म्रापरेटर  के  पद  पर  रख  लिया  गया  ।  1907  में  कसोल

 रेटरों  के  पदों  के  लिए  wea  निर्धारित  करते  हुए  सामान्य  mea  जारी  किये  गये  कौर  इन

 gent  में  खासतौर  पर  यह  निर्धारित  किया  गया  कि  पहले  बताये  गये  श्राघार  पर  जो  कर्मचारी

 चने  जा  चुके  उनको  न  हटाया  जाये  ।  1967  में  जिस  कर्मचारी  को  रुचि  परीक्षा  पास

 करने  के  बाद  कसोल  आपरेटर  के  रूप  में  रखा  गया  उसे  इसी  प्रकार  की  छूट  दी

 7-5-1968  को  लोक  सभा  में  प्रदान  9909  का  उत्तर  देने  से  पहले  1967  में  रेलवे

 बोर्ड  द्वारा  जारी  किये  गये  mea  के  आधार  पर  प्रवीण  के  लिए  कदम  उठाये  जा  चुके  थे  और

 पात्र  कर्मचारियों  को  27-2-68  को  रुचि  परीक्षा  के  लिये  भेजा  गया  ।  प्रवीण  के  पात्र  जिन

 कर्मचारियों  नें  श्रीचंदन-पत्र  भेजे  उन  सभी  के  नामों  पर  विचार  किया  गया

 Indian  Iron  and  Steel  Company  Ltd.
 +

 5969,  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  Shri  Jagannath  Rao  Joshi

 Shri  £.B.  Singh  :  Shri  Ram  Singh  Ayarwal  :

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  be  pleased  to

 Slate  ईन

 (a)  wiicther  it  is  a  fact  that  the  Indian  Tronand  Steet  Co.  Ltd.  had  given  17  per-
 cent  dividend  to  its  shareholders  some  years  ago  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  dividend  was  reduced  to  8  percent  in  1960
 and  it  was  further  reduced  to  nilin  1967-68;  and

 steps  so  Far  taken  by  Government  in  this (c)
 if  so,  the  reasons  therefor  and  the

 regard  after  ascertaining  the  facts?

 Minister  of  Industria]  Development  and  Company  Alfairs  (Shri  Fakhruddin  All

 Ahmed)

 (a)  &  (७)  Yes  Sir.  The  rate  of  dividend  declared  by  the  company  for  the  three
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 ि  a  है  in  arel,
 years  cndin  ध  5151  4१1  ch,  1964  to  3lst  M  GLC  1966  was  17  percent  inrelation  to  its

 ordinary,  shares.  ‘The  corresponding  figures  for  the  ycars  1966-67
 and  1967-68  are  8.5

 Percent  and  nil  respectively,

 (c)  In  absolute  terms  the  dividend  declared  by  the  Company  for  the  year  ending
 3151  March,  1967  was  the  same  asin  the  previous  year,  But  due  to  doubling  of  ord  inary
 share  capital  of.  the  company  on  account  of  issuing  of  bonus  shares  in  the  ratio  of  121

 during  the  year  the  rate  of  dividend  declared  in  relation  to  the  ordinary  sharc  capital  pot
 reduced  by  half  to  8.5  porcent,  For  the  year  cading  31st  March,  1968,  however,  the

 Board  of  Directors  of  the  Company  decided  not  to  declare  any  dividend  due  to

 decline  in  profits  before  taxation  from  Rs.  5.5  crores  in  1966-67  to  Rs.  crore  for

 1967-69,  The  Directors  in  profits,  in  the  main,  to  lower  out-

 put,  lower  turmovcr  and  1001.0 0.3 111.0  labour  costs,  Accordingly,  in  the  Notice  issued  by
 the  Company  on  July  23,  19:8,  the  Board  of  Directors  indicated  that  prior  and  unavoid-
 able  commitments  in  regard  both  to  capital  expenditure  and  loan  repayments  prohibit

 distribution  of  the  Company’s  reduced  cash  resources,

 -On  the  material  at  present  available  with  the  Government  no  action  on  the  part
 of  the  government,  is  called  for.

 बक्षी  कोरिया  के  साथ  व्यापार

 5970,  थी  राठ  go  सिह  :  शी  कठ  £" ह ०  fag  देव  :

 बया  बाशिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारत  तथा  दक्षिण  कोरिया  के  ब्रीच  व्यापार  बढ़ाने  के  सम्बन्ध  में  दक्षिण

 कोरिया  गणतंत्र  के  किसी  प्रतिनिधिमण्डल  के  साथ  हाल  में  वार्ता  हुई  थी

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  शौर

 इस  समय  भारत  का  दक्षिण  कोरिया  तथा  उत्तर  कोरिया  के  साथ  अलग-अलग  कुल

 कितना  व्यापार  होता  है  ;

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :  तथा

 हां  ।  कोरिया  गणतंत्र  के  एक  सरकारी  व्यापार  प्रतिनिधि  मण्डल  ने  एक  भारतीय  व्यापार

 मंडल  से  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  विस्तार  एवं  आधिक  सहयोग  सम्बन्धी  मामलों  पर  6  से  8

 1968  तक  बातचीत
 की

 ।  दोनों  प्रतिनिधि  मण्डलों  के  बीच  हुई  वार्ता  के  सम्मत  कार्यवत्त

 की  प्रतियां  तथा  व्यापार  सम्बन्धी  बातचीत  के  बाद  जारी  की  गई  संयुक्त  प्रस  विज्ञप्ति  की
 प्रतियां

 संसद्‌  पुस्तकालय
 में  रख  दी  गई  हैं  ।

 1967-68  में  कोरिया  गणतंत्र  को
 हमारा  निर्यात  तथा  वहां  से  किया  गया  aaa

 क्रमश  133.49  लाख  रुपये  तथा  40.51  लाख  रुपये  के  लगभग  था  ।  इस  अवधि  में  उत्तर  कोरिया
 को  हमने  कुछ  भी  निर्यात  तथा  वहां  से  कुछ  भी  श्रायात.नहीं  किया  ।

 आंध्र  स्थित  संयन्त्र  के  लिए  ama  सप्लाई  क  के  लिए

 भारत-चेक्नोस्लोवा किया  समझोता

 5971.  श्री  चंगलराया न  +  श्री
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 sit  नि०  Yo  भास्कर

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समय-कार्य  बदल |  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  साधन  स्थित  संयन्त्र  के  लिए  waft  की  सप्लाई  के  सम्बन्ध

 में  भारत  कौर  चेकोस्लोवाकिया  के  बीच  समझौता  sar

 यदि  at,  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 कमाता समझौते  के  wea  चेकोस्लोवाकिया  सरकार  द्वारा  कितनी  सहायता  दिये  जाने  की

 व्यवस्था  कौर

 (4)  भारत  हैवी  पलट  एण्ड  वेल्स  लिमिटेड  द्वारा  कौन-कौन  सी  वस्तुएं  बनाई  जायेंगी  ?

 ऑद्योगिक  विकास  तथा  सप्लाय-काय  मन्त्री  (att  फखरुद्दीन  अली  :

 at  |

 (a)  fe  स्कोडक्सपोट॑  फारेन  os  जिसके  कम्पनी  ने

 करार  किया  है  संयन्त्र  उत्पादन  काय  प्रारंभ  करने  के  लिए  उपकरण  तथा

 मानित  सहायक  सामान  सहित  उपकरण  तथा  लंगर  डालने  की  सामग्री श्रौर  फालतू  हिस्से

 तथा  प्रदेशों  सात  विशेष  सहायक  सामान  देगा  ।  वहू  wae  द्वारा  दिये  गये  मशीनों  कौर  सज-सामान

 को  लग।ने  के  लिए  तकनीकी  सहयोग  भी  देगा  ।

 करार  के  ् भ्रन्तगत  जिसमें
 स्कोडा  एक्सपोर्ट

 द्वारा  दी  जानेवाली  उपकरणों  च्3 ह गर

 यन्त्रों  जिनमें  सहायक  लंगर  डालने  की  फालतू  हिस्से  तथा  विशेष  सहायक

 सामान  सम्मिलित  यूरोप  के  पत्तन  पर  जहाज  तक  पहुँचाने  का  कुल  क्रय मूल्य  2,02  27,904

 रु०  होगा  जिसका  भुगतान  चेकोस्लोवाकिया  के  समाजवादी  गणतंत्र  द्वारा  प्रतीक  करार  1959”

 के  म्रन्तगंत  भारत  सरकार  को  स्वीकृत  ऋण  में  से  किया  और

 यह  कम्पनी  पेट्रोरसायन  तथा  अनन्य  रसायन  उद्योगों  जैसे  विभिन्न  किस्मों  के

 हीट  एक्सचेंजों  तथा  डिपैंडैंस  आदि  के  लिए  आवश्यक  उपकरणों  का

 निर्माण  करेगी  ।

 कोरिया  एल्युमिनियम  कारखाने  को  बिजली  सप्लाई  करने  के  लिये  करार

 5972,  को  भारत  सिह  चौहान  :  कया  खान  तथा  धात  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  भारत  एल्यूमीनियम  कम्पनी  ने  कोरबा  में  अपने  प्रस्तावित  एल्यूमीनियम

 कारखाने  के  लिए  बिजली  के  संभरण  हेतु  मध्य  प्रदेश  विद्युत  बोड़ें  के  साथ  कोई  पत्रिका  करार  कियां

 कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  कौर  वह  ऐसा  कब  करना  चाहते  हैं  ?

 खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  उप सन् त्री  :  शौर  कोरवा

 acare
 प्रदेश  )  एल्यूमिनियम  प्रायोजना  के  लिये  बिजली  की  चा  न्यास  के  लिये  समझौते  को  अंतिम
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 नए  ा

 रूप  देने  के  सम्बन्ध  में  भारत  एल्यूमिनियम  कम्पनी  नई  दिल्‍ली  ate  मध्य  प्रदेश  राज्य

 प्राधिकारियों  के  मध्य  बातचीत  काफी  आगे  पहुँच  चुकी  हैं  ake  जल्द  ही  समझौता  सम्पन्न हो
 जाने  की  सम्भावना  है  ।

 सतपुड़ा  तापीय  बिजली  घर  के  लिये  कोयले  का  सम्भरण

 5973,  श्री  भारत  fag  चौहान  :
 क्या  खान  तथा  धात  मन्त्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे

 कि  क्या  राष्ट्रीय  कोयला  विकास  निगम  पथमेड़ा  कोयला  खान  के  अतिरिक्त  कोयला  प्राप्त  करने  के

 प्रबन्ध  समय  पर  पूरा  कर  लेगी  ताकि  मध्य  प्रदेश  विजय  त  gis  के  सतपुड़ा  तापीय  विद्युत  केन्द्र  की

 झ्रावदयकतायें  पुरी  हो  सकें  ?

 खान  तथ। घातु  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  राम  राष्ट्रीय  कोयला  विकास

 निगम  ने  सतपुड़ा  तापीय  बिजली  घर  की
 alia .

 प्रा वश्य  नताशा  पत्थर खड़ा  कोयला

 खान  से  पुरा  करने  के
 लिये

 ग्रावश्यक  प्रबन्ध  कर  लिये हैं  at  वर्तमान  संकेतों  के
 अनुसार  कोई

 कठिनाई  दिखाई  नहीं दे दे  रही  ।  मध्य  प्रदेश  विद्य त  até  के  सतपुड़ा  तापीय  बिजली  घर  की

 श्रावद्यकताओं  में  भविष्य  में  हाने  वाली  सम्भावित  वृद्धि  को  करने  के  लिए  खान  में  दी

 नये  mata  के  कटाव  के  लिए  भी  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 नाइट्रिक  एशिड  dart  करने  घाले  छोटे  कमाने  के  उद्योग  में  संकट

 5974,  श्री  समर  गुह  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्नी  यह  बताने  की  पा

 करेंग  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  सोयी  नाइट्रेट  के  मूल्य  चौगुने  हो  जाने
 के  ऋण

 ट्रिक  एसिड  तैयार  करने  वाल ेछोटे  पैमाने  के  उद्योग  में  age  पैदा  हो  गया है

 क्या  यह  सूट  इस  वर्ष  सोडियम  agree  के  ग्रा यात  पर  00
 प्रतिशत

 शुल्क

 गाये  जाने  के  कारण  उत्पन्न  हुआ  है

 क्या  सोडियम  जो  कि  नाइट्रिक  एसिड  बनाने  के  काम  खाने  मुख्य

 रासायनिक  पदार्थ  के  मूल्यों  में  सामान्य  वृद्धि  होने  के  कारण  देश  में  नाइट्रिक  एसिड  तेरा

 करने  वले  बहुत  से  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  बन्द  gl  जाने  का  खतरा  शर

 यदि  तो  नाइट्रिक  एसिड  के  छोटे  निर्मितियों  को  सहायता  के  लियें  सरकार

 द्वारा  कया  कार्यवाही  की  गई  है  aaa  करने  का  विचार है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  कौर

 उस  रसायन  पर  जिसका  पहले  उबर  के  रूप  में  बिना  शुल्क  दिये  रायात  किया  जाता  था

 ga  प्रौद्योगिक  इस्तेमाल  के  लिये  आयात  किये  जाने  पर  सीम  शल्क  लगा  दिये  जाने  के  कारण

 सोडियम  नाइट्रेट  के  मूल्य  में  वृद्धि  हो  गई  है  ।  लघु  एककों  के  पास  से  सोडियम  नाइट्रेट  न

 मिलने  ait  उसके  मुल्य  श्रमिक  होने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  हैं  ।

 कौर  लघु  एककों  को  सहायता  करने  के  लिये  राज्य  निगम  ने  1,800  टन

 सोडियम  नाइट  का  आयात  करने  का  प्रबन्ध  कर  लिया है  |
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 Factories  Re  tered  With  G.  D

 ndustrial 95.0  Shri  Molahu  Prasad  :  Will  the  Minister  of I  Veavelopmont  and  C  ompany
 Affairs  be  ploased  to  state

 (2)  the  names  of  the  factories  revistorad  with  the  व1 00 1:0ा'त 8. (3611 छापा, 1  of

 Technical  Development  upto  July,1968  and  the  respecti  >  dates  on  which  each  one

 ण  thom  was  registered

 (b)  the  articles  produced  by  those  fa  ctories  and hr  the Vile  प्लव  a naunantite  ग ह  क  द्  hereof  produced
 annually;

 (o)  the  basis  on  which  assitance  in  the  sh  ane  of
 tape  4  0611  or  grant  is  given  to  these

 factories  by  Govorninent;

 (a)  whether  Government  have  any  contro!  over  the  production  of  those  factories;
 and

 (0)  if  so,  the  percentage  of  production  on  which  Government  ‘Xi  reise  contro]  in
 the  case  of  each  fateory

 The  Minister  of  Industrial  Development  &  Company  Affairs

 (Shri  Fakhruddin  Ali  Ahmed)

 (a)  The  names  of  the  industrial  units  registerrd  with  DGTD  are  pubtished  perido
 ically  in  the  Hand  Books  of  Indigenous  manufacturcrs  of  (1)*E  gineering  Stores  and

 (ii)  Chemical  and  Miscselluneous  Stores  which  are  priced  publications

 (b)  Lhe  articles  produced  by  these  units  are  also  indicated  in  the  above  publie-
 cailons  The  annual  production  of  various  industrics  are  given  in  the  Annual  Reports
 of  Te  T.  D.  which  are  also  priced  publications

 \c)  INo  loan  or  grant  is  given  by  Government  to  these  units

 (d)  &  (6) No,  Sir,  except  tothe  indirect  extent  that  production  is  affectod  by
 the  quantum  of  such  raw  materials  as  have  to  be  allocated  by  the  G.  &  D.  either
 because  they  are  of  the  imported  variely  or  arc  in  scarce  supply,

 Central  Sma]l  Industries  Corporation,  Indore

 5976,  Shri  Molahu  Prasad  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Conipany
 Affairs  be  pleased  to  state  :

 the  nature  and  amount  of  loan  assistance  Or  grant  provided  by  the  Small
 Industries  Service  Institute  situated  at  the  Central  small  Industr  Corporation,  Indore
 to  small  industries  Iocated  in  Uttar  Pradesh  and  other  States  in  1966-67  end  1567-68
 and  the  namos  of  these  industries;

 UO (b)  the  amount  ofloan,  assistance  or  grant
 proposed

 be  granted  to  such
 indusiries  in  1968-69  and  the  names  thercof:  and

 (c)  the  full  details  in  this  regard
 ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  &  Company  Affairs

 (Shri  Fakhrudin  Ali  Ahmed)

 (a)  Direct  financial  assistance  to  small  scale  indusiriel  units  is  not  rendered  by
 the  Small  Industries  Service  Institutes.  As  such  no  loans  or  grants  have  been  ad.  vanhed
 by  the  Small  Indus  tries  Service  Institute,

 Indore  to  smal]  scale  units,
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 (0)  and  (९)  Do  not  arise,

 Caplial  Finance  of  India  (P)  Ltd

 inch 5977.  Shri  B  न  |  है  |  इ  Shri  Brij  Bhushan  Lal ६

 11.0  P.  Shah

 Will  the  Minister  of  industrial  Development  ar  Company ४  Affairs  be  pleased  to

 state  ग

 (*)  the  date  when  the  Capita!  Finance  of  India  (P)  Ltd.  Financer  and  Automobile

 Deal cr,  and  the  nhumber  of  De was  05  tt  blished  ह  ysons  holding

 "

 shave  in  the  said  company

 along  with  the  number  of  shavvs  held  by  each  *%  n गप  the  places  where  its  officcs  are  located

 in  Delhi  ड

 (by  whether  it  is  a  fact  thot  the  share  money  is  not  being  returned  to  the  shares
 holdcrs  in  spite  of  its  being  demanded  by  them  ;

 (c)  if  so,  the  reasons  therefor

 {dj  whether  Govecrament  propose  to  look  into  the  fact  that  the  Munaging  Director
 uf  the  said  company  has  purchased  shares  worth  about  five  lakhs  of  rupees  in  the  Bharat
 Steel  India  Limited,  14-F  Connaught  Place,  New  Delhi  with  the  amount  deposited  in  the

 Capital  Finance  India  (Private)  Limited  and  he  has  got  a  house  onstrucied  for  him  with
 this  share  capital

 (6)  whethcr  Government  propose  to  intervene  to  ensute  the  refund  of  share  money
 to  the  by  Capital  Financg  of  India  (Private)  Limited  and

 (f)  if  not  the  reasons  therefor

 Minister  of  Industrial  Development  &  Company  Affairs

 {Shri  Fakhruddin  Ali
 Ahmed)

 :

 (a)  The  Capital  Finance  of  India  (P)  Ltd  was  originally  registered  at  Lahore  on
 4th  April,  1946  and  80011  after  partition  it  was  revived  in  Indra  under  the  Displaced  Per-
 sons  (Debt  Adjustmeat)  Act  The  shareholders  of  this  company  and  their  respective  hol-

 dings  are  given  below

 Shri  R.  Kapoor  3,300

 अ nD Mrs.  Raj  Kapoor

 100 Master  Bharat  Kapoor

 fhe  company’s  regiscered  office  is  situated  at  A—2/l1  Safdarjang  Extension,  New  Delhi
 Departmeat  of  Company  Affairs  has.  no  knowledge  as  to  whether  company  is  maintain
 ing  any  ulfice  other  than  its  registered  office.

 b)  The  share  capital  of  a  company  cannot  be  refunded  under  the  Companies  Act
 even  if  the  shareholders  ask  for  the  refund

 (c)  The  Companies  Act,  1956  prohibits  refund  of  sliare  capital  unless  the  company
 proposes  to  reduce  its  capital’  which  is  in  excess  of  its  wants,  The  sharcholdets  can

 only
 participate  in  the  surplus,  if  any,  when  the  company  is  wound  up.

 (d)  The  company  has  purchased  the  share  worth  Rs.  5  lakhs  in  the  Bharat  St  eel
 Tubes  Limited.  The  Department  of  Company  Affairs  has  no  information  as  regardst  he
 construction  of  a  building  by  the  compeny’s  managing  director
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 (e)  &  (1)  Tho  Government  has  no  power  to  ask  the  coinpany  to  refund  the  share

 money  to  the  shareholders.  Ashas  already  been  mentioned  in  (b}  and  (0)  above  that  a

 company  cannot  refund  its  share  capital.

 Loss  of  Railway  Property

 5978.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  value  of  the  Railway  property  stolen,  lost  or  damaged  during  the  last  one

 year  ;

 (b)  the  amount  of  compensation  paid  by  the  Reilway  Department  thercfor;

 (c)  the  quantity  of  the  goods  recovered  andthe  number  of  persons  arrested  in  this
 connectiow;  and

 (d)  the  action  taken  by  Government  to  reduce  the  nu  mh mber  of  such  incidents  during
 the  last  one  year?

 Minister  for  Railways  (Shri  M,  Poon  acha)  :

 (4),  Ch),  (0)  (d)  The  information  is  being  collected  and  wili  be  laid  on  the
 table  of  the  Sabha.

 समस्तीपुर  के  मैकेनिकल  ताप  में  पदों  की  बर्गान्नति

 5979,  श्री  योगेन्द्र  का  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  30  1968  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  1658

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोरखपुर  att  इज्जतनगर  के  मैकेनिकल  वर्कशापों  के  कर्म

 afl  के  पदों  की  वर्गान्निति  कर  दी  गई  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  सनौर  समस्तीपुर
 में  वर्गोन्नति  के

 आदेशों  को  कब  से  क्रियांवित  रूप  में  लाया  जायेगा ?

 रेल  मन्त्री  (sit  सीਂ  एम०
 ः  ale  सुचना  तालू  |  जा  रही  है

 सनौर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  :

 समस्तीपुर  मुजफ्फरपुर  में  रेलवे  के  एक  डिविजन  मुख्यालय  की  स्थापना

 5980,  श्री  भोगेन्द्र  भाई  क्यो  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 समस्तीपुर  तथा  मुजफ्फरपुर  स्टेशनों  पर  कुल  कर्मचारियों  को  रेलवे  भूमि  का

 कुल  क्षत्र  भर  जाने  वाली  कुल  गाड़ियों  कीं  अस्पताल  तथा  अन्य  चिकित्सा  सुविधाओं

 तथा  विभिन्न  दिशाओं  के  लिये  सीधी  गाड़ियां  पकड़ने  की  सुविधाओं  सम्बन्धी  तुलनात्मक  आंकड़े

 रेलवे  के  डिविजन  का  मुख्यालय  स्थापित  करने  का  निर्णय  करने  के  लिये  sea

 किन  बालों  को  ध्यान  में  रखा  जाता

 उक्त  दोनों  स्थानों  में  से  एक  में  डिविजनल  सुपर  orsra  क  1  कार्यालय  स्थापित  करने

 के  बारे  में  प्रकार  ने  क्या  निर्णय  किया  कौर  उसके  कया  कारण  हैं  ?
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 रेल  मन्त्री  ato  एस०  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०-6911/68 ]

 मण्डल  मुख्यालयों  का  चुनाव  करते  समय  परिचालन  कौर  प्रशासनिक

 लता  की  दृष्टि  से  विचार  किया  जाता  है  ।

 13-6-68  को  पूर्वोत्तर  रेलवे  द्वारा  मण्डली करण  के  लिये  जारी  की  गई

 बाद  में  4-7-1968  को  जारी  को  गई  अधिसूचना  द्वारा  रह  कर  दी  गई  उसके  बद  पूर्वोत्तर

 रेलवे  के  मण्डली करण  के  प्रस्ताव  पर  कभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 हरियाणा  तथा  राजस्थान  से  रेलवे  द्वारा  खाद्यान्न  की  ढलाई

 5981,  को  ब्रज  राज  fag  कोटा  :  क्या  रेलवे  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1968

 के  पन्त  तक  हरियाणा  तथा  राजस्थान  से  रेलों  द्वारा  कुल  कितने  टन  खाद्यान्न  की  ढलाई

 की  गई  ?

 रेलवे  मन्त्री  सी  एम०  :  झप्र ल  से  1968  तक  की  अवधि  में  पं

 हरियाण  ait  राजस्थान  राज्यों  से  रेलों  द्वारा  15,89,279  मीट्रिक  टन  खाद्यानों  की  ढलाई

 की  गई  |

 स०  दिशाएं भारत  में  विदेशी  मलकियत  वाली  चाय  क  he  नव

 5982.  श्री  बेਂ  क०  दास  चौधरी  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  23  1968  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  8329  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  ऐसी  चाय  कम्पनियों  जिनके  मालिक
 विदेशी  हैं  गत  पांच  वर्षों  में

 प्रति  वर्ष  दी  जाने  वाली  विदेशी  मुद्रा  ate  उनके  द्वारा  उपरोक्त  अवधि  में  प्रति  वर्ष  की  राशि  विदेशों

 को  भेजी  गई  लाभ  सम्बन्धी  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  हैं  ;

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  कया  है  ;  we

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्यां  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  मुहम्मद  शो
 कुरेशी  )  नहीं  ।

 sat  ही  नहीं  उठता  |

 झावइयंक  जानकारी  विभिन्न  स्रोतों  से  एकत्र  की  जानी  है  कौर  इस  कार्य
 में  कुछ

 समय  लगेगा

 लाइसेंसों  कना  जारी  किया  जाना

 5983-  ato  कू०  दास  चौधरी  :  क्या  औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  30

 1968  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  9154  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 गये क्या  विभिन्न  फर्मों  को  जारी  किये  ball ॥  |  लाइसेंसों  के  बारे  में  जानकारी  श्री  प्राप्त

 कर  ली  गई

 87



 Written  Answers  Bhadra  5,  1890  (Saka)

 Ne  य य  क

 यदि  तो  उसका  व्यौरा  क्या  ate

 यदि  तो  देरी  के  कया  का  रण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समुदाय-कार्य  मन्त्री  फ  सरुन न  अली ्  wena)  :  से

 चूकि  झ्रापेक्षित  आंकड़े  कई  स्थानों  से  प्राप्त  करने  होंगे  wal  तक  पूर्ण  जानकारी  प्राप्त

 करना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।

 मफतलाल  उद्योग  समिति  को  लाइसेन्स  देना

 5984,  att  चे ०  तू  दास  चौधरी  :  नया  औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-कप  मन्त्री  30  ara

 1968  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  9135  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मफर्तलाल  उद्योग  समूह  को  लाइसेन्स  देने  सम्बन्धी  जानकारी  इस  बीच  इकट्ठी

 कर  ली  गई

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  कया  कौर

 यदि  तो  देरी  होते  के  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद )
 :  से

 चूकि  सूचना  बहुत  से  साधनों  से  एकत्र  करनी  मत  सम्पूर्णा  जानकारी  प्राप्त  करना  अभी

 तक  सम्भव नहीं  हो  सका है  ।

 बिदेशी  तथा  भारतीय  चाय  कम्पनियां

 1966
 ACN

 के  अतारांकित  प्रश्न 5985,  श्री  Xo  कूण  दाव  चौधरी  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  23

 संख्या  9179  के  उत्तर  के  सन्दर्भ  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ah
 क्या  इस  बीच  विदेशियों  और  भारतीयों  की  मल  कोयल  में  चाय  कंपनि  यों  में  लगी

 पुली  के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  है
 ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  कया  कारण

 वाणिज्य  मन्त्रालय  के  उप  स्त्री  मुहम्मद  शफी  :  नहीं  ।

 प्रदान  ही  नहीं  उठता

 झावइयक  जानकारी  विभिन्न  स्रोतों  से  एकत्र  की  जानी  है  कौर  इस  कार्य  में  कुछ

 afar  समय  लगेगा  ।

 आद्योगिक  विकास  की  गति

 5986,  श्री  सु०  क्  लोमड़ियाँ  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  मन्त्री  यह  बताने  की

 aor  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  चतु  पंचवर्षीय  योजना  में  प्राप्त  किये  जाने  वाले  औद्योगिक  विकास

 ४  शस् ताय AVIS  निर्णय  किया की  गति  के  सम्बन्ध  में  को
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 लगे  1968  लिखित  sat

 यदि  तो  कितनी  अस्थायी  प्रगति  ar  fore  किया  गया

 शझ्रौद्योगिक  विकास  की  इस  गति  को  प्राप्त  करने  के  लिये  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी

 क्षत्रों  का  अनुमानित  परिव्यय  कितना  कौर

 चालु  वित्तीय  वर्ष  में  प्रौद्योगिक  विकास  की  गति  क्या  होनें  की  संभावना  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद

 mi  राष्ट्रीय  शिकार  परिषद्‌  की  1968  कौ  बैठक  में  समान्य  रूप  से  यह  महसूस  किया

 गया  था  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  का  ब्यौरा  तैयार  करने  में  8-10  प्रतिशत  विकास  की  गति  का

 लक्ष्य  रखा  जाना  चाहिये  |

 इस  लक्ष्य  की  पूर्ति  के  लिये  चौथी  योजना  के  लक्ष्यों  का  निश्चय  सरकारी  कौर

 सरकारी  दोनों  क्षत्रों  में  होने  वाले  परिव्यय  के  साथ-साथ  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  पर  ही

 किया  जायेगा  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  विकास  की  गति  56  प्रतिशत  तक  प्राप्त  करना  संभव  हो

 सकता है

 खनिज  पदार्थों  पर  tat  में  वृद्धि

 5987,  श्री  सु  कु  ०  कापड़िया  :  क्षा  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कोयला  तथा  लौह  वयस्क  को  छोड़  कर  मुख्य  खनिज  पदार्थों  पर

 रायल्टी  की  दर  बढ़ने  का  हाल  में  निराले  किया

 यदि  तो  प्रत्येक  मामले  में  कितनी  दर  बढ़ाई  ate

 इससे  प्रत्येक  वयस्क  की  उत्पादन  लागत  कहाँ  तक  बढ़ेंगी  तथा  इससे  विभिन्न  खनिज

 पदार्थों  के  निर्यात  पर  कहाँ  तक  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  है  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  रास  wit

 अपेक्षित  सूचना  23  1968  को  श्री  हरदयाल  देवगुण  द्वारा  पूछे  गये  अतारांकित  wet  संख्या

 410  के  उत्तर  में  सभा  पटल  पर  रख  दो  गई  थी  ।

 लौह  हीरे  तथा  बहुमूल्य  शौर  मध्यम

 मुल्य  पत्थरों  अदि  जैसे  महत्व  के  निर्यातोन्मुख  खनिजों  के  विषय  जो  कि  1907  में  निर्यात  किये

 गये  खनिजों  का  95  प्रतिशत  भाग  स्वामित्व  दरों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  बाकी

 खनिजों  के  विषय  क्योंकि  दरे  कभी  हाल  ही  में  बढ़ाई  गई  इस  कारण  स्वामित्व  दरों  में  वृद्धि

 का  उत्पादन  लागत  पर  तथा  खनिजों  के  निर्यात  पर  जो  प्रभाव  gar  उसका  निर्धारण  करना  संभव

 नहीं है

 भारतीय  रेलों  के  खिलाड़ियों  को  अग्रिम  वेतन  वृद्धियाँ

 5989,  श्री  सीबीआई  जे०  पटेल  :  कया  रेलवे  मन्त्री  य हू  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 Written  Answers  August  27,  1968

 —————

 क्या  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  भारतीय  रेलों  के  उन  खिलाड़ियों  को  भ्रमरी

 वेतन  विधियां  देने  के  लिये  area  जारी  किये  जिन्होंने  राष्ट्रीय  खेल  कद  प्रतियोगिता  में  रेलवे  का

 प्रतिनिधित्व  किया  है  कौर  उच्च  स्थान  प्राप्त  किया  है

 यदि  सदा  तो  क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  रेलवे  के  कुछ  खिलाड़ियों  जिन्हें  राल

 ही  में  राष्ट्रीय  खेलकूद  प्रतियोगिता  में  प्रथम  स्थान  प्राप्त  किये  वेतन  वृद्धियाँ  नहीं  दी  गई  हैं

 जबकि  उन  कर्मचारियों  जिन्होंने  उत्तर  रेलवे  से  भिन्न  अन्य  रेलों  का  प्रतिनिधित्व  किया  था

 कौर  दूसरे  तीसरे  स्थान  प्राप्त  किये  वेतन  वृद्धियाँ  दी  गई  सिरमौर

 यदि  तो  ऐसे  उपेक्षित  कर्मचारियों  के  नाम  क्या  हैं  कौर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मन्त्री  सीਂ  एस०  जी  हों
 ।

 (@)  झोर  )  सम्बन्धित  खिलाड़ियों  के  कुल  कार्य  और  विजय  प्राप्त  करने  में  उनके

 योगदान  के  साथ-साथ  इस  लक्ष्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  वे  पहले  ही  पुरस्कृत  हो  चुके  यह

 निश्चय  किया  गया  कि  अग्रिम  बेसन-विधियां  न  दी  जाये  ।  af  इन  मामलों  में  रेल  प्रशासन  प्रत्येक

 मामले  के  गुरा दोष  के  आधार  पर  कार्रवाई  करते  इसलिये  यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  ऐसी

 कोई  असंगति  पैदा  हुई  है  ।

 रेलवे  मन्त्रालय  के  कर्मचारियों  को  आवास

 990.  हों  सीबीआई  जे०  पटेल  :  व्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  तथा  नई  दिल्‍ली  के  पुर्व  रेलवे  डिवीजनल  कौर  श्रतिरिष्त

 नल  कार्यालयों  में  काम  करने  वाले  कितने  रेलवे  मंत्रालय  के  कर्मचारियों  को  रेलवे  से  निवास  स्थान

 उपरोक्त  मांग  में  उल्लेख  किये  गये  कर्मचारियों  में  से  ऐसे  कितने  कर्मचारी  हैं

 जिनको  निवास  स्थान  नहों  दिये  गये  हैं  ;

 कया
 निवास  स्थान  के  आबंटन  के  लिए  इस  श्रेणी के  कर्म shorter  को  केन्द्रीय  सरकार

 के  कामना  रियों
 के  समान  ठहरने का  प्रस्ताव  विचाराधीन  sit

 यदि  तो  इन  कम  चोरियों  के  लिये  श्रावास  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  रेलवे

 प्रशासन  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जां  रही  है
 ?

 रेल  मन्त्री  सी०  एम०  1,148

 4,253

 )  जी  नहीं  ।

 इस  काम  के  लिये  उपलब्ध  धनराशि  के  अन्तर्गत  एक  निर्धारित  कार्यक्रम  के  gare

 पर  कर्मचारियों  के  लिए  at  अधिक  क्वार्टर  बनाने  का  बिचार  है  ।
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 लिखित  उत्तर 5  भाद्र  1890  (  दक  )

 रेलवे  के  स्थान  पर र  मोट  गाड़ियों  हारा  माल  भेजना

 599 |  डा०  नेन  सेन  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  के  वर्षों  में  रेलवे  के  स्थान  पर  सड़क  द्वारा  माल  भेजें  जाने  के  कारण  रेलवे

 को  हानि  हुई

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  कितनी  हानि  हुई

 चालू  वर्ष  में  कितनी  हानि  होने  की  संभावना  उार

 इस  हानि  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्येवाह्दी  की  गई  है  ?

 रेल  मन्त्री  (sit  ato  एम०  :  (#)  हाल  के  वर्षों  में  रेलों  का  कुछ  यातायात

 सड़क  के  पास  गया  है  तौर  इससे  रेलों  कों  कुछ  संभाव्य  राजस्व  की  हानि  जरूर

 हुई  है
 ।

 ate  सड़क  परिवहन  के  निरंतर  विकास  के  यातायात  परिणाम

 तरह-तरह  की  अनेक  बातों  पर  निर्भर  होता  जैसे  उत्पादन  अर  बिकाऊ  फालतू  माल  की  मात्रा

 झोर  सनथ  व्यवस्था  सामान्य  स्थिति  ।  यह  प्रख्यात  कठिन  है  कि  रेलवे  के  यातायात  ौर

 आमदनी  पर  सड़क  प्रतियोगिता  का  क्या  प्रभाव  पड़ा  इस  बात  के  संकेत  है  कि  इस  प्रतियोगिता

 से  रेलवे  राजस्व  पर  बुरा  असर  पड़ा  लेकिन  इसके  कारण  आमदनी  को  कितनी  हानि  इसका

 सही-सही  अनुमान  लगाना  संभव  नहीं  है  ।

 सेवा  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिये  रेलें  बराबर  प्रयत्नशील  हैं  ।  माल  डिब्बों  की

 समय  पर  सप्लाई  हो  अगौर  माल  भेजने  में  समय  कम  a1—  कुछ  ऐसे  पहलू  हैं  जिन  पर  लगातार

 ध्यान  दिया  है  ।  तई दिलतों  are  कनक  ब्रिज  नयी  दिल्‍ली  मौर  तई  दिल्लो  शर

 वाडी  बन्दर  कौर  वाडी  बन्दर  कौर  शालीमार  जैसे  स्टेशनों  के  बीच  सुपर-एक्सईन  स

 मालगाड़ियां  चलायी  गयी  ताकि  यथा  सम्भव  कम  से  कम  समय  में  माल  गन्तव्य  स्टेशन  पर  पहुँच

 जाये  ।  मध्य  रेलवे  में  कुछ  अत्यधिक  तेंज  माल  गाड़ियां  चलाई  गई  वे  गन्तव्य  पर  पहुँचने  में  उतना

 ही  समय  लेती  2  जितना  कि  तेज  सवारी  गाड़ियां  ।  रास्ते  में  माल  की  हानि  ate  क्षति  को  रोकने  के

 लिए  विभिन्न  उपाय  किए  गए  हैं  ।  अपर  असम  से  कलकत्ता  तक  चलने  वालो  ‘zi  स्पेशल  गाड़ियों  में

 रेलवे  सुरक्षा  दल  के  कर्मचारियों  का  पहरा  रहता  है  ताकि  रास्ते  में  माल  की  हिफाजत  रहे  ।

 दाशिज्यिक  दृष्टि  से  जहाँ  कहीं  उचित  होता  वह हाँ  एक  स्टेशन  से  दूसरे  स्टेशन  तक  की  दरें  भी

 घटा  दी  जाती  है  ।  ग्राहक  को  रेल  एवं  सड़क  परिवहन  को  संयुक्त  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए

 माल  उठाने  कौर  सुपुर्दे  करने  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ।  कलकत्ता  aa  में  एक  चलती-फिरती

 बुकिंग  चालू  की  गई  जिससे  माल  गोदाम  की  सुविधाये  प्रायः  व्यापारियों  के  परिसरों  तक

 पहुँच  गई  हैं
 ।

 क़सम  के  कुछ  चाय  बागानों  में  एक  गाडन  कलेक्शन  सर्विस  चालू  की  गई  है  ।  घर  से

 माल  उठाने  उसे  घर  तक  पहुँचाने  कौर  महंगे  पैकिंग  को  खत्म  करने  कौर  साथ  ही  रास्ते  में

 माल  को  क्षति  mize  चोरी  से  बचाने  के  लिए  बम्बई-नई  ग्वालियर-नई

 दिल्ली  घौर  नई  दिल्लो -कानपुर  के  बीच  कन्टेनर  सेवाएं  चालु  की  गई  है  ।  बाजार  सम्बन्धी

 संधान  कंरने  र  यातायात  की  खोज  कौर  विकास
 के  लिए  प्रत्येक  रेलवे  में  एक  विपन  एवं

 at  बनाया  गया  है  |

 शर्म
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 कनाडा  कों  एक  फर्म  के  सहयोंग  से  परामशंदात्री  सेव

 5992,  डा०  रोनेन  सेन  :  श्री  चंगला  राध  नायर

 क्या  औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  कनाडा  की  किसी  फर्म  ने  बम्बई  की  एक  फर्म  के  हया  से
 भारत  में  एक

 मशंदातू  सेवा  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया

 यदि  at,  तो  इस  प्रस्ताव की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 कौर  इस  सम्बन्ध ह  |  |  में  कनाडा  फर्म  ने

 क्या  रखी  कौर

 उन  पर  सरकार  ने  क्या  निर्णय  दिया है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्यो  मन्त्री  (  शमी  फखरुद्दीन  अली  अहमद  )

 प्रस्ताव  की  मुख्य  विशेषतायें  ये  हैं  —

 (1)
 जल  तापीय  तथा  नाभिकीय  fara  इञ्जीनियरी  के  क्षत्र  में  परामशं  देने  वाली

 इंजीनियरी  सेवायों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  भारतीय  कंपनी  स्थापित  की

 जायेगी  ;  कौर (2)
 प्रस्तावित  नई  कंपनी  में  कनाडा  की  फर्मे  के  gaged  पूजा  में

 अधिकांश  war  होंगे  t

 ये  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 कानपुर-दिल्ली  रेलवे  सेक्शन  का  fas  तस्करी

 5993,  श्री  यशपाल  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हावड़ा-दिल्‍ली  लाइन  के  कानपुर-दिल्ली  सैक् दान  के  विद्यतौकरण  का  काम  अगले

 वर्ष  तक  पूरा  करने  का  विचार  शौर

 यदि at,  तो  उस  पर  कितना  खर्चें  खाने  का  भ्रनुमान  है
 ?

 रेल  मन्त्री  सो+  एम०  कानपुर-दिल्ली  खण्ड  पर  विद्युतीकरण  का

 काम  पूरा  करने  के  लिये  कोई  तारीख  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।  फिर  कानपुर-टुण्डा  खण्ड

 पर  यह  काम  जारी है  कौर  सादा  है  1970-71  में  किसी  समय  इस  खण्ड  पर  बिजली-गाड़ियां  चंलने

 लगेंगी  |  टुण्डा-दिल्ली  खण्ड  के  विद्युतीकरण  के  लिए  मंजूरी  नहों  दी  गई  है  ।

 कानपुर-टुण्डा  खण्ड  के  विद्य,/तीकरण  की  लागत  15.1  करोड़  रुपये  हैं  जिसमें

 स्टाक  की  लागत  शामिल  नहीं  है  ।  टूण्डला  दिल्‍ली  खण्ड  के  faa  तज़किरा  को  प्र नुमा नित  लागत  का

 हिसाब  सभा  नहीं  लगाया  गया  है

 चौकीदार  वाले  रेल  फाटकों  पर  टेलीफोन  की  सुविधाये

 5994.  ot  यशपाल  सिंह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  चौकीदार  वाले  रेल  फाटकों  की  संख्या  कितनी  है  जहाँ  टेलीफोन  की  सुविधायें

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ate  चौकीदार  वाले
 कुछ

 फाटकों  की
 तुलना

 में  उनकी  प्रतिशत
 क्या  और
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 इन  रेल  फाटकों  पर  ये  सुविधायें  कब  तक  प्रदान  किये  जाने  की  संभावना  है  ?

 रेल  मन्त्री  सी ०  एम०  :  चौकीदार  वाले  जिन  समपारों  पर  टेलीफोन

 नहीं  लगे  हैं  उनकी  संख्या  11  6835  है  कौर  यह  चौकीदार  वाले  कुल  समपारों  का  81.1  प्रतिशत

 स्टेशन  सितारों  ate  निगम  सीमाओं  के  भीतर  तथा  स्टेशनों  के  बीच  पड़ने  वाले

 समपारों  पर  यातायात  कौर  संरक्षा  की  दृष्टि  से  टेलीफोन  लगाये  रहे  हैं  ।  चौकीदार  वाले  सभी

 समपारों  पर  फिलहाल  tara  लगाने  का  कोई  विचार  नहीं  है  |

 आधुनिक  क्लबों  में  प्रयोग  के  लिये  ताशों  का  आयात

 5995.  श्र  स्  राव  पटेल  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  !

 कया  यह  सच  है  कि  aq  1960-67  में  हमारे  आधुनिक  क्लबों  में  प्रयोग  के  लिये  देश

 में  ताश  के  1,79,32,000  पैकटों  का  आयात  किया  गया  था

 क्या  इस  प्रकार  की  विलासिता  की  वस्तु  पर  मूल्यवान  विदेशी  मुद्रा  को  खर्चे  करने  के

 स्थान  पर  उसका  प्रयोग  किसी  अन्य  श्रनिवायें  जीवनोपयोगी  वस्तु  को  आयात  करने  के  लिए

 नहीं  किया  जा  सकता  था  ;

 वर्ष  1966-67  में  इनके  mara के  लिए  जिन  व्यक्तियों  को  लाइसेन्स  दिये  गये

 उनके  नाम  तथा  पते  क्या  है  ;  शर

 विदेशी  तारों  के  आयात  के  लिये  आयात  लाइसेन्स  दिये  जाने  के  क्या  का रण  हैं

 जबकि  भरत  में  श्रच्छी  किस्म  के  ताश  काफी  मात्रा  में  बनाये  जाते  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  मुहम्मद  शो  ः  जी  नहीं  वर्ष

 1966-67  के  दौरान  ताश  के  केवल  17932  पैं किटों  का  आयातਂ  किया  गया  था  |

 से  तक  जनवरी  1957  से  ताश  के  आयात  पर  रोक  लगा  गई  है  ।  व्यापार

 लेखे  में  उल्लिखित  नाम  मात्र  के  आयात  में  जब्त  किया  हुमा  तस्करी  माल  तथा  अ  जी०  एल

 IV  के  अन्तर्गत  बिना  आयात  लाइसेन्स  400  रुपये  मूल्य  सप्लाई  की  जाने

 वाली  विज्ञापन  सामग्री  भी  शामिल  है  |

 सैस सं  भारत  बैरल  का  भाम  काली  सुची  में  लिखा  जाना

 5996,  5996,  श्री  स०  मो ०  बन्दों
 :

 क्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  मैक्स  भारत

 बैरल  का  नाम  काली  सुची  में  रखे  जाने  के  बारे  में  23  1968  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  54

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किसी  फर्म  को  न्यायालय  द्वारा  सम्मान  पुर्वक  दोष  मुक्त  किये  जाने  पर  काली

 सूची में
 रखने  से  सम्बन्धित  मानकीकृत  संहिता  के  किसी  उपबन्ध  द्वारा  उस  फर्म  को  उन्हीं  कारणों

 से  काली  सुची  में  रखा  जा  सकता  कौर

 यदि  तो  मेसी  भारत  बैरल  का  मामला  भिन्न  आधार  पर  zat  लिया  जा  रहा

 कौर  उसका  नाम  काली  सुची  में  से  इस  झ्राघार  पर  क्यों  नहीं  निकाला  जा  रहा  कि
 राष्ट्र

 सरकार  की  विशेष  अपील  की  अर्जी  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  निर्णय  केलिये  विचाराधीन  है

 93
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 खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  राम  और  (a)

 मानकीकृत  संहिता  में  इस  बात  की  व्यवस्था  नहीं  है  कि  न्यायालय  द्वारा  भ्र भि मुक्त  किये  जाने  पर

 काली  सूची  में  रखने  के  आदेश  प्रतिसंहत  हो  जाते  हैं  ।  ऐसे  प्रत्येक  मामले  पर  गुणदोषों  के

 आधार  पर  विच।र  किया  जाता  है  ।  मैक्स  भारत  बैरल  एण्ड  ड्रम  मैन्युफकचारिंग  कम्पनी
 (So)

 foo  ने  पंजाब  उच्च  न्याय।लय  से  उनकों  काली  सुची  में  रखने  के  आदेश  को  कार्यरूप  देने  से

 रोकने  के  लिये  अन्त:कालीन  आदेश  ले  लिए हैं
 ।  इस  श्रादेश  का  पालन  करते  हुए  कालो  सुची  में

 रखने  के  रादेश  को  23-6-68  से  आस्थगित  रखा  है  ।  चू  कि  उच्च  न्यायालय  ने  इस  मामले  में  प्रभी

 म्रंतिम  निर्णय  देना  है  alt  इस  बात  को  देखते  हुए  भी  कि  महाराष्ट्र  राज्य  ने  सर्वाच्च  न्यायालय

 में फमं  को
 भ्र भि युक्त  करने  के  झालोद  के  विरुद्ध  अपील  की  इस  मामले  में  काली  सुची  में  रखने  के

 maar  प्रति संहत  नहीं  किये  गये  हैं  |

 मैसेज  हिन्द  गलबेनाइजिंग  एण्ड  इंजोनिर्यारंग  कम्पनी

 5997.  श्री  स०  मो०  बुर्जों  :  औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-केपी  मंत्री  23

 1968  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  372  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  मैक्स  हिन्द  गैलवैनाइलिंग  इंजीनियरिंग  कंपनी  के  अभ्यावेदन  देने  मात्र  से  ही

 सरकार  द्वारा  उनकी  नई  क्षमता  को  मान्यता  दे  दी  गई  थी  यद्यपि  वहू  उद्योग  वाजिब  सुची  में  था  ;.

 क्या  सरकार  वाजिब  सुची  के  किसी  उद्योग  में  किसी  ger  क्षमता  को  मान्यता दे

 सकती

 (7)  क्या  सरकार  ने  उनकी  सभी  अनियमितताओं  को  माफ  करके  उन्हें  1962  से

 1964  तक  उनकी  नई  क्षमता  को  अंतिम  रूप  से  मंजूर  किया  तेल  के  ढोल  निर्माण  करने

 दिया

 (4)  क्या  सरकार  मगर  श्रमी  चंद  प्यारे  लाल  कौर  रामकृष्ण  क़ुव्वत  राय  से  यह  पड़ताल

 करेगी  कि  ध् मैस स  हिन्द  गैलवैनाइजिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग  कंपनी  द्वारा  उनसे  खुली  बिक्री  की

 इस्पात  की  चादरें  खरीदी  गई  थी  ;  अर

 z i) (  )  धमकी  हिंद  गैलवैनाइजिंग  da  के  ढोलों  के  निर्माण  के  लिए  छोटे  ड्रमों  के

 निर्माण
 हेतु

 दिया  गया  कोटा  किस  अवधि  के  दौरान  उपयोग  में  लाया  गया  था  ?

 औद्योगिक  fara  तथा  स  मवाद-काय  मन्त्री  (si  फजरुद्दीन  चलो  अहमद
 :  (*)  से  .  (7)

 जिन  परिस्थितियों  में  तेल  के  पीपों  के  उत्पादन  के  लिए  मैस  हिन्द  गैल्वैनाइजिंग  एण्ड

 रिंग
 कंपनी  प्राइवेट  लिमिटेड  की  क्षमता  को  मान्यता  प्रदान  को  गई  थी  उसके  बारे  में  लोक  सभा

 24  1967  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रदान  250
 के  उत्तर  में  पहले  ही  बताया  जा

 चुका है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  करने  का  विचार  नहीं
 है

 1963  1964  की  अवधि  में  24  से  ले ‘Et  सन rw र  26  पेज  तक  की  इस्पात

 को  चादरों  की  कमी  के  कारण  ढोल  के  छोटे  निर्माताओं  में  वितरण  के  16  20  गेज  तक  की

 मेड



 5  1890  )  लिखित  उत्तर

 शाण

 10,000  मी०  टन  इस्पाती  चादरों  का  एक  विशेष  कोटा  उपलब्ध  किया  गया  था  जिसका  वे  उपयोग

 कर  सकते  थे  ।  अन्य  निर्माताश्नों  के  साथ-साथ  मैक्स  हिन्द  गैल्वेनाइ  जिंग  को  इस  काम  के  लिए

 1,600  गेज  की  1600  मी ०  टन  इस्पाती  चादरें  नियत  को  गई  ।  चू  कि  अपेक्षाकृत  पीटी  गेज  की

 चादरों  के  विशेष  कोटे  उपयोग  कुछ  हो  फर्म  कर  सकती  सनत  यह  निश्चय  किया  था

 कि  इस  कोटे  की  फर्मों  को  भविष्य में
 दिये  जाने  वाले  कोटे  में  शामिल  कर  दिया  जाये  |  तदनुसार

 मैक्स  हिन्द  गैलवेन।इजिंग  सहित  सभी  कारखानों  के  कोटे  1966-67  की  अनवधि  के  लिए  कभी  दिये

 जाने  वाली  मात्रा  के  अनुसार  ठीक  कर  दिये  गये  हैं  ।

 यह  भी  पता  लिया  गया  है  कि  इस  फर्म  ने  1962  से  1963  तक  ग्न्य  स्रोतों

 से  509,612  मी ०  टन  इस्पात  प्राप्त  किया  जबकि  पता  चला  है  कि  इसी  अवधि  में  उन्होंने

 672,300  मी०  टन  इस्पात  की  खपत  को  ।  इसका  अर्थ  यह  gar  कि  उन्होंने  तकनीकी  विकास  के

 महानिदेशालय  द्वारा  नियत
 को  गई  मात्रा  में  से  ढोलों  एवं  पीपों  के  उद्योग  के  लिए  इस्पात  की  शेष

 मात्रा
 का  उपयोग  कर  लिया  था  ॥

 प्रतिरक्षा  मन्त्रालय  द्वारा  मेसी  BIT  ऐलन  कम्पनी

 कानपुर  को  अपने  अधिकार  में  लिया  जाना

 5998,  थी  ao  मो ०  fast  :  औद्योगिक  विरासत  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्रालय  ने  मैसस  कूपर  ऐलन  कानपुर  को  अपने  अधिकार  में

 लेने  alae  निर्णय  कर  लिया

 (a)  यदि  तो  कब  तंक  निर्णय  किये  जाने  की  सम्भावना  है  |

 इस  बारे  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ?

 भौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  (at  फखरुद्दीन  अली

 तथा  ब्रिटिश  इण्डिया  कारपोरेशन  के  कूपर  ऐलन  एवं  नाथ  बैस्ट  टैनरी  इकाइयों  प्रतिरक्षा

 मन्त्रालय  द्वारा  अपने  अधिकार  में  लेने  के  प्रस्ताव  की  परीक्षा  की  रही  है  ।  इस  स्तर  पर  यह

 संकेत  देनों  सम्भव  नहीं  है  कि  अंतिम
 निर्णय

 कब  तक  लिया  जायेगा  ॥

 अखिल  aaa  रेलवे  गार्ड

 5999.  श्री  स०  ato  बनों  :  श्री  नमाज़  :

 श्री  स०  ATA श्री  च०  नायक  :

 श्री  प०  ला०  बास्साल  :

 क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  tat  गार्ड  परिषद्‌  दारा  प्रस्तुत  गई  मांगों  पर  सरकर  ने

 अंतिम  रूप  से  विच।र  कर  लिया

 यदि  तो  किन  मांगों  को  स्वीकार  किया  और

 यदि  तो  इस  असामान्य  विलम्ब
 के

 कया  करण  हैं  ?
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 रेल  मन्त्री  सी०  एस ०  भारतीय  ast  की  कौर  से  विभिन्न  स्रोतों  से

 अभ्यावेदन  मिले  जो  उनके  बेसन-मान  रनिंग  दत्त  की  दरों  के  मंहगाई  ud  की
 ~

 संगणना  के  लिए  रनिंग  भत्त  के  एक  भाग  को  वेतन  पदोन्नति  के भ्रषिक  सुख  वसर  देने  शादी

 के  सम्बन्ध  में  हैं  ।  इन  सभा  मांगों  की  ब्यौरेवार  जांच  की  गई  है  लेकिन  रनिंग  भत्ते  के  पुनरीक्षण

 सम्बन्धी  मांग  को  छोड़  कर  अन्य  किसी  का  औचित्य  नहीं  aaa  गया  ।  सभी  कोटि  के  रनिंग

 कर्मचारियों  गाड  भी  शामिल  के  रनिंग  भत्ते  सम्बन्धी  नियमों  और  दरों  के  पुनरीक्षण

 के  लिये  सरकार  द्वारा  एक  समिति  बनाई  गई  थी  जिसकी  रिपोर्ट  कभी  हाल  में  मिली  है  कौर

 उसको  जांच  की  जा  रही  है  ।

 दुर्गापुर  पश्चिम  बंगाल  हार  कोक  का  उत्पादन

 0000.  ait  ज्योतिष  बसु  :  क्या  खान  तथा  घात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (#)  दुर्गापुर  प्रोजक्ट  परिचित  बंगाल  के  प्रबन्ध  के  ae  दुर्गापुर  कोक  भट्टी

 संयन्त्र  हारा  ः नष  1960-61  1967-68  तक  वर्ष  वार  कुल  कितने  सूर्य  कोक  का  उत्पादन  किया

 गया  ;

 1960-61  से
 1967-68  तक  दुर्गापुर  कोक  भट्टी  संयन्त्र  द्वारा  तैयार  किये  गये

 कोक  को  वर्षवार  कितने  मूल्य  का  भण्डार  बिना  बिका  पड़ा  कौर

 (7)  उक्त  अवधि  में  वर्ष  वार  कितने  रुपयों  का  लाभ  अथवा  हानि  हुई  ?

 खान  तथा  wag  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  (ato  राम  :  से

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 विभिन्न  मंत्रालयों  से  सम्बन्ध  विदेशी  सलाहकार  तथा  विशेषज्ञ

 6001.  ६ |  ज्योति  औद्योगिक  विकास  समवाय-काय  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  1955  से  1967  तक  प्रति  वर्ष  भारत  सरकार  प्रत्येक  मन्त्रालय  के  साथ  सम्बद्ध

 प्रत्येक  देश  के  सलाहकारों  विशेषज्ञों  को  संख्या  कितनी-कितनी  थी  ?

 जानकारी औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  स्त्री  फ  खरूट्ीत  अली  अहमद )

 एकत्र  की  जा  रही  है  पौर  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भारत  में  उद्योगों  में  विदेशी  निवेश

 6002,  को  ज्योतिर्मय  बसु  :  बया  औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-परार्थ  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 भारत  में  उद्योग-वार  अब  तंक  कुल  कितनी  गैर  सरकारी  विदेशी  पूजी  लगाई  गई

 गैर  सरकारी  निगम  क्षेत्र  में  प्रत्येक  उद्योग  में  लगी  कुल  पूजी  में  गैर  सरकारी  विदेशी

 व्यापार  पू  जी  का  कितना  भांग  और

 अरब  तक  प्रत्येक  उद्योग  में  लगी  gat  गैर  सरकारी  विदेशी  व्यापार
 पू

 जी  में  अमरीका

 ब्रिटिश  पश्चिमी  जमन  का  कितना-कि PRT  पाग तलना  wry  है
 ष  ्
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 भ  ध

 क  ) भौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  :  (

 गीत  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  अनुबन्ध  1  संलग्न  है  |

 इस  रूप  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अपेक्षित  जानकारी  देने  नाला  एक  विवरण  श्रभुवन्ध  संख्या  2  संलग्न  है  ।

 (  पुस्तकालय  सें  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल ०  टी  ०-1919/68

 Manufacture  of  Agricultural  Implements

 6003.  Shri  Maharaj  Singh  Bharatl:  Will  thc  Minister  of  industrial  Development  and

 Company  affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  no  quality  controlover  the  manufacture  of

 agricultural  implements  and  their  spare  parts;

 (b)  प्  so,  the  reasons  therefor;

 (c)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  severalfirms  are  manufacturing  many  spare

 parts  of  the  same  type  and  the  farmers  experience  difficulty  in  repairing  when  the  spare
 parts  manufactured  by  some  other  firms  do  not  fit  in  the  agricultural  impleme:  Tt, nte:

 (d)  whether  in  the  absence  of  competition,  inferior  stuff  is  being  produced  by
 various  factories  with  an  increascd  cost  of  production;  and

 (e)  Ifso,  the  policy  government  propose  to  adopt  in  regard  to  the  manufacture  of

 agricultural  implements  ?

 The  Minister  of  Industria!  Davelopment  &  Company  Affairs(Shri  Fakhruddin

 Ali  Ahmed)  :

 (a)  (b)  &  (@)  Agricultural  implements  and  spare  parts  are  being  manufactured
 in  large  scale  sector,  small  scale  sector  and  many  other  workshops  in  various  paris  of  the
 country.  The  Indian  Standards  Institution  have  issued  number  of  specifeations  on  agricul  tu-
 ra]  implements  with  a  view  to  ensuring  quality  of  products  and  maintaining  their  standards.
 No  specific  complaints  have,  so  for,  been  received  regarding  the  quality  of  agricultural
 implements  and  their  spares  produced  by  the  firms

 registered
 with  the  DGTD.

 Asthere  are  a  large  numberof  units  manufacturing  such  implements  and  their
 spares  allover  the  country  it  is  not  practicable  ‘to  introduce  and  enforce  quality  control
 in  this  Industry  as  @  whole.

 (¢)  &(d)  :  Some  difficulty  may  arise  inthe  fitment  of  parts  manufactured  by
 firms,  particularly  in  the  small  scalesector,  other.than  those  produoing  the  main  imple-
 ment  itself.  In  view,  however;  of  the  large  number  of  manufacturers  in  the  field  the
 consumer  has  a  wide  choice  in  selecting  the  proper  and  reliable  manvfacturer  of  spare
 parts  to  meet  his  requirements.

 Building  for  Staff  and  Passengers  at  Chandsara

 Station  on  Meerut-Hapur  Section

 [| ी 6005,  Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  Will  the  Minister  of  Rallways  be  pleased  to  stale

 (a)  the  reasons  for  which  building  has  not  been  constructed  for  the  staff  .od  the

 passengers  at  Chandsara  station  on  the  Meerut-Hapurt  line;

 (b)  whether  Government  propose  to  dispense  with  the  aforesaid  station;  210
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 (c)  if  not,  the  reasons  for  not  constructing  the  uilding  for  the  station  there  ?

 Minister  for  Rallways  (Shri  M  oonach  a)  :

 (a)  Asleeper  hut  to  serve  as  a  booking  office-cum-waiting  shed  has  already  becn
 constructed  at  Chandsara  halt  No  other  accommodation  is  required  to  be  provided  for
 staff  and  passengers  as  it  is  only  a  contractor-operated  halt

 (b)  No

 (c)  Does  not  arise  in  view  of  (a)  above

 नये  तथा  भारी  इंजीनियरिंग  उद्योगों  द्वारा  निमित  सामान  का  निर्यात

 6000,  श्री  चन्द्रशेखर  सिंह  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  क्रिया  करेंगे  कि

 क्या  नये  तथा  भारी  इंजीनियरों  उद्योगों  द्वारा  निमित  सामान  जो  कि  निर्यात  के

 लिये  जाने  लगा  परिवहन  गोदामों  are  नौवहन  आदि  को  गम्भीर  समस्याएं  खड़ी  होती  जा

 रही  हैं  ;
 और

 यदि  तो  इन  समस्याओं  के  समाधान  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी
 :  इन  उद्योगों  के  कुछ

 माल  के  बारे  में  परिवहन  गोदाम  तथा  नौवहन  की  समस्याएं  हैं  |

 जो  समस्याएं  वैयक्तिक  लक्षण  वाली  हैं  उनका  समय-समय  प  सम्बन्धित

 कारियों  के  साथ  परागन्दा  करके  समाधान  करना  पड़ता  है  ।

 अजन्टाइना  को  पटसन  कप  निर्यात

 गे  कि 6007.  sit  चन्द्रशेखर  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  धीरे-धीरे  अर्जेन्टाइन  में  ब्राजील  को  अपना  पटसन  क

 बाजार  खोता  जा  रहा
 है

 यदि  तो
 इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 यदि  सरकार  ने  झ्जें:टाइना  को  अपना  निर्यात  बनाये  रखने  के  लिये  कोई  कार्यवाही

 की  तो  वह  क्या

 वाणिज्य-मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 (

 श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  )  :  तथा

 ्र्जन्टाइना  में  ब्राजील  के  माल  को  प्राप्त  अधिमान्य ८ व्यवहार  के  कारण  उस  देश  को  हम।रे  पटसन

 के  निर्यात  पर  कामों  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 सरकार  इस  मामले  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 स्टडी  डस  एण्ड  बरल  मैन्युफेबर्चारंग  कम्पनी

 6008,  श्री  wrt  फरनेन्डीज
 :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि

 वर्ष  1604  में  ड्रम  बैरल  मैन्युफेक्चरिंग  कम्पनी  की  क्षमता  14538  मीटरी  ट
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 निर्धारित  करते  समय  ढोल  का  ढांचा  +  बनाने  तथा  वेल्डिंग  करने  वाली  स्वचालित नई  मही नें

 हिसाब  में  लगाने  के  बया  कारण  जबकि  उस  समय  वह  मशीन  चालू  नहीं  थी  ;

 क्या  मशीनरी  की  सूचियों  से  यह  पता  चलता  है  कि  दुभ वनष  1957,  1961  तथा  1964

 में  उनके  पास  जो-जो  मशीन  उनकी  संख्या  तथा  किस्मों में  बड़ा  भारी  अन्तर  था  ;  कौर

 यदि  तो  26  1968  की  अतारांकित  wet  संख्या  5231  का  उत्तर  देते  समय

 बताये  जाने  के  क्या  कारण  थे  कि  वह  1961  तथा  1964 में  जब  कि  उनकी  क्षमता  क्रमश

 6100  मीटरी  टन  तथा  14538  मीटरी  टन  निर्धारित  की  गई  उनको  संयंत्र  तथा  मशीनों  में

 कोई  अंतर नहीं  था  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  मंत्री  फजरुद्दीन  अली  (a)  फर्म

 द्वारा  नई  मशीन  लगा  दी  गई  है  कौर  उसका  परीक्षण  किया जा  रहा  था  ।  यद्यपि  निरीक्षण a

 समय  फर्म  मशीन  को  चलाकर  नहीं  जा  सकी  किन्तु  उसके  निर्माता  द्वारा  दिये  गये  साहित्य  के  अनसार

 उसकी  उत्पादन  क्षमता  पर  विचार  किया  गया  कौर  इस  संबंध  में  लोक-सभा  में  20  1968

 को  पूछे  गये  अतारांकित प्रश्न  संख्या
 1271

 के  उत्तर  की  कौर  ध्यान
 आक्षित

 किया  जाता  है  ।

 और  arr जाता  है  कि  इन  वर्षों  में  फर्म  के
 पास

 जितनी  कौर  जिस  प्रकार

 की  मशीनें  उपलब्ध  थी  उनकी  संख्या  एवं  किस्म  में  कोई  अधिक  अन्तर  नहीं  है  यद्यपि वर्ष  1664  में

 फर्म  ने  ढोलों  की  भलाई  कौर  ऊपरी  खोल  बनाने  की  आयातित  स्वचालित  मशीन  लगाई  थी  ।

 मैसर्स  स्टेशन  डम  बैरल  मैन्युफंवर्चारिंग  कम्पनी  और  मैसेज  हिन्द  गेल्वेनाइजिंग

 6009,  श्री  जाज  फरनेन्डीज  :  क्या  औद्योगिक  बिक्री  तथा  समवाय  साथ  मंत्री  23  जुलाई

 1968  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  374  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 जबकि  मूल्यांकन  प्रतिवेदन  गुप्त  दस्तावेज  नहीं  वास्तविक  तथ्यों  का  पता

 लगाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  मैक्स  cess  ड्रम  एंड  बैरल  मैन्युफैक्चरिंग  कम्पनी  के  वर्ष  1961  झर

 1964  के  मूल्यांकन  प्रतिवेदन  को  सभा-पटल  पर  रखना  वांछनीय  नहीं  है

 dea  हिन्द  गेल्वेनाइजिंग  की  नई  क्षमता  को  देने  मैसेज  स्टैंडर्ड  ड्रम

 एंड  बैरल  को  श्रनधिकत  विस्तार  की  श्रुति  देने  के  क्या  कारण  जबकि  इस  बात  को  स्वीकार

 किया  गया  है  कि  इस्पात  की  18  गेज  की  चादरों  की  कमी  के  कारण  बैलों  के  उत्पादन  में  पर्याप्त

 वृद्धि  नहीं

 क्या  मैसर्स  स्टेंडर्ड  डम  एंड  बैरल  कम्पनी  ने  अपनी  मशीनों  जो  वर्ष  1956-57

 में  तेल  के  बैरल  बनाने  के  लिये  उनके  पास  थी  1959  में  सेवरी  से  टांम्बे  स्थानांतरित  कर

 दिया था  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय  मंत्री  फ्रुद्दोन  अली
 जैसा

 कि  पहले  बताया  जा  चुका  तकनीकी  अधिकारियों  से  मुल्यांकन  प्रतिवेदन  केवल  इसलिये  प्राप्त

 किये  गए  थे  जिससे  सरकार  निराश्रय  कर  सके  ।  उसे  सभा-पटल  पर  रखना  आवश्यक  नहीं

 सभा  गया  है

 99



 Written  Answers  Bhadra  5,  1890  (Saka)

 (a)  जिन  परिस्थितियों  में  इन  दोनों  कारखानों  की  क्षमता  के  लिए  मान्यता  दी  गई  थी

 उनका  उल्लेख  लोक  सभा  में  24-11-1967  को  गए  तो  तारांकित  प्रशन  संख्या  250  के  उत्तर

 में  किया  जा  चुका  है

 इस  सम्बन्ध  में  30  1968  को  लोक-सभा  में  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 1655  के  झुकाकर  जानकारी  एंडसन  की  जा  रही  है  शर  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 ा मेस स  हिन्द  गल्वेनाइ  जिंग  एंड  इंजीनिर्वारग  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड

 6010.  श्री  जाज  फरनेन्डीज  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय  मंत्री  23  1968

 के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  373  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  मैसेज  हिन्द  गैलवेनाइजिंग  एंड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेड

 के  पंजीकरण  प्र मारा पत्र  को  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखेगी

 (a)  क्या  मैसर्स  इंडियन  मैल्वेनाइजिंग  कम्पनी  के  पास  तारकोल  के  ड्रमों  के  निर्माण  के

 लिए  भी  मशीन  थीं  कौर  उन्हें  मैसर्स  हिन्द  गैल्वेनाइजिंग-एंड  इंजीनिर्यारंग  कम्पनी  को  बेचा

 गया  था

 कया  ड्रम  5/10  गैलन  वाले  छोटे  बनाने  के  संयंत्र  में  बनाये  जा  सकते  थे

 यदि  तो  क्या  इससे  यह  संकेत  मिलता  है  कि  सरकार  ने  तारकोल  के  ड्रम  बनाने

 के  लिये  उन्हें  नई  क्षमता  की  स्वीकृति  दी  है  कौर

 तारकोल  के  gat  के  निर्माण  की  200  टन  की  वार्षिक  क्षमता  को  5/10  गैलन  वाले

 छोटे  डूम  बनाने  के  संयंत्र  से  कैसे  अलग  किया  जा  सकता  था  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  )  :  (®)

 जी करणा  प्रमाणपत्र  को  एक  प्रतिलिपि  जी  सभा-पटल  पर  रखी  जाती  है  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  1920-68]

 से  मैसेज  इंडियन  गेल्वेनाइ  जिंग
 कम्पनी  द्वारा  बेचा  गया  संपूर्ण ों  संयंत्र  5/10  गैलन

 शोलों  के  जो  24/26  गेज  की  इस्पाती  चादरों  से  बनतें  सभी  किस्मों  के  लाइट  ड्यूटी  ड्रम

 बना  सकने  के  योग्य  था  ।

 चूंकि  तारकोल  के  ढोल  24  गेज  की  इस्पाती  चादरों  से  बनाई  जाते  इसलिए  यह  फर्म

 श्रासफाल्ट  कौर  तारकोल  के  ढोल  भी  बना  सकती  थी  ।  इसलिए  फर्म  के  इस  प्रस्ताव  के  लि  स्वीकृति

 दी गई  थी  कि  उसकी  छोटे  ढोल  बनाने  की  क्षमता  में  से  200  मीट्रिक  टन  झसफाह्ट  gk

 के  ढोल  बनाने  के  लिए  निर्धारित  की  जा  सकती  थी  |

 मेसी  हिन्द  गल्वेनाइजिंग  इंजीनियरिंग  कम्पनी

 0011,  श्री  जान  फरनेन्डीज
 :

 औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय  काय  मंत्री  23  जुलाई
 1968  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  372  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगें  कि  :

 कया  प्रतिरक्षा  विभाग  से  क्र यादेश  मिलने  पर  कोई  कम्पनी  उद्योग  के  प्रतिबन्धित  सूची
 में  रहते  हुए  भी  सरकार  द्वारा  अपनी  नई  क्षमता  को  मान्यता  लेने  की  हकदार  बन  जाती
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 क्या  मैसेज  हिन्द  गैल्वेनाइजिंग  एंड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  को  प्रतिरक्षा  विकास  को

 पार्टियों  के  रूप  में  निर्दिष्ट  सीधे  क्र यादेश  दिये  गये  थे  भ्रथवा  प्रतिरक्षा  विभागों  माध्यम  से  दिए

 गये  थे  ;

 यदि  क्रयादेश  प्रतिरक्षा  विभाग  के  माध्यम  से  दिये  गये  थे  तो  क्या  प्रतिरक्षा  विभाग  ने

 तत्समय  के  लाइसेंस  प्राप्त  निर्माताओं  से  कहा  था  कि  वे  इन  पार्टियों  को  ढोल  सप्लाई  करें  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  इन  निर्मितियों  ने  उनकी  मांग  को  पुरा  करने  में  कोई  कठिनाई

 व्यक्त  की  थी  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समुदाय-काटे  मंत्री  फकरूद्दीन  अली  :  जिन

 परिस्थितियों  में  मेसर्स  हिन्द  गैल्वेनाइजिंग  एंड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  oto  लिमिटेड  तेल  के  पीपे

 बनाने  की  क्षमता  के  लिये  मान्यता  दी  गई  थी  उसके  बारे  में  लोक-सभा  में  दिनांक  24

 1967  को  ge  गये  तारांकित  प्रश्न  स  रया  250  के  उत्तर  में  पहले  ही  बताया  जा  चुका  है  |

 से  जानकारी  उपलब्ध  नहीं है
 ।

 दौसा  wes  एंड  बैरल  मैन्युफेक्चरिंग  कम्पनी

 6012,  श्री  जार्ज  फरनेन्डीज  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  30
 जुलाई  1908

 के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  1055  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  मैसेज  tees  एंड  केरल  मैन्युफेक्चरिंग  कम्पनी  के  दिनांक  21

 1958  के  आवेदन  पत्र  जिसमें  कम्पनी  का  पर्याप्त  विस्तार  तथा  उसे  सेवरी  से  ate  ले

 जाने  का  उद्देश्य  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 उन्हें  कारखाने  का  पर्याप्त  विस्तार  करने  की  अनुमति  दिये  जाने  के  क्या  कारण

 जब  कि  पहले  हो  इस  उद्योग  की  पर्याप्त  क्षमता  विद्यमान  है  ?

 क्या  शेष  जानकारी  इस  बीच  एकत्र  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  स्री  फकरुदीन  अली  :  प्रियंका

 पत्र  की  एक  प्रति  उसके  साथ  नत्थी  किये  गये  पत्रों  के  बगर  संलग्न  है  |

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल ०  ]  ।

 जिंस  चीज  के  उत्पादन  को  पर्याप्त  रूप  से  बढ़ाने  के  बारे  में  पुछा  गया  है  वह  नई

 चीज  अस् फाल्ट  के  ढोलों  का  उत्पादन  है  जिसके  लिये  न्य  ने  मैसर्स  स्टेंडर्ड  मैकुलम  रिफाइनरी

 कम्पनी  आफ  इण्डिया  लि०  बम्बई  को  ढोल  सप्लाई  करने  के  लिए  उसके  साथ  किये  गये  संविदा

 की  दृष्टि  से  आवेदन  दिया  था  ।  इस  विषय  पर  उसके  सभी  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विचार

 किया  गया  और  चू  कि  विशेष  रूप  से  अस फाल्ट  का  आयात  घटाने  में  सहायता  मिली  यह

 निश्चय  किया  गया  कि  इस  फर्म  को  प्रतिदिन  3,000  डामर  के  ढोल  बनाने  के  लिये  लाइसेंस

 feat  जाय  |
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 और  जानकारी  अभी  तैयार  नहीं  है  और  उसको  शीघ्र  ही  सभा-पटल  पर  रखे

 जाने  की  आशा  है  ।

 दिल्ली  में  वक्फ  सम्पत्ति

 6013,  श्री  बलराज  माधो  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 दिल्‍ली  के  संघ  राज्य  त्र  में  कितने  मूल्य  की  वक्फ  सम्पत्ति

 पिछले  २  वह  में  इस  सम्पत्ति  में  भ्र ौर  कितनी  वृद्धि  की  गई  और

 दिल्‍ली  में  बर्फ  सम्पत्ति  से  प्रति  ad  कुल  कितनी  आय  होती  और  इसको

 किन  मुख्य  मदों  पर  खच  किया  जाता  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  मंत्री  फखरूद्दीन  अली  दिल्‍ली

 के  संघ राज्य  क्षत्र  में  वक्फ  1954  की  धारा  5  (2)  के  अन्तगंत  प्रकाशित  वकीलों  की

 सूचियों  में  अब  तक  सम्मिलित  की  गई  बर्फ  सम्पत्ति  का  अनुमानित  मूल्य  लगभग  5,45,  13,000

 रु०  है  ।  इसमें  से  दो  तिहाई  से  अधिक  मुल्य  मस्जिदों  और  दरगाहों  आदि  का  है  ।

 कुछ  श्रीमान्‌  ।

 दिल्‍ली  में  बक्सों  से  लगभग  11,15,000  रु०  की  कुल  वार्षिक  आय  होती  है  ।

 यह  आय  उन  कामों  पर  खर्च  की  जाती  है  जिनके  लिये  वक्फ  बताये  गये  हैं  ।  उक्त  धनराशि  में

 से  प्रति  aq  3,00,000  रु०  की  राशि  वक्फ  बों  को  मिलती  है  जो  मुख्य  रूप  से  इन  मदों  पर

 खरच  की  जाती  है

 |  मस्जिदों  तथा  कब्रिस्तानों  की  देख-रेख  ।

 2  धार्मिक  /  शिक्षा  शंबन्धी  /  चिकित्सा  संस्थाओं  की  देख-रेख  तथा  उनको  सहायता

 देना  ।

 अनाथालयों  को  देख-रेख  |

 विधवाओं  तथा
 भ्र  पगों  की  सहायता  करना  एवं  मृत्तिका  देना  |

 निर्धन  विद्याथियों  को  क्षात्र-वृत्तियां  देना  ।

 लावारिस  मृत  मुसलमानों  के  मृत्यु  संस्कार  पर  व्यय  |

 वक्फ  स  लेख  में  विशेष  रूप  से  उल्लिखित  कोई  अन्य  कार्य  ।

 seme

 इंजन  ड्राइवरों  के  वेतनमानों  का  पुनरीक्षण

 6014,  श्री  नीति राज  fag  चौधरी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  स्टेशन  मास्टरों

 असिस्टेंट  स्टेशन  मास्टरों  के  समान  इ  जन  ड्राइवरों  के  वेतनमानों  का  पुनरीक्षण  न  किये  जाने  के

 क्या  कारण  हैं  विशेषकर  जबकि  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  से  पुर्व  इंजन  ड्राइवरों  का  मूल

 वेतन  स्टेशन  मास्टरों  के  मूल  वेतन  से  अधिक  था  ?

 रेलवे  मंत्री  ato  सी ०
 :  रेलों  में  यातायात  बढ़  जाने  के  परिणामस्वरूप

 102



 लिखित  उत्तर 5  1890

 स्टेशन  मास्टरों  और  सहायक  स्टेशन  मास्टरों  के  उत्तरदायित्व  बढ़  इसलिए  उनके  वेतन-मान

 संशोधित  किये  गये  ।  इ  जन  ड्राईवरों  के  मामले  में  इस  तरह  का  संशोधन  आवश्यक  नहीं  समझा

 गया  |

 मालगाड़ी  के  ड्राइवरों  तथा  गानों  के  काम  के  घंटे

 6015.  श्री  नीतिराज  fag  चौधरी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  माल  गाड़ियों  के  ड्राइवरों  तथा  गार्डों  द्वारा  गाड़ी  चलाने  से  पहले  लोको शैड

 तथा  यारो  में  लगाया  गया  समय  तथा  गन्तव्य  स्थान  पर  पहुंचने  पर  गाड़ी  तथा  इजन  का  ध्न् चाज

 देने  में  लगा  समय  काम  के  घंटों  में  नहीं  गिना  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  ato  एमਂ  पूनिया  जी  गाड़  और  ड्राइवर  काम  पर

 भाने  के  समय  तब  हस्ताक्षर  करते  हैं  उस  समय  से  वे  ड्यूटी  पर  मने  जाते  हैं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 रेलवे  पर  अधीनस्थ  क्रमंचारियों  का  सामाजिक  स्थानान्तरण

 6016.  श्री  नीतिराज  सिंह  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  ats  ने  एक  परिपत्र  जारी  किया है
 जिसमें  यह  आदेश

 दिये  गये  हैं  कि

 अधीनस्थ  कर्मचारियों  के  सामयिक  स्थानान्तरण  न  किये  जायें

 क्या  रेलवे  बोर्ड  ने  यह  भी  आदेश  दिये  हैं  कि
 जांच  कर्मचारियों  की  वरीयता

 विभागीय  आधार  और

 (7)  जांच  कर्मचारियों  के  वर्षा  ऋतु  के  मध्य  से  किये  जा  रहे  स्थानान्तरण  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  सी०  एम०  जी  नहों  ।  लेकिन  कुछ  कोटियों  के  उन

 कर्मचारियों  का  आवधिक  स्थानान्तरण  करने  के  आदेश  है  जो  जनता  के  सम्पर्क  में  आते  हैं  ।  इन

 आदेशों  को  कुछ  समय  के  लिये  स्थगित  कर  दिया  गया  है  !  प्रशासन  के  fet  में  किसी  व्यक्ति  के

 स्थानान्तरण  पर  पाबंदी  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।  लेकिन  प्रत्येक  क्षेत्रीय  रेलवे  मंडल  अथवा  अखिल  रेलवे  आधार  पर

 झपने  तरीके  से  वरिष्ठता-सुची  बनाती  है  ।

 प्रश्  का  यह  भाग  स्पष्ट  नहीं  है  ।  ऐसी  कोई  हिदायत  नहीं  है  कि  वर्षा  ऋतु  में

 स्थानान्तरण  न  किया  जाये  ।

 रेलवे  अधिकारियों  दारा  प्राप्त  हुई  शिकायतों  को  जाच

 6017.  श्री  नीति राज  सिंह  चौधरी  :  कया  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे
 गे  कि  :

 शिकायतों  की  जांच  करते  समय  रेलवे  अधिकारी  शिकायत  करने  वाले  व्यक्तियों

 को  बुलाते  कयों  नहीं  या  उनको  सुचना  क्यों  नहीं  देते  और  उनके  द्वारा  अपने  अधीनस्थ  तमंचा

 क्यों  और  ठेकेदारों  के  पक्ष  में  fara  देने  के  क्या  कारण  और

 103



 Written  Answers  Bhadra  5,  1890  (Saka)

 क्या  उनकी  शिकायतों  के  आधार  पर  जांच
 करते

 समय  भारतीय  रेलवे  न्याय

 नियमों  का  अनुसरण  करेगी  are  शिकायत  करने  वालों  को  उनके  द्वारा  लगाये  गये  आरोपों  को

 स्पष्ट  करने  का  अवसर  देगी  ?

 रेलवे  मंत्री  सी०  एस  :  रोक  जिन  मामलों  में  तथ्यों  का  पता

 लगाने  के  लिये  शिकायत  करने  वालों  की  उपस्थित  आवश्यक  होती  उनमें  उन्हें  जांच  के

 दौरान  उपस्थित  रहने  के  लिए  बुलाया  जाता  है  ।  अन्य  मामलों  में  जहां  जांच  के  दौरान

 शिकायत  करने  वालों  की  उपस्थिति  आवश्यक  नहीं  होती  और  fears  आदि  से  तथ्यों  धा  car

 लगाया  जा  सकता  वहां  उन्हें  नए  बुलवाया  जता ॥  सभी  आवश्यक  साक्ष्य  सुचना  एकत्रित

 करते  के  बाद  शिकायतों  के  बारे  में  प्रत्येक  मामले  के  गुण-दोष  के  आधार  पर  निर्णय  किया  जाता

 इस  सम्बन्ध  में  अधीनस्थ  कर्मचारियों  या  ठेकेदारों  का  पक्ष  लेने  वालों  के  खिलाफ  कड़ी

 कार्रवाई  की  जा  सकती  है  ।

 बिदेशी  निवेश  ale

 शी  चन्द्र  शेखर  सिंह  :
 6018,  शनी  अदिचन  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कायें  मन्त्री  23  1968  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  326  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या  यह  सच  है  कि  उद्योगों  को  दो  हिस्सों  में  अर्थात्‌  एक  वह  जिसमें  विदेशी

 सहयोग  लेने  की  अनुमति  नहीं  जायेगी  और  दूसरा  वह  जिसमें  विदेशी  सहयोग  लेने  की

 अनुमति
 दी  जायेगी--बांटने  का  सरकार  का  विचार  और

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बाते  कया  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद

 हां  ।

 सरकार  उद्योंगों  को  दो  सुची  में  रखना  चाहती  है  अर्थात्‌  एक  सूची  में  उन  उद्योगों

 को  जिसके  लिए  कोई  विदेशी  सहयोग  देने  की  अनुमति  नहीं  दी  जायेगी  और  दूसरी  सूची  में

 उन  उद्योगों  को  रखा  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  दी  जायेगी  ।  ये  सूचियां

 प्रकाशित  की  जायेंगी  और  इन  पर  समय-समय  परवा  में  कम  से  कम  एक  बार  पुनर्विचार

 किया  जायेगा  ।  जिन  उद्योगों  में  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  जायेगी  और  जिनमें  रायल्टी

 की  द्र  बढ़ाई  जायेंगी  उनके  सम्बन्ध  में  विदेशी  सहयोग  के  प्रर्थना-पत्रों  को  शीघ्र  निपटाने  के

 उद्देश्य  से  विभिन्न  उद्योगों  के  लिए  रायल्टी  कौ  स्टैंड  दर  बताई  जाये गी
 |

 लोहा  तथा  इस्पात  की  कीमत  में  वृद्ध

 6019,  श्री  हिम्मतसिंह का  :  श्री  स्वतन्त्र सिह  कोठारी  :

 थ्रो  धीरेन्द्र  कविता  :

 कया  खान  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करे गे  fH:
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 क्या  लोहा  तथा  इस्पात की  कीमत  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 घिन

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  यथा थे  स्वरुप  कया  है  |

 लोहा  तथा  इस्पात  की  कीमत  बढ़ाने  के  क्या  कारण  है  और  क्या  इसका  मुख्य

 कारण  सरकारी
 क्ष  त्र

 के  इस्पात  कारखानों  सें  घाटे  को  पूरा  और

 क्या  इ  जूनियर  सामान  बनाने  वालों  ने  उक्त  प्रस्ताव  के  विरुद्ध  अभ्यावेदन  किया

 है  और  यदि  तो  उनके  मूल  तक  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप-भरो  राम  सेवक  )  :
 (@)

 तथा  संयुक्त  कारखाना  (  प्लांट  )  समिति  ने  हाल  हो  में  अनेक  श्रेणियों  के  लोहे

 और  इस्पात  के  लिए  31  1968  से  संशोधित  कीमतों  की  घोषणा  की  पे  कीमतें  तब

 तक  प्रचलित  कीमतों  की  अपेक्षा  अधिक  ऊंची  हैं  ।  अनेक  श्रेणियों  के  लोहे  तथा  इस्पात  की

 कीमतों  में  वृद्धि  करने  के  लिये  इस  समय  कोई  दूसरा  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 सभी  प्रधान  उत्पादकों  ने  जिसमें  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  भी  शामिल  विभिन्न

 श्रेणियों  के  लोहे  तथा  इस्पात  की  कीमतों  में  बुद्धि  के  लिये  कहा  था

 इटली  को  कारों  के  पुर्जों  का  निर्वात

 6020,  श्री  हिम्मत सिह का  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  कर  गे  कि  :

 क्या  भारतीय  व्यापार  तथा  उद्योग  संघ  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  इटली  को

 कारों  के  पुर्जों  के  निर्यात  की  संभावना  का  पता  लगाने  के  लिये  सरकार  की  इटली  के  आयातकों

 का  एक  शिष्टमंडल  आमंत्रित  करना  चाहिये  ताकि  वे  स्वयं  यह  देख  सकें  कि  हमारे  देश  में

 मोटरगाड़ी  उद्योग  ने  कितनी  प्रगति  की  और

 यदि  at,  तो  इस  संबन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 मोहम्मद

 शफी  :

 इस  आशय  की  सिफारिश  भारतीय  व्यापार  तथा  उद्योग  संघ  ने  अपितु  उस

 भारतीय  व्यापार  शिष्टमंडल  ने  की  जो  1968  में  इटली  गया  था  |

 इटली  की  सरकार  के  साथ  इस  विषय  पर  बातचीत  आर भ  कर  दी  गई  और  उसे

 z  इट 2 इस  बात  के  लिये  सहमत  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  कि  व  ली  के  एक  संयुक्त

 मंडल  को  भारत  भेजे  जिसमें  मोटर  गाड़ियों  के  संकटों  तथा  सह-साधनों  के  आयातक

 शामिल  हों  ।

 भारतीय  रुपये  के  अवमूल्यन  का  निर्यात  पर  प्रभाव

 6021.  श्री
 हिम्मतसि  हुका

 :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  कर गे  कि
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 a a.  न  pe

 ay  1966  में  किये  गये  रुपय ेके  अवमूल्यन  से  वह  1966-67  और  1967-68

 में  निर्यात  बढ़ाने  में  कहां  तक  मिली  है

 इन  दो  वर्षों  तथा  अवमूल्यन  से  ga  के  दो  वर्षों  में  निर्यात  के  तुलनात्मक  आंकड़े

 क्या  हैं

 ay  1966-67  और  8967-68  में  उनसे  पहले  वष  की  तुलना  में  आयात  में

 कितनी  कमी  हुई  है

 क्या  ये  आंकड़े  रुपय ेके  अवमूल्यन  की  उदय  पूर्ति  में  पर्ण  असफलता के

 योजक  हैं  ;

 यदि  तो  इस  असफलता  के  क्या  मुख्य  कारण  और

 अगले  वर्षा  रुपये  के  अवमूल्यन के  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उप-मंत्री  ( sft  मोहम्द  शफ़ी  क्रेशी ) ग्  से  एक
 ~

 तुलनात्मक  विवरण  संलग्न है
 जिसमें  ag  1964-65  से  1967-58  तक  को  निर्यात  तथा

 आयात  दिखाए  गये  हैं  ।

 अवमूल्यन  के  वह  1966-67  में  निर्वात  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा ।

 इसक  कारण  हैं  :  (1)  अभूतपूर्व  सुखे  की  अवस्था  जिसके  कारण  कृषि-उत्पादों  की  निर्यात  हेतु

 उपलब्ध  कम  हो  गई

 (2)  बप  1965-66  में  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  कठिनाइयां  जिसके  कारण  स्थानीय

 उद्योगों  के  निवेश  कार्यक्रम  मन्द  हो  गये  और  (3)  पर्दिचमी  यूरोप
 में  आर्थिक  मन्दी  ।  इत  तत्वों

 के  साथ  साथ  अवमूल्यन  से  उत्पन्न  अनिश्चितताओं  ने  वष  1969-67  में  अवमूल्यन  के  पूर  लाभ

 प्राप्त  करने  में  बाधा यें  पैदा  की  ।  हो  सकता  है  कि  हमारे  निर्यात  और  भी  गिर  जाते  यदि  निर्यात

 व्यापार  को  अवमूल्यन  द्वारा  प्रदान  गया  57.5  प्रतिशत  का  अन्तनिर्हित  सामान्य

 प्रोत्साहन  न  मिलता  ।  वह  1667-68  में  निर्यात  में  जो  विधि  का  रुख था  वह  चाल  ag  में  भी  जारी

 पहले  तीन  महिनों  भ्रर्थात्‌  म्रप्रैल  1668  के  308.08  करोड़  रुपये  के  निर्यातों  की  गत  aq

 की  उसी  अवधि  के  निर्यातों  से  तुलना  करने  पर  14.4  प्रतिशत  की  वृद्धि  दिखाई  देती  है  ।  वस्तुत

 हाल  के  गत  वर्षों  की  सर्वोत्कृष्ट  तत्स्थानी  श्रवण  अर्थात  1964  में  वर्तमान  रुपये  के

 हिसाब  से  309  करोड़  रुपये  के  निर्यातों  की  तुलना  में  थे  अधिक  कम  नहीं  हैं  ।  श्रत्रमूल्यन

 और  अन्य  अनुकुल  बातों  जेसे  अच्छी  कृपि  फसल  और  निर्यात  समर्थन  उपायों  नकद

 आयात  प्रतिपूर्ति  ऋण  कर  सम्बन्धी  रियायतें  के

 आशा  है  कि  ag,  1968-69  में  निर्यात-स्तर  काफी  बढ़  |

 aq  1967-08  में  1,974.28  करोड़  रुपये  के  भारत  के  रायात  वर्ष  1966-67  के  आयातों

 की  तुलना
 में  5  प्रतिशत  कम  थे  ।

 अवमूल्यन
 ने  आयातों  को  स्वतः  ही  हतोत्साह  किया  ।

 चाल

 वित्तीय  वर्ष  के  तीन  महीनों  अर्थात  1968  में  520.43  करोड़  रुपये  के  भारत  के  आयात

 गत  ay  को  उसी  अवधि  की  तुलना  में  6.30  करोड़  रुपये  कम
 हैं

 ।
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 विवरण

 मृत्य  करोड़  रु०  में

 ay  पूनिया  सहित  निर्यात  आयात

 1964-65  1,285.67  2,124.72

 1965-66  1,268.88  3,218.43

 1966-67  1,156.53  2,078.36

 1967-68  1,198.67  1,974  28

 fatqut:—1965-66  तक  आंकड़े  अवमूल्यन  से  ga  के  रुपयों  को  57.5  प्रतिशत  बढ़ा

 कर  निकाले  गये  हैं

 कोयला  मूल्य  समिति

 6022,  att  हिम्मत सिह का :  क्या  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयले  की  कोसते  निश्चित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये  इस  वर्ष

 ald  में  नियुक्त  को  गई  समिति  के  कार्य  में  गतिरोध  उत्पन्न  हो  गया

 यदि  तो  यह  गतिरोध  किन  परिस्थितियों  के  कारण  उत्पन्न  हुआ  है

 क्या  इस  बीच  एक  बार  फिर  बातचीत  आरम्भ  कर  दी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  समिति  का  प्रतिवेदन  कब  तक  प्राप्त  होने  की  आशा  है
 ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  राम

 और  समिति  पुक्तिपुक्त  तथा  उचित  मूल्य  की  जो  कि  रेलवे  विभाग  तथा  इस्पात  संयंत्रों

 इस  विषय  पर  उपलब्ध  सब  सामग्री  को  ध्यान  में  रखते  हुए  दिया  जाना  विचार

 करने  तथा  सुझाव  देने  के
 सीमित  रद्द  तय  से  गठित  की  गई  थी  ।  निर्णय  क्योंकि  जल्द  लिया  जाना

 था  सरकार  ने  इस  विषय  पर  स्वंय  आगे  सोच  विचार  अन्ततः  रेलवे

 स्वात  कोयला  धा वन शालाओं  तथा  कोठरी  को  दिये  जा  रहे  कोयले  के  संबंध  में

 समझौते  हो  गये  ।

 Train-Truck  Collision  near  Badarpur  (Delhi)

 6023.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  a  fact  that  8  train  and  a  truck  collided  a at u  the  railway  crossng
 near  Badarpur  in  Delhi  on  the  29th  July,  1968  resulting  in  the  death  of  3  persons;

 (b)  if  so,  the  causes  thereof  and

 (c)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  avert  such  accidents  in
 future  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  M.  Poonacha)  १  ॥  है  |  न धी  |  F  POSUELE ably  the  reference

 is  to  the  accident  in  which  a  motor  truck  dashed  नि  train  No  ,  373  Down  Palwal-
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 श्र  4  L  ata Delhi  le  at  Jove]  crossing’  gate  No.  of?  DO  tween  Faridabad  and  Tuglakabad
 tions  of  the  Central  Railway  an  30-7-1968

 (b)  The  accident  took  placo  as  result  of  the  truck  driver  suddonly  coming  on

 the  down  track  sido,  wlil»  the  gateman  wag  in  the  procoss  of  closing  the  gato  after

 am  had  tho passing  «nother  truck  comin  from  the  up  track  sido  and  before  the  ga
 time  to  close  the  gato  on  the  down  track  sido,  and  tho  truok  refusing  to  back

 the  truck  despite  the  gateman’s  warning

 (c)  It  is  proposed  to  provide  gute  signals  at  this  level  crossing

 स्कूटरों  का  निर्माण

 6024.  aft  रघुबीर  सिह  शास्त्री  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  aaa  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करे  गे  कि

 क्या  सरकार  के  राजस्थान  सरकार  से  एक  करवाना  स्थापित  करने  के  लिये  इस

 ay  तक  प्रस्ताव  हुआ है  जिस  में  प्रतिवर्ष  50,000  स्कूटर  बनेंगे  और  ऐसे  प्रत्येक  स्कूटरों  का

 विक्रय  मूल्य  2000  रुपये

 यदि  तो  क्या  उक्त  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  मंत्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद )

 इस  वर्ष  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  gar  राजस्थान  में  स्कूटरों  के  निर्माण  के

 लिए  एक  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  एक  प्रिया  पत्र  राजस्थान  सरकार  उद्योग

 जयपुर  से  30  1965  को  प्राप्त  =  आ  ari  यह  योजना  बेल्जियम  की  मेसस $

 लीपेज  कलैक्टिंग  इंजीनियर  नामक  एक  फर्म  से  पहले  वह  173  ayo
 ०

 Ato  के  2,000  स्कूटर  और

 बाद  में  पांचवें  ag  में  यह  संख्या  बढ़ाकर  प्रतिशत  60,000  तक  बनाने  के  बारे  में  थी  |  प्रस्तावित

 स्कूटर  का  मुल्य  प्रथम  वर्ष  2,260  रुपये  बताया  गया  कौर  नवें  वर्ष  इस  मृत्य  को  कम  करके

 1,710  रुपये  तक  लाने  का  संकेत  दिया  गया  है  ।

 और  इस  योजना  पर  इसी  प्रकार  की  अन्य  योजनाओं  के  साथ  बिचार  किया

 गया  था  और  इसे  लाइसेंस  देने  के  उपयुक्त  नहीं  समझा  गया  तदनुसार  इसे  रह  कर  दिया  गया  है  ।

 Pakistan’s  Trade  Agreement  with  5.  5.  R

 6025,  Shr]  Raghuvir  Singh  Shastri  e e

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  stat  ?

 (a)  whether  it  isa  fact  that  Pakistan.has  rececntly  concluded  an  agreement  with

 U,  8.  क  whereby  she  whould  export  raw  wool,  cloth,  foot-wear,  fruit  juice,  tobaeco
 jete  products  etc.  to  that  country;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  most  of  these  commodities  are  being  export-
 ed  by  India  to  the  Soviet  Union  at  present;  and

 (c)  if  so,  the  probable  repercussions  on  our  exports  to  tho  country  ?

 The D Deputy  Minister  of  Com  क mer  ce  (Shr!  Mohd.  Shafi  Qureshi)  थे

 (a)  Yes,  Sir
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 (0)  It  is  unlikely  that  our  exports  to  U  R.  in  the  commodities  men-
 tioned,  will  be  affocted  to  any  substantial  oxtent.

 इस्पात  उत्पादों  का  निर्यात

 6026.  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  न्या  खान  त्था  घात  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  ने  इस्पात  की  वस्तुओं  के  सम् भरण  के

 ईरान  सरकार  के  साथ  कोई  करार  किया

 क्या  यह  सच  है  कि  1968-69  में  इस्पात  की  वस्तुओं  के  निर्यात  की  काफी  सम्भावਂ

 नायें  और

 यदि  तो  करार  की  मुख्य  बातें  क्या  गौर  1968-69  में  अन्य  देशों  को  इस्पात

 उत्पादों  की  निर्यात  की  क्या  संभावनायें  हैं  ?

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राम  :  इस्पात  की

 वस्तुओं  के  सम्भरण  के  लिये  ईरान  सरकार  के  साथ  कोई  करार  नहीं  किया  गया  है  ।  ईरानीय

 राज्य  रेलवे  ने  समय-समय  पर  इस्पात  की  वस्तुओं  के  लिए  टेंडर  आमंत्रित  किये  हैं  जिनके  लिए

 हिन्दुस्तान  जटिल  लिमिटेड  ने  भाव  बोले  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  के  जो  fest  वीकार  किये

 जाते  हैं  उनके  आधार  पर  उसके  द्वारा  सामान  की  सप्लाई  की  जाती है
 ।

 और  जी  हाँ  ।

 a करो
 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  aa  1968-69  के  दौरान  37  रुपये  का  लोहा

 और  इस्पात  का  निर्यात-लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 निम्नलिखित  देशों  को  निम्नलिखित  क्षत्रों  के  इस्पात  कौर  लोहे  के  सम्भरण  के  लिए

 हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिटेड  ने  हाल  ही  में  क्रयादेश  बुक  कर  दिये  हैं  ;

 कच्चा  लोहा--जापान  कौर  दक्षिणी  कोरिया

 एम०  एस०  बुलेट  दक्षिणी  ताइवान  श्रोकीनावा

 रेले--छानो  न्यूजीलैड  टर्की  ae  ईरान

 छड़े  कौर  तथा  aw  पश्चिमी  एशियाई  और  दक्षिण-पूर्वी  एशियाई  देश  ।

 कोयले  को  मांग

 6027.  श्री  राम  स्वरूप  विद्यालयों  :  क्या  इस्पात  खान  तथा  arg  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगेकि :

 क्या  यह  सच  है  कि
 राष्ट्रीय  कोयला

 निगम  ने  देश  में  कोयले  की  मांग  का

 aaa  नहीं  लगाया  था  जिससे  उस  उद्योग  को  बहुत  हानि  हुई  है  ;

 क्या  उस  निगम  का  विचार  शब  कोयले  की  मांग
 काश tl  ही  अनुमान  लगाने  का  है  ताकि  उस

 उद्योग  को  प्रौढ़  हानि
 न

 हो  ;
 भ्र
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 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खान  तथा  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  राम  कौर

 पूरे  देश  के  लिये  कोयले  की  मांग  का  अनुमान  निगम  नहीं  लगाता  है  परन्तु  समय-समय  पर  भ्र पनी

 कोयला  खातों  से  कोयला  उत्पादन  के  अनुमान  अवश्य  लगाता है  ौर  ऐसा  करता  रहेगा  ।  निगम  अपने

 कोयले  की  संभावी  मांग  के  स्तर  का  वर्तमान  तथा  भावी  ग्राहकों  की  मांग  में  संभावित

 वृद्धि
 |  कमी

 के  विषय  में  सुचना  के  भा घार
 पर  एक  या  दो  वर्ष  पूर्वे  अनुमान  लगाता  है  ।

 बहराइच  और  जखाल  रोड  स्टेशन  के  बीच  रेलवे  लाइन

 0020,  श्री  राम  स्वरूप  विद्यालयों  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  उत्तर  पूर्व  रेलवे  के  बहराइच  सिटी  To)  भ्र ौर

 जखाल  रोड  स्टेशन  के  फासले  को  कम  करने  के  उद्देश्य  इनके  बीच  एक  रेलवे  लाइन  चालू  करने

 के  बारे  में  एक  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  सच  हैं  कि  ऐसी  लाइन  के  चालु  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  सड़क  से  भेजें

 जाने  वाला  माल  भी  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  रेल  द्वारा  भेजा  जाने  लगेगा  कौर  नेपाल
 से  लाये

 इस  पिछड़े  क्षत्र  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  बहुत  सी  कठिनाइयां  दूर  हो  कौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हैं  ?

 रेलवे  मंत्री  ato  एम०  :  जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 शौर  रेलों  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  हैं  कि  रेल  परिवहन  सुविचारों  के

 अभाव  में  इस  क्षत्र  की  जनता  को  कोई  कठिनाई  होती  है  ।

 रिवाजों  की  एक  फर्मे  द्वारा  जाली  रेलवे  रसीदों  का  बनाया  जाना

 6029,  श्री  राम  स्वरूप  चविद्यार्थों  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  कि  रिवाड़ी  की  किसी  फर्म  ने  2  करोड़  रुपये  के

 मूल्य  से  अधिक  राशि  की  रेलवे  रसीदों  में  जालसाजी  की  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  शौर  यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं

 की  गई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  ato  एम०  :  जी  हां  ।  रिवाड़ी  के  धातु  व्यापारियों  की

 फर्म  की  कथित  जालसाज़ी  के  सम्बन्ध  में  रेलवे  बोर्ड  के  चौकसी  निदेशालय  1968  में

 एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  ।  शिकायत  में  कहा  गया  था  कि  इस  फर्म  ने  भारी  संख्या  में  उत्तर  रेलवे

 की  जाली  माल  रसीदें  बना  कर  बैंकों  में  दो  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  अग्रिम  भुगतान  ले  लिया  ।

 उत्तर  रेलवे  की  चौकसा  शाखा  को  भी  इसी  श्राद्ध  की  सुचना  मिली  थी  ।

 रेलों  से  इस  मामले  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  क्योंकि  न  तो  कोई  माल  बुक
 न
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 वि

 किसी  माल  की  सुपुर्दगी  ही  मांगी  गई  ।  आरोप  यह  था  कि  जाली  रेलवे  रसीदों  के  आधार  पर

 बैंकों  से  अग्रिम  घन  लिया  गया  जिसे  बाद  में  बैकों  को  लौटा  दिया  परन्तु  इससे  aha  फर्म

 किसी  समय  भारों  धन-राशि  झपने  पास  रखने  की  स्थिति  में  हो  गयी  थी  ।  क्योंकि  रेल  इसमें

 झन्तग्रस्त  नहीं  रेलवे  का  चौकसी  सगठन  इस  मामले  को  जांच  को  हाथमें  न  ले  सका  |

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  से  भो  जांच  करने  का  अनुरोध  गया  परन्तु  उसने  भो  wal  असमर्थता

 प्रकट  की  क्योंकि  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  भ्र धि कार  क्षेत्र  में  न  होकर  राज्य  सरकार  के

 अधिकार-क्षेत्र  में  था  ।  उत्तर  रेलवे  के  प्राधिकारियों  ने  इस  मामले  में  हरियाणा  के

 पुलिस  महानिरीक्षक  को  लिखा है
 ।  रेलवे  ् (ज बाड  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  हरियाणा  राज्य  के  मुख्य

 सचिव को  लिखा  है  ।

 राष्ट्रवादी  व्यापार  संघ  के  कर्मचारियों  को  तग  करना

 6030.  श्री  राम  स्वरूप  विद्यार्थी  :  बया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे गे  कि  :

 न्या  यह  सच  है  कि  मध्य  रेलवे  में  राष्ट्रवादी  व्यापार  संघ  के  कर्मचारियों  को  सरकार

 द्वारा  प्रायोजित  बचत  आन्दोलन  का  लाभ  उठाकर  तंग  fear  गया

 (@)  सर्दी  तो  ऐसे  कर्मचारियों  के  नाम  क्या-क्या हैं  ;

 बया  यह  भी  सच  है  saga  अस्पताल  के  साथ  सम्बद्ध

 अस्पताल  tas  के  पद  समाप्त  गया है  तथा  मध्य  रेलवे  कर्मचारी  संघ  के  एक  प्रख्यात

 कर्मचारी  का  तबादल  किया  गया  है  जब  कि  भुसावल  में  एक  छोटे  से  अस्पताल  के  was  के  पद

 को  रहने  दिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारा  तथा  इस  नियमी  aa
 नकाਂ

 को  दुर  करने  के  लिये

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रेलवे  सन्नी  सी०  एम  पूनिया  :  जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 दिया थ क  भायला  में  कौर कौर
 मध्य

 रेलवे  पर  अस्पताल  east  के  दो

 दूसरा  भुसावल  में  ।  भायला  में  जो  अस्थायी  पद  था  वह  1.7.68  से  छोड़  दिया  गया  ।  इसके

 परिणामस्वरूप
 जो  व्यक्ति  भायला  में  उस  पद  पर  स्थानापन्न  रूप  से  काम  कर  रहा  था  उसे

 भुसावल  स्थानांतरित  करना  पड़ा  ग्रोवर  जो  व्यक्त  भुसावल  में  as  के  पद  पर  काम  कर  रहा  था

 उसे  उसके  मूल  विभाग  में  प्रत्यावर्तित  कर  दियां  गया  ।

 डाला-खेली  रेलवे  लाइन

 6031,  श्री  बेटी  शंकर  शर्मा  :  नया  tara  मंत्री  7  1968  के  अतारांकित  gat  संख्या  9911  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  रेवाड़ी-रौंगी  सैक्शन  पर  खेती  तांबा  परियोजना  को  sear  में  मुख्य  लाइन  से

 जोड़ने  के  लिये  एक  रेलवे  लाइन  बनाने  का  निर्णय  लेने
 के  year  से  पश्चिम  रेलवे  द्वारा  प्रस्तुत
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 a

 काज
 पन किये  गये  चिरावा/डब्ला-खेत्री  रेल  सम्यक  परियोजना  के  पुनरीक्षित  तायात  मुल्यांकन  की  जांच

 कर  ली  गई  है  ;  अर

 यदि  at,  तो  इस  मामले  में  क्या  निराले  किया  गया  है
 ?

 मलबे  मंत्री  ato  एम०  श्र  चिरावा  रेल

 सम्पर्क  परियोजना  की  संशोधित  यातायात  मुल्यांकन  रिपोर्टे  की  जांच  की  जा  रही  है  भर  ग्रा शाहे

 कि  यह  बहुत  after  पुरी  हो  जायेगी  |

 चाय  के  सम्बन्ध  में  भारत-श्रीलंका  aaa

 6032.  श्री  वेणी  शंकर  शर्मा  :  श्री  alo  च  ०  शर्मा  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  25  1968  के  भ्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  352  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  भारते  श्रीलंका  व्यापार  समझौते  के  नवी कररा  के  सम्बन्ध  में  कोई  बातचीत
 हुई

 कौर

 (@)  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  मोहम्मद  शो  तथा  भारत

 श्रीलंका  व्यापार  जो  1961  में  किया  गया  तब  तक  वैध  है  जब  तक  कि  किसी

 देश  द्वारा  तीन  माह  का  नोटिस  देकर  वह  संशोधित  अथवा  समाप्त  नहीं  कर  दिया  जाता  ।

 1968  में  श्रीलंका  के  प्रतिनिधि-मंडल  की  यात्रा  के  उसके  साथ  दोनों  देवों  के  बीच  होने

 बाली  व्यापार  गतिविधियों  की  समीक्षा  की  गई  थी  तथा  यह  तय  हो  गया  था  कि  पारस्परिक  हितों

 के  लिये  व्यापार  विनिमयों  का  विस्तार  तथा  उन्हें  बहुविध  करने  का  भरसक  प्रयत्न  किया  जाना

 चाहिये  ।  यह  भी  निराले  किया  गया  था  कि  ates  सहयोग  पर  एक  संयुक्त  समिति  स्थापित  की

 जिसको  आधिक  तथा  वाणिज्यिक  क्षेत्रों  में  दोनों  के  बीज  घनिष्टता  सहयोग  के  लिये

 निरन्तर  उपाय  ढूंढने  तथा  क्रियान्वित  करने  का  कार्य  सौंपा  जाये  |

 अन्तर्राष्ट्रीय  वाणिज्यिक  मध्यस्थ  निर्माण  सम्बन्धी  गोष्ठी

 6033,  शनी  वेणी  शंकर  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  हुई  अन्तर्राष्ट्रीय  वाणिज्यिक  मध्यस्थ  निर्णय  सम्बन्धी  गोष्ठी  में

 सिफारिश  की  गई  है  कि  सभी  श्रौद्योगीकृत  देशों  में  राष्ट्रीय  मध्यस्थ  निर्णय  परिषदों  तथा  क्षेत्रीय

 संस्थाओं  का  जाल  स्थापित  किया  जाये  और  इसके  लिये  शिवं-अपेक्षित  कायंवाही  के  रूप  में  एक

 सुदृढ़  एवं  कुशल  मध्यस्थ-निर्णय  व्यवस्था  कायम  की

 कया  इस  सुझाव  पर  विचार  कर  लिया  गया  कौर

 (7)  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप मन्त्री  (  श्री  मोहम्मद  शफ़ी  कुरैशी  )  :

 हाँ  विश्व  के  देशों  में  गोष्ठी  ने  वाणिज्यिक  विवाचन  केन्द्रों  तथा  क्षेत्रीय

 संस्थानों  के  विकास  की  सिफारिश  की  है  ।
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 27  1968  लिखित  saz

 eee

 तथा  हमने  भारत  में  प  से  at  विवाचन  परिषद
 ''

 स्थापित

 को  हुई  है  ।  गोष्ठी  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 कपड़ा  उद्योग  की  सहायता

 6034.  को  वेणी  शकर  शर्मा  क्या  बाशिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कपड़े  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  भारतीय  सूती  कपड़ा

 मिल  सध  को  5  करोड़  रुपये  का  श्ननुदान  देने  का  निर्णय  किया  है  जो  नकद  सहायता  के  साथ  में

 टा

 यदि  तो  गत  वर्ष  किस  रूप  में  सहायता  दी  गई  कौर

 उससे  सूती  कपड़ा  के  निर्यात  को  कितना  बढ़ावा  मिलेगा  ?

 बाशी  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  sit  सोहुमम्द  शफी  कुरैशी  )

 से  सरकार  ने  भारतीय  सुती  कपड़ा  मिल  संघ  वह  1968-69  में  किये

 वाले  सुती  कपड़े  के  निर्यात  के  जहाज  पर  मृत्य  के  5  प्रतिशत  की  समान  दर  पर  अनुदान

 देने  का  विनिश्चय  किया  इस  प्रयोजन  के  लिये  गत  at  संघ  को  कोई  वित्तीय  सहायता  न

 दीगयी  थी  ।  अप्रैल  1968  से  सरक।र  द्वारा  संघ  को  दी  जाने  वाली  सहायता  से  सिल  तथा

 हथकरघा  निर्मित  दोनों  प्रकार  के  सूती  वस्त्रों  निर्यात  1968-69  में  बढ़कर  120  करोड़  रु०

 तक  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 Theft  Cases  on  Branch  Lines  in  U,P

 6035.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  e e

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  e e

 (a)  whether  it  isa  fact  that  the  cases  of  thefts  other  incidents  of
 breach

 of  law  are  increasing  on  some  Branch  lines  in  Uttar  Pradesh ;

 (b)  whethor  Government  have  inquired  into  their  causes;  and

 a)  the  special  arrangomentsa  made  to  cheok  them  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  M.  Poonacha)

 (8)  Yea,  on  some  branch  lines

 (0)  &  («)  The  increase  in  the  incidence  is  due  to  general  deterioration in  the

 law  and  order  situation.  Maintenance  of  law  and  order  in  Railway  premises.  as  8180

 n  Railway  trains  is  the  responsibilily  of  the  state
 Governments/State  Government

 Railway  Police.  Close  cooperation  is  maintained  with  the  Government  Railway  Police

 at  all  times  for  the  control  of  crime  and  their  attention  is  promptly  drawn  to  any

 erious  crime  that  cceurs  and  to  any  increase  in  criminal  activities  in  any.  partioular

 aroa  or  train  for  taking  remedial  measures

 As  Railways  are  alsy  vitally  concerned,  the  following  steps  are  being  taken  by

 them

 (i)  | 0  staff  is  posted  round  the  clock  in  the  yards  Goods  Parcel  and

 Transit  sheds  etc.
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 (ii)  Regular  escorting  of  goods  traiz  ए  affected  Sections  is  arranged

 (iii)  F.  men  in  plain  olthest  ag  well  as  orime  intelligence  branch  staff
 ore  detailed  to  collect  criminal  intelligence  and  to  maintain  close  Watch
 over  the  criminal  activities,

 (iv)  Armed-Wing  patrols  and  escorts  ure  also  provided  on  notorfous  sections
 and  spots

 (४)  Trevelling  public  are  being  alerted  through  different  methods  of  pulicity
 including  Loud-Speakers  to  guard  their  persona]  property  against  criminal

 ac  tvities

 Late  Arriva]  of  Passenger  Train  from  Delhi  at  Moradabad

 6036  Shri  Prakash  Vir  Shastri  Shri  Shiv  Kumar  §hasiri

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  isa  fact  that  the  Passenger  train  from  Delhi  arrives  mostly

 Jate  at  Mcradubad

 of  times  when  the  said  irajn  reached  Moradabad  in  time (b)  tho  bumber

 during
 the  last  three  months;  and

 (c)  whether  Government  are  awere  that  passengers  for  Chandausi  and  other

 places  have  to  face  much  difficulty  asa  rusult  of  the  late  arrival  of  the  said  train?

 (a) Minister  of  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  (b) &  (c)  During  three

 months  May  to  July,  1968,  Passenger  trains  running  from  Delhi  to  Moradabad,  viz.

 2MD,  4MD,  6MD  and  376  Dn,  arrived  a  Moradatbad  right  time  on  51,  56,  37  ana  10

 6.0 81.0 1.35  respectively,  During  the  same  period,  the  position  about  the  maintenance

 of  connections  at  Moradabad  with  Moradabad-Chandausi  trains  was  satisfactory  in

 rd.to  2MD  &4MD  Passengers  and  not  satisfactory  in  respect  of  376Dn.  Passen-
 rega

 ger.

 Railway  Training  Schoo]  at  Chandausi

 Shri  Sbiv  Kumar  Shastri 6037  Shri  Prakash  Vir  Shastri

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  isa  fact  that  the  Railway  Treining  School  at  Chendausi  has

 been  expanded  sufficiently  ;

 (b)  whether  any  scheme  in  regard  to  ite  further  expansion  is  under  consider-

 ation  of  Government  ;  and

 (c)  if  so,  the  outlines  thereof  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha) :

 (8)  Not  in  the  recent  past,  excepting  that  the  Loco  Training  School
 fune-

 tioning  at  Gheziabad  was  transferred  to  Chandausi  in  May  1967.

 (0)  No

 (0)  Does  not  arise
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 New  Industries  in  U.P.

 6038,  Shri  Prakash  Vir  Shastr{  :  Shri  Shiv  Kumar  518  5171  * ह

 Will  the  Minister  of  Industrial  Develooment  and  Company  Alfalrs  be  pleasod
 to  stato

 (a)  whether  any  new  industries  are  proposed  to  be  set  up  in  Uttur  Pradesh

 during  the  Fourth  Fivo  Year  Plan  period  ;

 (b)  whether  any  memoranda  have  also  been  raceived  from  the  State  Govern-
 ment  in  this  regard;  and

 (2)  if  so,  the  decision  taken  thereon  ?

 The  Minister  of  ndustaial  Development  &  Company  Affairs  (Shri  Fa  khruddin  aii

 Abmed)

 (a)  to  (0०0)  The  FourthFive  Year  Plan  is  yot  to  be  finalised.  Information  about

 new  industries  to  be  sec  up  in  Uttar  Pradesh  luring  tho  Plun  0०००1  will  be  availa=

 ble  only  after  the  Plan  is  Some  suggestions  in  this  regard  have  received

 from  the  State  Government  and  are  under  examination,

 Oil  Engine  Manufacturing  Units  In  Ghaziabad,  U.P.

 6039.  Shri  Prakash  Vir  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Indusirial  Development  and

 Company  Affairs  he  pleased  to  state

 (a)  whether  it  18  8  fact  that  recontly  some  land  was  reserved  outside  Ghazia-

 bud  town  for  Oil  Engine  menufacturing  units  at  present  functioning  within  the

 town  ;

 (b)  whether  itis  a  fact  that  those  who  have  purchased  land  thore  for  this

 purpose  have  not  been  able  to  utilise  the  same  so  far  in  the  absonce  of  wator
 end

 powor  facilities;  and

 (c). if if  so,  when  these  facilities  are  likoly  to  bo  provided  thero  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  &  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin

 Ali  Ahmed)  :

 (a)  10  (0)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table

 of  the  House,

 राज्य  व्यापार  निगम  हारा  वर्मा  में  कपड़ा  मिलों  को  स्थापना

 6040.  श्री  दी०  च  ०  शर्मा  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्मा  सरकार  द्वारो  संसार  भर  में  आमन्त्रित  किये  टेंडर  के  उत्तर  में  राज्य

 व्यापार  निगम  ने  दो  पूर्ण  कपड़ा  मिल  स्थापितਂ  करने  की  पेशकश  की

 (@)  क्या  इस  बोच  में  राज्य  व्यापार  निगम को  यह  टेंडर  दे  दिया  गया  और

 यदि  तो  उसकी  शर्ते  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  उप मन्त्री  (
 श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  )  :
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 परिणाम  अभी  ज्ञात  नहीं  है

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 होली  के  त्योहार  के  दौरान  रेलवे  सम्पत्ति

 6041.  श्री  कातिक  उराव  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  ag  होली  के  त्योहार  के  समय  सभी  tat  खंडों  पर

 रेलों  की  खिड़कियों  के  शीशों  को  बहुत  क्षति  पहुंचायी  गयी  कौर

 यदि  तो  रेलवे  को  कुल  कितनी  हानि  हुई  और  रेलवे  की  सम्पत्ति  को  ऐसी  हानि

 से  बचाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  ato  एस०  जी  सिवाय  दक्षिण

 दक्षिण-पूछ  और  पश्चिम  रेलवे  में  ।

 लगभग  43,000  रुपये  ।  रेलवे  की  परिसीमा  कौर  रेल  गाड़ियों  में  aga  और

 व्यवस्था  बनाये  रखने  को  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  और  राज्य  सरकार  की  रेलवे  पुलिस  को  है
 a

 और  ऐसी  घटनाओं  की  fed  आवश्यक  कार्रवाई  के  लिए  तुरन्त  सरकारी  रेलवे  पुलिस  से  की

 जाती  है  ।

 एशोसियेटिड  इलेक्ट्रिकल  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  को  किया  गया  भूगतान

 6042,  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्व  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  शुरू  में  दी  गई  एकमुश्त  राशि  के  अतिरिक्त  भारत  सरकार  तथा  एसोसियेटिड

 इलैक्ट्रिकल  इडस्ट्रीज  के  बीच  हुए  करार  के
 विभिन्‍न  खंडों  के  sais  ब्रिटेन  की  एसोसियेटिड

 इलेक्ट्रिकल  इडस्ट्रीज  लिमिटेड  को  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  मन्त्री  (  श्री  फजरुद्दीन  चलो  अहमद  ,)  :  करार  की

 एक  प्रति  6  1968  को  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  304  के  उत्तर  में  सभा-पटल  पर

 रख  दी  गई  थी  ।  करार  की  धारा  26  के  विभिन्न  खंडों  के  अधीन  मेसी  एसोसिएटेड  इलेक्ट्रिकल

 इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  को  भुगतान  की  गई  राशियाँ  निम्न  प्रकार  हैं

 ऋण  सं०  खण्ड  स०  राशि  रु०  मे ं)

 16  31-3-67  तक  53.33

 2  16  31-3-67 नूद
 37.48

 16  31-3-67  तक  24.44

 16.  (=)  तक
 264,07

 16
 कुछ  नहीं

 6.  16
 कुछ  नहीं

 31-3-68  तक  11.64

 416.
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 Sem  et  ee  भाम

 हैवी  इल  क्ट्कत्स  (sit&0 )  लिमिटेड

 6043,  को  नन्द  कुमार  साल्वे  :  क्या  औद्योगिक  विक्ास:तथा  समयबद्ध  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  इलैविट्कल्स  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  का  एसोशियेटिड  इलेक्ट्रिकल्स

 इण्डस््रीज  के  साथ  प्लांट  और  मशीनरी  की  एजेन्सी  खरीदने  के  बारे  में  समझौता  हुआ

 (a)  बया  यह  सच  है  कि  इसके  कारण  सलाहकारों  ने  स्वयं  एजेन्टों  और  सभा  र  रक्षा  कर्ताओं

 का  काय  किया  और

 यदि  तो  इस  करार  के  पीछे  क्या  see  छिपा  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  (att  फजरुद्दीन  अली  :

 हाँ  ।  इस  परियोजना  की  प्रथम  अवस्था  की  कार्यान्वित  के  लिए  अपेक्षित  कुछ  मशीनी  औजारों  ,

 सन् यन्त्र  व  उपकरणों  की  खरीद  के  लिए  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  अध्यक्ष  और

 एसोसियेटेड  इलेक्ट्रिकल  इंडस्ट्रीज  ब्रिटेन  के  बीच  18  1958  को  एजेन्सी

 खरीदने  के  बारे  में  एक  समझौता  हुआ  था  |

 और  इस  समझौते  के  अन्तर्गत  एसोसिएटेड  इलेक्ट्रिकल  इंडस्ट्रीज

 अथवा  उनकी  सहायक  कम्पनियों  से  कुछ  चीजें  व  उपकरण  खरीदे  भी  गए  थे  ।  इन  चीजों  पर

 उनका  एकाधिकार  था  और  बे  उनके  द्वारा  निकाली  गई  विधियों  तथा  परीक्षणों  के  लिए  विशेष

 रूप  से  बनाई  गई  थी  ।  हैवी  इलेक्ट्रिकल  इण्डिया  उन  कार्यविधियों  को  अपना  लिया

 जिन  उपकरणों  पर  उनका  एकाधिकार  नहीं  था  उसके  लिए  अन्य  निर्माताओं  से  भी  तुलना

 करने  के  लिए  उनकी  दरें  माँगी  गई  हैं  ।

 एसोसियेटिड  इलेक्ट्रिकल्स  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  को  परामशं  फीस  का  भुगतान

 6044.  श्री  नन्द  कुमार  साल्वे  :  क्या  औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 एसोसिंप्रेटिड  इलेक्ट्रिकल्स  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  कौर  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के

 बीच  gt  समझौते  में  एसोसियेशन  इलेक्ट्रिकल्स  इण्डस्ट्री  लिमिटेड  को  परामर्श  फीस  के  रूप  में

 कुल  कितनी  धनराशि  दी  गई  या  दी  जानी

 क्या  ag  सच  है  कि  परामशंदाताओं  को  दी  जाने  वाली  फीस  की  कुल  ध  ANT
 -  दिल थ  ॥ शि  के

 अनुमानत  में
 सरकार  प्रौर  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  में  भारी  मतभेद  और

 यदि  तो  करोड़ों  रुपये  के  ऐसे  होने  बाले  मतभेद  के  कया  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फकरुदीन  अली  :

 तकनीकी  cares  देने  वाले  करार  के  अन्तरगत  31  ars  1967  तक  मेसर्स

 शिएटेड  इलेक्ट्रिकल  दण्ड  स्ट्रीट  लिमिटेड  को  कुल  3.88  करोड़  रुपये  का  भुगतान  किया  गया  था  |

 करार
 की  शेष  अवधि  में  1970  तक  परामशंदाताओं  को  अभी  भर  काफी  राशि  का

 भुगतान  करना  होगा  |

 11.7



 Written  Anawors  August  27,  1968

 और  (7)  यह  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  की  सरकारी

 क्रम  समिति  को  रिपो  पर  आधारित  है  जिसमें  यह  कहा  गया है  कि  1967 में

 समिति  के  समक्ष  दी  गई  गवाही  में  कम्पनी  के  अध्यक्ष  ने  यह  कहा  था  कि  परामर्शदाताओं  को

 कुल  मिलाकर  लगभग  6  करोड़  रुपये  का  भुगतान  करना  ।  जबकि  मन्त्रालय  के  प्रतिनिधि

 ने  बताया  है  कि  यह  राशि  लगभग  8.03  करोड़  रुपये  होगी  ।  अध्यक्ष  द्वारा  उल्लिखित  अनुमान

 में  विशेषज्ञों  को  दिये  जाने  बाले  वेतन  शादी  पर  कम्पनी  द्वारा  आय  कर  के  रूप  में  दी  जाने  वाली

 राशि  सम्मिलित  नहीं  थी  जिसका  अनुमान  लगभग  2  करोड़  रुपये  लगाया  गया  है  ।  दोनों

 मानों  में  भिन्नता  का  स्पष्ट  कारण  माय  कर  की  राशि  है  ।

 हैवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  के  परामशंदाता

 6045.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सर्वे  :  क्या  भौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 ami  एसोसियेशन  इलेक्ट्रिकल  इंडस्ट्रीज  लिमिटेड  से  होने  वाले  करार  के  विभिनन

 पहलुओं  और  भुगतान  के  तरीकों  की  जाँच  के  बारे  में  कोई  कानूनी  और  वित्तीय  विशेषज्ञों  की

 समिति  नियुक्त  की  गई  तथा  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  के  प  राशि  दाता  कौन  और

 यदि  तो  समिति  द्वारा  की  गई  जाँच  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कायर  मन्त्री  (  श्री  फखरुद्दीन  अली  :  और

 (@)  इस  प्रकार  की  समिति  नियुक्त  करने  की  सिफारिश  सरकारी  उपक्रम  सम्बन्धी  समिति  द्वारा

 उसकी  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लि०  के  सम्बन्ध  में  रिपोर्ट  में  की  गई  है  जो  1968  में

 संसद  में  प्रस्तुत  की  गई  थी  ।  यह  विचाराधीन  है  ।

 सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  बनाई  जाने  वाली  वस्तुओं  तथा  उनकी

 आवश्यकताओं  का  सवाल

 6046.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साल्वे  :  व्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कोई  ऐसी  समन्वयकारी  एजेन्सी  जो  नई

 जनायें  तैयार  करते  समय  इस  बात  को  सुनिश्चित  करे  कि  ऐसी  नई  प्रयोजनाओं  द्वारा  बनायी  जाने

 वाली  प्रयोजनाओं  में  ऐसी  विशिष्ट  वस्तुएं  भी  सम्मिलित  हों  जिनकी  आवश्यकता  अन्य  सरकारी

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  होती  है  और  जो  ऐसी  सामग्री  का  आयात  करते

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  बहुत  से  crag  को  अपने  संयत्रों  के  लिये

 कच्चे  माल  का  आयात  करना  पड़ता  है  यद्यपि  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  उपक्रम  उसी  सामान  का

 निर्माण  करते  हैं  परन्तु  वह  सामान  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  वांछित  ब्यौरे  के  अनुसार  नहीं

 और

 यदि  हाँ  तो  क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिनन  उपायों  द्वारा

 बनाई  जाने  वाली  वस्तुओं  का  तथा  सभी  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  की  आवश्यकताओं

 जिनको  स्वदेशी  माल  में
 पूरा  किया  जा  सकता  सर्वेक्षण  करने  का  है  ?

 118.



 5  भाद्र  90  लिखित  उत्तर

 a

 औद्योगिक  विरासत  तथा  समवाय-कार्यो  मन्त्री  फ्यूजन  अली
 :  (+) )

 ओर

 (a)  किसी  भी  नई  परियोजना  कों  स्थापित  करते  समय  अनुमानित  उत्पादन  क्षमता  की  इस

 देश  में  इन  उत्पादों  की  माँग  और  पूति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सावधानी  से  जाँच  की  जाती  है  ।

 ऐसा  करते  समय  विद्यमान  सरकारी  उपक्रमों  तथा  परियोजना  को  स्थापित  करने  आदि  पर  खर्च

 होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  |

 वित्त  मन्त्रालय  का  सरकारी  उपक्रम  ब्यूरो  केन्द्रीय  सरकार  के  परियोजना  प्रस्तावों  पर

 सलाह  देता  है  और  जहाँ  कहीं  आवश्यक  होता  उपयुक्त  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  इस

 प्रकार  के  प्रस्तावों  में  संशोधन  करने  के  लिये  सुझाव  देता  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  ब्यूरो  विभिन्न

 सरकारी  उपक्रमों  द्वारा  तयार  की  जा  रही  वस्तुओं  तथा  उनकी  बिशेष  आवश्यकताओं  पर

 बराबर  निगरानी  रखता  है  |

 किसी  भी  सरकारी  उपक्रम  को  नियमानुसार  ऐसे  कच्चे  माल  का  आयात  करने  की

 अनुमति  नहीं  दी  जाती  जो  देश  में  किसी  अन्य  सरकारी  उपक्रम  अथरा  किसी  अन्य  देगी  साधन

 से  उपलब्ध होते  हैं  ।  केवल  उपयु  क्त  मामलों  में  ही  इस  प्रकार  के  कच्चे  माल  जसे  अपेक्षित  या

 स्वीकृत  विशिष्ट  विवरण  की  मशीनें  या  पुर्जे  जो  देश  में  उपलब्ध  नहीं  हैं  सरकारी  उपक्रमों  को

 आयात  करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 भारतीय  ख़ान  ब्यूरो

 604  थ्री  लोबो  प्रभ  :  क्यां  खान  तथा  घात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 (3  भारतीय  खान  ब्यूरो  जिसे  तीन  बर्ष  पुर्व  भारतीय  भूतत्वीय  सर्वक्षण  विभाग  में

 मिला  दिया  गया  कर्मचारियों  की  वरिष्ठता  निर्धारित  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 है  और

 खनिज  की  खोज  सम्बन्धी  कार्यक्रम  बनाते  समय  ब्यूरो  के  अधिकारियों  के  साथ

 क्रमश  नहीं  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  के  उप  मन्त्री  ०  राम

 भारतीय  खान  ब्यूरों  का  समग्वेषण  कक्ष  भारतीय  खान  ब्यूरो  से  भारतीय
 भविज्ञान

 सर्वेक्षण  संस्था  को  दिनांक  1  1966,  से  अन्तरित  किया  गया  था  और  न  कि  तीन  ad

 से  भी  अधिक  समय  पूर्व  ।

 कर्मचारियों  की  वरिष्ठता  का  पहले  के  भारतीय  खान  ब्यूरो  के  कर्मचारियों  के

 भारतीय  भ  विज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  के  कर्मचारियों  के  साथ  एकीकरण  की  प्रक्रिया  का  एक  भाग

 जिसके  लिये  भर्ती  नियमों  का  संशोधन  किया  आवश्यक  है  ।  श्रेणी  एक  तथा  दो  के

 व्यसन  पदों  के  सम्बन्ध  में  नियमों  का  संशोधन  कर  लिया  गया  है  ।  बाकी  कमंचारियों  के  सम्बन्ध

 में  वैसी  ही  कार्यवाही  की  जा  रही
 है

 भारतीय  भूविज्ञान  सर्वक्षण  संस्था  के  खनिज  अन्वेषण  कार्यक्रमों  पर  केन्द्रीय

 भूविज्ञान  कार्य  क्रम
 बोर्ड  द्वारा  विचार  किया  जाता  है  और  उसी  के  द्वारा  यह  dare  किये  जाते

 इस  बोर्ड  में  ब्यूरो  को  प्रतिनिधित्व  प्र।प्त  है  ।
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 नारायण  भ  ध  ee

 गैलरी  ताव  आयोजना

 6048  श्री  लोगों  प्रभ
 :  कया  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 खेती  तांबा  प्रायोजना  के  सम्बन्ध  में  1965  में  प्रस
 Cian

 तुत  किये  गये  प्रा प्रतिवेदन  पर

 वाही  करने  में  विलम्ब  करने  के  क्या  कारण

 ag  1956  से  पानी  निकालने  के  कितने  सुराख  किये  गये  हैं  और  उनमें  से  कितने

 काम  कर  रहे  और

 ा
 )  हमारे  देशी  उपकरणों  से  सिंहभूम  के  निक्षेपों

 में
 से  ताँबा  कयों  नहीं  निकाला  जा

 रहा

 खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  (alo  :

 निर्देश  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  के  समन् वेषण  कक्ष  कि  पहले

 भारतीय  खान  ब्युरो  का  ai)  द्वारा  मकान-कुरान  तथा  कोलिएशन  अन्वेषणों  पर  दी  गई  रिपो  की

 ओर  है  ।  इन  निक्षेपों  का  विकास  खेतड़ी  ताँबा  परि समूह  के  भाग  के  रूप  में  विदोहन  करने  के

 लिये  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  द्वारा  किया  जा

 माननीय  सदस्य  खेतड़ी  ताँबा  प्रायोजना  में  खोदे  गये  नलकूपों  के  सम्बन्ध

 में  सूचना  चाहते  हैं  ।  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वक्षण  स  तथा  को  खेतरी  ताँबा  प्रायोजना  को  पानी

 सप्लाई  करने  के  लिये  अन्वेषणों  के  सम्बन्ध  में  28  प्रायोगिक  छिद्र  किये  ।  चौतारा-जोधपुरी
 में

 मुख्य  जल  सप्लाई  योजना  के  लिये  सन  1966  से  12  नलकूप  खोदे  गये  हैं  ।  1977  जबकि

 मुख्य  जल  सप्लाई  योजना  को  पूरा  किये  जाना  प्रस्तावित  सबके  चलाये  जाने  की  प्रत्याशा  है  |

 नगर  को  जल  सप्लाई  करने  के  लिए  खेतड़ी  नदी  क्षत्र  में  4  नलकप  खोदे  गये  हैं  ।  इनमें

 से  दो  नलकूप
 चल  रहे  हैं  और  1968  में  खोदे  गये  बाकी  के  दो  कपों  को  जल्द  ही  चालू  किये  जाने

 की  सम्भावना है  ।  इसके  भारतीय  भूविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  दारा  चौतारा-जोधपुर

 में  5  नलकूप  तथा  खेतड़ी  ताँबा  प्रायोजना  के  स्थान  पर  2  नलकूप  प्रायोगिक  कपों  के  रूप  में  खोदे

 गये  थे  ।  खेतड़ी-सिवाना  नदी  क्षत्र  के  नलकप  चल  रहे  हैं  जबकि  चौतारा-जोधपुरी

 नलकप  12  अन्य  कपों  के  साथ  चाल  किये  जायेंगे  ।

 सिंहभूम  के  राखा  ताँबा  निक्षेपों  के  त्रि द्र ोहन  की  योजना  सरकार  के

 धीन  है  ।

 विशेष  इस्पात  तथा  अलौह  धातुओं  का  आयात  तथा  निर्यात

 6049,  श्री  एस०आर०  दामानी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वह  1966-67  तथा  वर्ष  1967-68  के  दौरान  विशेष  इस्पात

 तथा  लौह  धातुश्नों
 की  कितनी-कितनी  मात्रा  का  आयात  किया  उनका  मूल्य  कितना  था

 और  किन  देशों  से  उनका  आयात  किया  गया  ;  और

 उपरोक्त  अवघि  में  उक्त  वस्तुओं  क  कितना  निर्यात  कि  या  गया  तथा  उनका

 मूल्य  कितना  था  और  कौन  कौन  से  देशों  को  उनका  ह  निर्यात
 t=

 किया  गया  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  wet  :  और  at  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखे

 में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल ०

 पूर्व  योरप  के  देशों  के  साथ  भारत  का

 6050.  श्री  एस०  ato  दामानी  :  बया  वाणिज्य  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  से  पव  योरप  के  देशों  के  साथ  भारत  का

 व्यापार  घटता  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  इन  देशों  के  संबन्ध  में  हमारी  निर्वात  योजनाओं  तथा  वास्तव  में  हुए

 व्यापार  में  कितना  अंतर  है  ;  और

 कया  भारत  इन  देशों  से  ऐसी  वस्तुओं  का  अब  भी  आयात  कर  wae  जिन  में

 भारत  आत्म-निभने  है  कौर  यदि  तो  ऐसी  वस्तुओं  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  शफी  :  तथा  गत  तीन

 वर्षों  में  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  के  सथ  हमारे  व्यापार  में  कुछ  गिरावट  आई  है  ।  तथापि  इस

 बट  का  कारण  हमारे  आयातों  में  कमी  का  होना  जो  देश  में  बढ़ती  हुई

 शिक  आत्म-निभे रता  के  फलस्वरूप  हुई  है  ।  जबकि  1967  में  1965  की  तुलना  में  इन  देशों  से

 लगभग  26  प्रतिशत  आयात  कम  हुआ  निर्यात  में  केवल  5  प्रतिशत  को  ही  कमी  हुई  ।

 वास्तव  में  निर्यात  की  संभावनाओं  में  निरन्तर  सुधार  हो  रहा  है  तथा  इन  देशों को  भारत  के

 निर्यात  में  विविधता  आती  रही
 है  ।  अतः  हमारी  योजनाओं  के  अनुसार  दिवसीय  व्यापार

 प्रबन्धों  की  रूपरेखा  के  अंतगंत  इन  देशों  को  निर्यात  विकसित  हो  रहा  है  ।

 इन  देशों  से  भारत  द्वारा  केवल  उन्हीं  वस्तुओं  का  आयात  किया  जाता  है  जिन्हें

 भारत  सरकार  के  संबंधित  विभाग  स्वदेशी  दृष्टिकोण  से  निरापद  बता  देते  हैं  ।

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सलाहकार  परिषद्‌  की  स्थायी  समिति

 6051.  श्री  एस०  alto  दामानी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सलाहकार  परिषद्‌  की  स्थायी  समिति  की  2  1968

 को  हुईं  बैठक  के  क्या  परिणाम  निकले  और

 यदि  उन  उद्योगों  जिन्हें  अभी  भी  मंदी  से  छुटकारा  नहीं  मिला  सहायता

 देने  के  लिये  समिति  ने  कोई  सुझाव  दिये  तो  वे  कया  हैं  ?

 ऑद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (it  फखरुद्दीन  :  और

 उद्योगों  केन्द्रीय  परामर्श  परिषद  की  स्थायी  समिति  ने  अपनी  2  1968  को

 हुई  पिछली  बैठक  में  देश  की  वर्तमान  औद्योगिक  की  स्थिति  पर  पुर्नविचार  किया  और  कुछ  ऐसे

 मामलों  पर  भी  विचार
 किया  जिनका  औद्योगिक  लाइसेंस  नीति  पर  प्रभाव  पड़ता  है

 ।
 बैठक  के

 विमश  इन  मामलों  पर  उद्योग  के  विचारों  के  आदान-प्रदान  के  रूप  में  अधिक  थे  ।  समिति  में
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 कच्चे  माल  के  आयात  निर्यात  के  लिये  विपणन  सुविधाओं  का

 विस्तार  करने  तथा  मूल्य  के  प्रति  जागरूकता  उत्पन्न  करने  की  आवश्यकता  भारी  के  सम्बन्ध  में

 दिये  गये  विभिन्न  सुझाव  /  fara  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 काली  faa  का  निर्यात

 6052,
 श्री  रामचन्द्र  इलाका  :  श्री  बलेश्वर  मोना  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  वीराने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  तीन  महीनों  में  काली  मिर्चें  का  निर्यात  काफी  कम  हो  गया  है
 ;  ओर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  मुहम्मद  शफी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  1

 ऊनी  हौजरी  के  कार  खने

 6053.  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :  श्री  बलेश्वर  मीना  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे गे  कि  :

 इस  समय  देश  के  विभिन्न  भागों  में  ऊनी  हिजरी  के  कितने  कारखाने  हैं  ;  और

 इस  समय  इन  कारखानों  का  कुल  वार्षिक  उत्पादन  कितना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मुहम्मद  शफी  :  1046

 कजे  1967  में  ऊनी  हौजरी  के  कुल  वार्षिक  उत्पादन  का  अनुमान  9.5  लाख

 किलोग्राम  है  ।

 काफी  का  निर्यात

 6054,  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :  नया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  काफ़ी  के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  वह  1967  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य  पुरा  हो

 गया  था  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  हों  मुहम्मद  शफी  :  (a)  और  काफ़ी

 बागान  के  कार्यकारी  दल  के  उप-दल  द्वारा  वर्ष  1967/68  के  लिये  सिफारिश  किये  गए  42,000

 मीटरी  टन  के  निर्धारित  निर्यात  लक्ष्य  के  मुकाबले  18.15  करोड़  रुपये  के  मुल्य  की  33.949

 मीटरी  टन  काफ़ी  का  उक्त  कज  निर्यात  किया  गया  ।

 क्  निर्यात

 6055.  श्री  रामचन्द्र  उलाका  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 टाइलोंਂ  का  निर्यात  हो  गया  है  ;  फिर
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 यदि  ai,  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  >  ६
 far\

 हां  ।

 (1)  सिंगापुर  तथा  श्रीलंका  जैसे  प्रमुख  विदेशी  बाजारों  में  स्वदेशी

 उत्पादन  का  बढ़  जाना  और  सीमेंट  के  टाइल  जेसे  सस्ते  विकल्पों  का  प्रयोग  ।

 (2)  अधिक  समुद्री  भाड़ा  |

 राजस्थान  और  उड़ीसा  में  ऊपरो/निचला  पुल

 6056,  श्री  धुलेश्यर  मीना  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे

 1968-69  के  दौरान  सरकार  का  राजस्थान  और  उड़ीसा  राज्यों  में  अलग  अलग

 कितने  ऊपरी  /  निचले  पुल  बनाने  का  प्रस्ताव  और

 उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिये  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की

 गई  है
 ?

 रेलवे  मंत्री  ato  एम०  :

 (i)  1968-69  में  रेलवे  लाइन  के  उपर/नीचें  सड़क  पुल  बनाने  का  कोई  विचार

 नहीं

 (ii)  उड़ीसा  में  1968-69  में  दो  ऊपरी  सड़क  पुलों  का  निर्माण  शुरू  करने  का

 प्रस्ताव

 उड़ीसा  राज्य  के  इन  दो  ऊपरी  सड़क  पुलों  का  व्यौरा  इस  प्रकार  z:—

 (i)  वर्तमान  समपार  के  निकट  पानीकोइली-केन्दुझर  रोड  एस०  एच०  IL  पर

 3367  किं०  मी
 ०

 पर  जाजपुर-केन्दुझर  रोड  रेलवे  स्टेशन  पर  ऊपरी  पुल  ।

 (ii)  रायपुर-विजयानगरम  लाइन  स्टेशन  याद-एस  एच०  IL)  पर

 मी०  133/7  पर  वर्तमान  सरकार  के  निकट  ऊपरी  पुल  |

 दोनों  योजनायें  अभी  अन्तिम  facia  की  प्रारम्भिक  अवस्था  में  केवल  केसिंग  में

 ऊपरी  सड़क  पुल  के  निर्माण  की  लागत  में  रेलवे  के  हिस्से  के  लिए  1968-69  के  बजट  में  3  लाख

 रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।

 राजस्थान  और  उड़ीसा  में  कुटीर  उद्योग

 6057.  श्री  धनेश्वर  मीना  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेगे |  कि  :

 क्या  ae  1968-69  के  दौरान  राजस्थान  और  उड़ीसा  राज्यों  में  कुटीर  उद्योगों  के

 प्रोत्साहन  हेतु  इस  बीच  कोई  योजनायें  बनायी  गई  हैं  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  नया
 है

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (  श्री  मुहम्मद  शो  :  और

 जानकारी  प्राप्त  की  जा  रही  हैं  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।.
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 Written  Answers
 Bhadra  5,  1890  (Saka)

 ere  एट»

 राजस्थान  और  उड़ीसा  को  अम्बर  चरखों  की  सप्लाई

 6058,  शो  कुलेश्वर  मीना  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्ष  1967-68  के  दौरान  राजस्थान  और  उड़ीसा  को
 पृथक-पूरक  वास्तव  में

 कितने  अम्बर  चरखे  सप्लाई  किये  गये  ;

 इस  वह  इनमें  से  कितने  वास्तव  में  काम  कर  रहे  थे  ;  और

 उपयुक्त  अवधि  में  इस  उद्देश्य  के  लिये  कितनी  मात्रा  में  धागा  उपलब्ध  किया
 गया  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  मोहम्मद  शफी  :  से  1967-68

 में  उड़ीसा  को  150  अम्बर  चरखों  की  पूर्ति  की  गई  है  ।  इन  सब  पर  काम  होता  रहा  और  इस
 अवधि  में  2,704  किग्रा  सूत  का  उत्पादन  किया  गया  |

 प्रश्न  के  भाग  के  gata  शब्द  के  स्थान  पर

 होना  चाहिये  था  क्योंकि  चरखा  सृत  का  उत्पादन  करता है  और  चरखे  के  लिये  सुत  उपलब्ध

 नहीं  किया  जाता  है  1)

 राजस्थान  के  विषय  में  इस  प्रकार  की  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा-समय

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 Guna-Maksj  Railway  Line

 +

 6059.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah:

 Will  the  Minister  of  Railways  b>  pleased  to  state

 (a)  the  expenditure  so  ‘nr  incurred  on  the  construction  of a  new  Railway
 line  onthe  Guna-Maksi  section  and  the  time  by  which  this  work  “4  likely  to  be

 completed;

 (b)  whether  the  Guna  office  connected  with  the-said  work  is  being  closed
 down  and  its  employees  being  sont  elsewhere  and,  if  80,  the  reasons  therofor;

 (c)  whether  Gover  nment  propose  to  leave  this  work  incomplete;  and

 (d)  the  reaction  of  Government  to  the  protests  mode  by  the  people  and  their

 representatives  in  this  oonnection  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha):

 (a)  The  total  expenditure  incurred  on  this  line  upto  June,  1968,  is  about  Rs,

 5.40  crores.  The  line  will  be  completed  in  due  course,  taking  into  account  tho  funds

 position  and  the  growth  -of  traffic,

 (b)  No.

 (ec)  No,

 (4)  Does  not  arise,

 Attempt  to  Burn  Passenger  Train  between  Rajendranagar  and  Indore  Stations

 6060.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah;
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 लिखित  उत्तर
 27  1968

 ———  यय  ee

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  stato

 (a)  whother  it  15  8  fact  that  on  attempt  was  recently  made  to  sot  fire  to  8

 Passengor  train  with  potrol  botwoon  Rajendransgor  and  Indore  stations  on  tlie  Mhow.

 Ujjain  auction  of  the  Western  Railway  ;

 (b)  whether  it  is  also  o  fact  that  thoro  is  8  hand  of  Naxnlabari  type  of

 Communists  behind  this  incident;  and

 (c)  the  steps  taken  to  enquire  into  the  incident  and  punish  tho  culprits?

 Minister  for  Railways  (Shri  C,M.  Poonacha)

 (8)  Yos.

 (b)  No.

 (c)  Governmont  Railway  Police,  Indore  have  registered  a  caso  on  crime  No,
 ct a 136/68  dated  25.7,68  u/s  128  Indian  Railway  A  a  nd  £36/511  IPC  ond  investigation

 is  in  progress.  No  arrost  has  been  made  by  the  polico  so  fur,

 H.M  Bangalore

 6061,  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  =:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and

 Company  Alfairs  be  pleased  to  state:

 (a)  the  target  fixed  for  the  annual  production  by  the  Hindustan  Machine  Tools

 Ltd,  Bangalore  and  the  quantity  pToduc  d  in  this  factory  last  year;  and

 (b)  the  number  and  names  of  watches  manufactured  in  the  aforesaid  factory  last

 year,  the  number  of  watches  which  were  sold  in  the  country  and  the  number  of  those

 eXported  and  the  percentage  uf  foreign  parts  used  in  these  watches  ?

 The  Mintfster  of  Indusirial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin
 Ali  Ahmed):

 (a)  The  targets  fixed  for  the  annual  produ¢tion  by  the  Hindustan  Machine  Tools
 Limited  and  the  machine  tools  and  watches

 produced
 duriig  1967-68  are  as  follows:

 Units  Target  Productin

 Machine  Tools  Num  her pers  2,178  1,80°

 Watches  कै
 2,50,000  2,50,  000

 (b)  The  information
 is  furnished  below:—

 Year  Names  of  watches  Number  of  watches  munufactured

 1967-68

 Citizen  59,079

 Sona  197

 Janata  1,  19,649

 Janata  (  luminous)  14,533
 Pilot  4,360

 Sujata  49,490

 Jawan  9,692

 2,50,000

 125



 Writlean  Answers  August  27,  1968

 —_-—  ts  ee

 Number  of  watches  sold  in  the  country  during

 1967-68  2,44,492

 Number  of.  watches  exported  during

 1967-68  931

 Percentage  of  foreign  parts

 usod  in  the  watches  16%

 Non-Officlal  Standing  Advisory  Committee  of  Businessmen

 6063  Shri  Om  Prakash  Tyagi:

 ater]  to  stat te Will  the  Minister  of  Commerce  be  ple  aol

 (a)  whether  Government  propose  to  appointa  on-official  Standing  Advisory
 (10 11111: 2  consisting  of  eXpericaced  Indian  businessmen  to  promote  the  country’s  trade;
 and

 (b)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd  Shafi  Qureshi)

 {a)  No,  Sir

 (b)  Government  have  already  setup  two  high powered  advisory  bodies  viz;  (1)

 The  Board  of  Trade  and  (2)  Advisory  Council  on  Trade.  Adequate  representation  has

 been  given  on  these  bodies  to  experienced  Indian  businessmen,

 Licensing  Policy

 6064.  Shri  Om  Prakash  Tyagi

 Will  the  Minister  of  Industria!  Development  and  Company  Affairs  be  pleased  to

 state  .

 (a)  whether  itis  a  fact  that  the  Licensing  Department  is  obstructing  the  Ind  us=

 trial  progress  in  the  country;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  mod  ify  the  licensing  policy;  ard

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor ?

 The  Minister  of  Industria]  Development  &  Company  ffairs  (Shri  Fakbruddin

 Ali  Ahmed)

 (a)  to  (९)  Proposals  for  further  liberalisation  of  the  industrial  licensing  policv
 are  under  consideration  of  Government.

 विदेशों  से  उर्वरकों  की  atte

 6065.  sit  बलराज  भधोक  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  कों  पश्चिम  यूरोपीय  देशों  से  आयातित  रासायनिक

 उन  रनों  का  भाड़  सहित  मूल्य  अमरीका  और  कनाडा  से  आयातित  उब  रनों  के  मूल्यों  से  अधिक

 देना  पड़ता  है

 ats  rer  rctrer (aq)  क्या  यह  ,  भी  सच  है  कि  इसराय  TSH  सच  र  रक  इससे

 भी  कम  geal  पर  मिल सकते  हैं  ;  और
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 5  1890  लि खित  उत्तर

 यदि  तो  पश्चिम  यूरोपीय  देशों  से  ऊंची  से  ऊंची  दरों  पर  उन  रक  खरीदने  के

 क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  उप-मंत्री  मोहम्मद  शफी  :

 (#)  तथा  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उड़ीसा  में  बांसवाड़ा-जासूरी  रेलवे  लाइन  का  निर्माण

 6067.  श्री  गु  नायक  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (a)  क्या  सरकार  को  उड़ीसा  के  क्योंकर  जिले  में  बांसपानी  के  खान  मालिकों  से  कोई

 ज्ञापन
 प्राप्त  हुआ  है  कि  a  बाँस पानी  जरूरी  रेलवे  लाइन  के  निर्माण  की  लागत  देने  के  लिए

 तैयार

 (@)  बया  लाइन  का  सव
 क्षण  कराया  जा  चुका  है  और  निर्माण  की  लागत  का  अनुमान

 लगा  लिया  गया

 यदि  तो  लागत  का  अनुमान  है  और  कार्य  कब  तक  आरम्भ  किया

 जायेगा  ;  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण
 हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  (sit  सी  एस०  पूनिया  :  और  रेलवे  बोर्ड

 को  खान  मालिक  संघ  को  ओर  से  ऐसा  कोई  निर्दिष्ट  ज्ञापन  नहीं  मिला  है  जिसमें  उन्होंने

 पानी-जरूरी  लाइन  की  लागत  का  भार  वहन  करने  की  सहमति  प्रकट  की  हो  |

 इस  लाइन  को  एक  रैली  शाखा  लाइन  के  रुप  में  बनाने  का  कोई  औचित्य  नहीं  है  ।

 फिर  बाँस पानी  सव  क्षण  के  एक  अंश  के  रूप  में  इस  लाइन  के  लिये  1964-

 65  में  प्रारम्भिक  द  जी निया रिंग  सब  क्षण  किया  गया  था  नाद  में  मिनरल  एण्ड  मेटल्स  ट्रेडिंग

 कारपोरेशन  के  कहने  पर  इस 6  भील  लम्बी  लागत  को  एक  निजी  साइडिंग  के  रूप  में  निर्मित

 करने  के  लिए  294  लाख  रुपये  का  अनुमान  इस  कारपोरेशन  के  पास  आगे  विचार  के  लिए  war

 गया  अब  यंह  मिनरल  एण्ड  मेटल्स  ट्रेडिंग  कारपोरेशन  पर  निर्भर  हैं  कि  वे  खान  मालिकों  के

 साथ  कोई  उपयुक्त  करार  करने  के  बाद  इस  साइडिंग  की  मांग  करें  |

 81101.0 80110.0  of  Power  Tillers  with  Japanese  Collaboration

 . नक
 606s.  Shri  Ram  Avtar  Sharma  Will  the  Minister  of  Industria!  Development  and

 Company  Affairs  be  pleased  to  state

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  any  scheme  to  manufacture

 power-tillers  in  collaboration  with  the  firms  of  Japan;  and

 (b)  if  so,  the  details  thereof?

 ध any The  Minister  of  Industrial  Development  and  Comp;  Affairs  (Shri  Fakhruddin

 Ali  Ahmed):  (a)  and  (b)  The  followirg  four  schemes  for  the  manufacture  of  Power  tillers

 with  Japaneso  collaboration have  already  been  approved  by  Government  :
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 Written  Answers  Bhadra 5,  1880  (Sait)

 1,  Akitu  Power  tillers M/S  Krishi  Engines  Pvt.  Lid.,  Hyderabad

 =  M/S.
 V.8.T.  Motors  Ltd.,  Bangalore  Mitsubishi  -do-

 Satoh  -do- M/S.  J.K.  Cotton  Spinning  and  Weaving
 Mills  Ltd.,  Kaupur.

 M/S.  F.W.  Heilgers  Ltd.,  Calcutta.  Kubota  -do-

 Two  more  proposals  for  the  maDufacture  of  Power  tillers  with  Japanese  collaboration

 have  been  received.  One  of  these  is  from  M/S  Tnd  cquip  Engineering  Ltd.,  Abmedabad

 for  the  manufacture  of  ‘Robin’  power  tillers  and  the  other  from  M/S  Shet
 akari*Sahakari

 Sakhar  Karkhana  Ltd.,  Saneli  for  the  manufacture  of  ‘Yanmar’  Power  tillers,  Deteiled

 schemes  from  these  parties  are  awaited.

 at  इ  जीनिर्धारंग  कारपोरेशन  द्वारा  बोकारो  इस्पात

 संयंत्र  को ढांचों  तथा  उपकरणों  की सप्लाई

 6069,  श्री  कातिक  ओझाओं  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  ब्रोकरों  इस्पात  संयंत्र  को  ढांचे  तथा  उपकरण  सप्लाई  करने

 के  संबंध  में  हैवी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  ने  जो  बचन  दिये  हुए  उन्हें  at  1971  तक  पूरा

 किया  जाना  है  ;

 यदि  तो  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  भारत  सरकार  तथा  जनता  को  दिये  हुए  वचन

 को  कैसे  पुरा  करेगा  ;

 हैवी  इंजीनियरिंग  रुड़की  ने  बोकारों  इस्पात  संयंत्र  को  कुल  कितने

 ढांचे  qa  उपकरण  सप्लाई  करने  का  बचन  दिया  हुआ  प्रतिशत  1966-67,  1967-68  तथा

 1968-69  में  अब  तक  वार्षिक  लक्ष्य  क्या  रहा  है  और  उस  लक्ष्य  की  तुलना  में  वास्तव  सफलता

 कितनी  मिली  और

 ay  1966-67,  1967-68  तथा  1968-69  में  अब  तक  वास्तव  में  विक्रय  योग्य

 कितना  उत्पादन  हुआ  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय
 मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  ja

 से  हैवी  इंजीनियरिंग  राँची  को  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  को  98,852

 मीट्रिक  टन  मशीनी  औद्योगिक ोय  ढाँचों  और  मशीनी  औजारों  की  पति  करनी  है

 उपकरणें  एवं  ढांचों  की  पूति  1868  की  दूसरी  तिमाही  से  आरम्भ  की  जायेगी  ।  aq  माल  की

 qfa  1971  की  तीसरी  तिमाही  तक  धीरे-धीरे  पूरी  करनी है  ।  मशीनी  औजारों की  पूर्ति

 1968  से  की  जायेगी  और  सितम्बर  1969  तक  जारी  उपयुक्त  कार्यक्रम  के  आधार

 पर  माल  की  पति  कई  बातों  पर  निसार  करेगी  जिनमें  इस्पात  व  अन्य  सामग्री  की  उपलब्धि

 और  सोवियत  रूस  से  समय  पर  पुरा  करने  वाले  उपकरणों  की  पूर्ति  आदि  शामिल  हैं  ।  यद्यपि

 माल  देने  के  कार्यक्रम  में  कम  गुंजाइश  फिर  भी  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  की

 ताओं  के  अनुसार  इन  चीजों  कीं  करने  के  लिए  प्रत्येक  प्र  यत्न
 जा  रहा  है  ।
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 27.0  ane  1968  लिखित  उत्तर

 —  ऑ rr

 1968  के  अन्त  तक  बोकारों  को  876  मालिक  en Ment  मशीनी  उपकरण  तथा  1739  मीट्रिक  टन  ढांचे

 अर्थात्‌  कुल  मिलाकर  2.615  मीट्रिक  टन  सामान

 ी

 की  गयी

 हैवी  इंजीनियरिंग  कार्पोरेशन  लि ०  यंत्रों  में  बिक्री  योग्य  वास्तविक  उत्पादन

 इस  प्रकार हुआ

 1966-67 Fue  1967-68  1968-69

 (  जुलाई

 भारी  मशीनें  बनाने  का

 संयत्र  14  307  मिट्रिक  14,656  6.991  मालिक

 टन  मिट्टी  टन  टन

 फाउंड़ी  फौज  संयंत्र  5,058
 "  ह

 3,088  3,911  मालिक

 मिट्रिक  टन o  टन

 भारी  मशीनी  और

 सवार  7  अदद Tors  15  अदद  2  अदद
 a  ang

 हैवी  इ  जीनिर्यारंग  रांची  का  हैवी  मशीन  बिल्डिंग  प्लांट  में

 सहायक  इ  जीनियरों  की  पदोन्नति

 6070.  श्री  कातिक  ओझाओं  :
 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हैवी  इ  जीनिर्यारंग  कारपोरेशन  रांची  के  हैवी  मशीन

 बिल्डिंग  प्लांट  में  17  1965  को  पदोन्नति  की  कसौटी  1962  से  ga  सेवा  में  आने

 लों  के  सेवा  में  आने  की  तिथि  के  अनुसार  वरिष्ठता  जबकि  23  1967  को

 सहायक  इ  जीनियरों  के  लिए  पदोन्नति  की  कसौटी  सेवा  में  आने  की  तिथि  के  अनसार  वरिष्ठता

 नहीं  थी  परन्तु  480  रुपये  प्रतिमास  मूल  वेतन  था  ।

 यदि  तो  पदोन्नति  की  नीति  में  इस  विषमता  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार

 का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली

 और  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही है  और  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जायेगी

 eat  इजीनिर्यारग  रांची

 सरेरा  ay 6071.  श्री  कातिक  सार  जा  41  आद्योगिक  fama  तथा  समवाय-साथ  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 129
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 क्या  यह  सच  है  कि  हैवी  इंजीनियरिंग  रांची  से  वेतन  पाने  वाले  एक

 व्यक्ति  को  दिल्‍ली  में  विशेष कार्य  अधिकारी  के  रूप  में  नियुक्त  फिया  गया  है

 यदि  उसके  कृत्य  क्या  हैं  और  उसको  परियोजना  में  नहीं  लगाने  के  क्या

 कारण  हूँ  और  उसको  दिल्ली  में  नियुक्त  करने  से  कया  सुधार  हुए  हैं

 (7)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  हैं वी  मशीन  बिल्डिंग  प्लांट  परियोजना  में  एक  चीफ

 नियर  नियुक्त  कपि  गया  है  और  उसको  केवल  अत्यावश्यक  कर्मचारी  दिये  गये  हैं  जबकि  वहां

 पर  एक  दूसरा  चीफ  इ  सीनियर  हेडक्वार्टर  है  और  दुसरी  ओर  चीफ  इंजीनियर  (
 कती कल

 का  पद  लम्बी  अवधि  से  रिक्त  पड़ा  हुआ  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 arzrrz )\ ऑद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  (sty  फखरुद्दीन  बलों

 (
 \  से  जानकारी  इकट्टा  की  रही

 है  और  वह  सभा-पटल  पर  रख  दो

 जायेगी  ।

 मिर्चों  का  निर्यात

 6072.  श्री  को०  सुर्य नारायण  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  पि

 वर्ष  1966  से  30  1968  तक  विभिन्न देशों  को  कितनी  मात्रा  में  मिर्चों  का

 निर्यात  किया  गया  ;

 उक्त  अवधि  में  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  और  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा

 विभिन्न  राज्य  के  उत्पादकों  से  कितनी  मात्रा  में  fast  खरीदी  गई

 विभिन्‍न  राज्यों  में  सरकार  तथा  व्यापारियों  के  पाप  कितना  माल  जमा  भर

 गोदामों  और  व्यापारियों  के  जमा  स्टाक  को  समाप्त  करने  के  लिये  अब  तंक  क्या

 प्रबन्ध  किये  गये  हैं
 ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  मुहम्मद  शफी  :

 (=)  वर्ष  1966
 से

 31  1968  तक  मुख्य-मुख्य  देशों  को  गया  का

 निर्यात  उपलब्ध  आंकड़े  )  निम्न  प्रकार  से  है
 :

 au  मात्रा  लाख  zat  में

 1966  1968  जनवरी-मई  1968
 a Sa,

 59350  86190  32350

 नेपाल  1740  2060  430

 440  150
 कुर्ब प  250

 यु ०  के ०  20  570  1200

 यु०  एस०  To  1200  650

 अन्य  देश  250  5200  9710

 योग  61610  15660  44490
 a  i
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 5  1890  लिखित  उत्तर

 24-2-68  से  8-3-68  की  अवधि  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  आंध्र  प्रदेश  में  3078

 fares  मिर्चों  की  खरीद  की  ।  1967-68  के  दौरान  राज्य  ब्यावर  निगम  द्वारा  एक  मिट्रिक  टन

 मिर्चों  की  खरीद  की  गई  |

 और  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नही ंहै  कि  विभिन्न

 राज्यों  में  सरकारों  तथा  व्यापारियों  के  पास  कितना  माल  जमा है  तथा  जमा  स्टाक  का  निपटान

 करने  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ।

 शराब  का  बनाया  जाना

 6073.  श्री  को०  ऑद्योगिक  विकास  तथा  समवायਂ  काय  मन्नी  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे कि

 15  1947  तक  देश  में  शराब  बनाने  की  अधिष्ठापित  क्षमता  कितनी  थी

 और  15  1967  को  कितनी  क्षमता  थी  ;  और

 दूसरी  और  तीसरी  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  शराब  बनाने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों

 में  कितने  नये  लाइसेंस  दिये  गये  और  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  इसके  लिए  कितने  लाइसेंस  देने

 का  विचार  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  मंत्री  फखरुद्दीन  अली  :

 और  जानकारी  इकट्ठा  की  जा  रही
 है  और  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ॥

 New  Scheme  of  Catering  and  Vending  on  Central  Railway

 6074.  Shri  G,  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government
 Propose

 to  introduce  a  new  scheme  of  ‘Catering  and  Vend-

 ing’ on
 the  Central  Railway  ;

 (b)  if  so,  when  the  scheme  is  proposed  to  be  introduced  and  the  nature  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor ?

 Minister  for  Railways  (Shri  Poonacha  );  (a)  (  b  and  No  new  scheme

 of  Catering  and  Vending  is  proposed  to  be  introduccd  on  the  Central  Railway.  The  Railway
 Administration  has  standing  instructions  to  strive  continuously  to  improve  service  to  the

 travelling  public  under  the  present  system  of  Catering  and  The  Railway  Catcring
 and  Passenger  Amenities  Committee  recently  looked  into  the  question  of  Catering  on  Indian

 Railways  and  has  made  certain  recommendations  for  improving  the  Catering  arrang:ments
 on  Railways.  Some  of  their  recommendations  have  already  been  accepted  and  instructions
 issued  to  all  Railways  including  Central  Railway  for  the  implementation  of  these  recommen-
 dations  and  the  other  recommendations  are  being  examined.

 Late  Running  of  Trains  on  Central  Railway

 6075.  Shri  G.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  passenger  trains  on  the  Central  Railway  have  been

 running  late  for  the  last  six  months  ;

 {b)  if  so,  the  reasons  therefor  ;  and

 (c)  the  action  being  taken  to  bring  about  an  improvment  in  this  regard  ?

 Minister  of  Railways  (Shri  M.  Poonacha)  :  (a)  The  percentage  punctuality  of

 Mail/Express  and  passenger  irains  on  the  Central  Railway  during  the  last  six  months  15  ind-
 . icated  below  e
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 ऋ  ब-णगण

 Percentage  punctuallty

 Month  M.  G.

 Mail  /  Express  Passenger  Mail/Express  Passenger

 February,€8  74.5  61.9  91.6

 72.9  57.8  92.6 March,  68

 April,  68  69.0  64,9  75,8

 59.2  34.7 May,  68  64.2

 June,  68  54.7  56.9  48,3

 July,  68  66.0  38.3  61.5

 (b)  There  are  a  variety  of  reasons  for  late  running  of  passenger  carrying  trains  on

 the  Contral  Railway  including  indiscriminate  alarm  chain  pulling,  thefts  of  telecommuni-
 cation  and  other  essential  equipment  resulting  in  control  and  signal  Failures  etc.  dislocating
 the  running  schedule  of  trains  on  the  busy  sections  where  late  running  of  one  train  sets  up  a

 chain  reaction  in  turn  affecting  a  large  number  of  trains.

 (c)  Every  possible  effort  is  being  made  to  ensure  the  punctual  running  of  pas3enger

 carrying  trains.  A  special  watch  is  maintained  on  the  punctuality  performance  of  passenger

 carrying  trains  at  alllevels  from  the  Division  to  the  Railway  Board  and  all  cases  of  avoid-

 able  detentions  are  taken  up  for  corrective  and  punitive  action,  Speeial  punctuality  drives

 are  also  instituted  from  time  to  time.

 रेल  के  माल-डिब्बों  का  निर्माता

 6076,  श्री  गणेश  घोष  :  नया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिणा  कीनिया  ale  हंगरी  को  सरकारों  ने  11

 87  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  रेलवे  के  माल-डिब्बे  खरोदने  के  लिये  क्र यादेश  दधि

 यदि  तो  हमारे  देश  में  किन-किन  औद्योगिक  फर्मों  को  इन  माल-डिब्बों  का

 निर्माण  करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  कौर

 इनमें  से  प्रत्येक  फर्म  को  कितने  कितने  मुल्य  के  माल  डिब्बे  बनाने  कहा  गया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  saa  at  भरुहम्सद  शफी  :

 और  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :---

 क्रपादेश  देने  वाले फ्  का  नाम  माल  डिब्बों  की  मूल्य

 संख्या  का  नाम

 मैसेज  ब्र  स्वेट  एण्ड  कम्पनी  दक्षिण  कोरिया

 लिमिटेड  कलकत्ता  1  050  7.67  करोड़  पौर  हंगरी

 और  रुपये

 मैसर्स  सके  टी०  स्टील  इन्डस्ट्रीज

 (

 मैसर्स  टेक्सटाइल  मशीनरी  500  2.55  करोड़  हूं गारी

 कारपोरेशन  कलकत्ता  रुपये

 मैसेज  जैसे  एन्ड  कम्पनी

 कलकत्ता  247  165  करोड़  रुपये  कोनिया

 432
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 Railway  Bridge  between  Hamumangarh  Junction  and  Hanumangarh  Town

 न्

 6077.  Shri  | ि  L.  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state:

 (a)  the  expenditure  incurred  on  the  construction  of  an  under-bridge  between  Hanu-

 mangarh  Junction  and  Hanumangarh  Town  to  protect  the  Railway  lite  from  the  floods  in
 the  Ghaggar  river  ;

 (b)  the  1055  to  the  Railwaya  as  a  result  of  the  collapse  of  Railway  line  between  Hanu-

 mangath  and  Suratgarh  duc  to  floods  in  the  Ghaggar  river  and  dislocation  of  Railway  tra-
 ffic  as  aresult  of  floods  last  year  ;  and

 (0)  the  total  amount  spent  on  the  ad  litional  labourers  and  earth  work  on  the  railway
 lines  betwoen  Suratgarh  and  which  were  damaged  by  floods  consequent  to  which

 railway  traffic  had  also  becn  dislocated  ?

 Minister  for  Rallways  (Shri  C.  M.  Poonacha):  (a)  Rs.  11.  77  lakhs.

 (9)  The  damage  due  to  breaches  amounted  to  Rs.  58.4  11 01158 7 5,  Loss  duc  to  disloca-
 tion  of  Railway  traffic  has  aot  becn  assessed.

 (c)  Rs.  19  thousands  approximately.

 Electrifleation  of  Stations  on  Bikaner  Division

 6078,  Shri  P.  L.  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  the  number  of
 stations  in  the  Bikancr  Division  which  have  not  been  electrified  and  ths  18110 '01  the  atr=
 tions  which  are  likely  to  be  supplied  electricity  before  the  151  December,  1968  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  :  116.  Patli  and  Salemgarh  Masani,

 Deputy  Foreman  of  Lucknow  Division  of  Northern  Rly

 6079,  Shri  Arjun  Singh  Bhandoria  Will  tho.  Minister  of  Railways  bo  pleased  to
 state  * |

 (a)  whether  the  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Railways  has  received  any
 letter  regarding  corrupt  practices  of  a  Deputy  Foreman  of  Lucknow  Division  of  the
 Northern  Railway  addressed  to  him;

 (b)  whether  he  is  aware  that  officials  of  the  Mechanical  Wing  of  the  Northern
 Railway  have  assured  him,  after  accepting  a  big  amount  as  illegal  gratification,  that
 no  enquiry  would  be  mado  against  him;

 (c)  whether  it  is  a  fact  that  the  said  Deputy  Foreman  was  traasforrad  for  com-
 mitting  irregularities;  and

 (d)  the  reasons  for  postponement  of  tho  said  transfer  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  0,  M.  Poonacha):  (a)  Two  letters  wero  received  by
 the  Deputy  Minister  of  Railways,  one  dated  8,6.68  and  the  other  dated  2.8.68  but
 in  both  these  letters  no  specific  allegations  of  corruption  ware  made  out.

 (0)  No.

 (c)  The  said  Deputy  Foreman  was  initially  transferred  from  Lucknow  on  3.8.66
 when  he  as  working  as  Junior  Loco  Inspector,  for  certain  administrative  reasons
 and  because  there  had  been  some  complaints  from  his  staff  against  him  alleging  harsh
 and  rude  behaviour  and  also  complaints  of  irregularities  in  which  ho  was  involved

 On  he  as  transferred  back  to  Lucknow  in  the  exigencies  of  Service,  as  a

 Deputy  Foreman  in  a  loca]  arrangement,
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 Since  a  senior  suitable  person  has  since  been  selected  to  replace  him  ona
 regular  basis,  orders  for  his  replacement  were  issued  on  12.7,°68,

 (d)  The  Hon’ble  Member  is  presumably  referring  to  the  recont  orders
 for  the  replacement  of  the  Deputy  Foreman,  Lucknow,  by  8.  seni  or  suitablo

 person,  Since  the  person  who  has  been  selected  to  replace  the  said  Do  puty  Foreman,
 Lucknow,  has  proceeded  on  leave  the  orders  will  be  implemented  as  8  00D  68  his  suoc-
 essor  resumes  after  returning  from  leave,

 उत्तर  रेलवे  के  डी०  एस०  कार्यालय  में  टेलीफोन  आपरेटर

 6080.  श्री  पाशपाश  सिंह  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करके  कि  -

 क्या  कुछ  टेलीफोन  आपरेटरों  को  डी०  एस०  कार्यालय  उत्तर  रेलवे  में  टी०  एल०

 एज०  के  स्थान  पर  लगाया  गया  है  और  यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  है  और  वे  किस

 तारीख  से  काम  कर  रहे

 क्या  कार्यकारी  अधिकारी  को  दैनिक  मजदूरी  पर  दफ री  कप् पेंचा री  नियुक्त  करने

 का  अधिकार  है  ;

 (7)  क्या  यह  भी  सच
 है

 कि  मितव्ययता  होने  पर  भी  इन  नियुक्तियों  के  लिए  लेखा-परीक्षा

 और  लेखा  अधिकारियों  की  मंजूरी  नहीं  ली  गई  और

 क्या  स्वीकृत  पदों  से  अधिक  नियुक्तियों  से  अर्थव्यवस्था  पर  कोई  बुरा  प्रभाव  नहीं

 पड़ा  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  ato  एस०  :  (  से

 सूचना
 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और

 सभा-पटल
 पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नई  दिल्‍ली  में  डिवीजनल  सुर्पारटेंडेंट  के  कार्यालय  के  टेलीफोन  में  आग  लगना

 6081.  शनी  यशपाल  fag  :  नया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 (# )  क्या  नई  दिल्‍ली  में  डिवीजनल  सुपरिटेंडेंट  के  कार्यालय  के  टेलीफ़ोन  केन्द्र  में  आग

 लगने  के  बारे  में  7  1968  के  अतारांकित  प्रशन  संख्या  9988  के  उत्तर  में  उन्होंने  बताया  था

 कि  रेलवे  को  कोई  हानि  नहीं  हुई  क्योंकि  वह  डाक  तथा  तार  विभाग  का  दायित्व  था  ;

 क्या  25  1968  को  संचार  मन्त्री  ने
 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  841  के  उत्तर

 में  इस  हानि  के
 लिये  रेलवे  आपरेटरों  को  दोषी  ठहराया  था

 ;

 यदि  तो  किस  मन्त्रालय  की  हानि  हुई  और

 उस  आपरेटर  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  पर्वत  बो  पर  बिजली

 का  हीटर  रखा  था  और  उसके  परिणामस्वरूप  आग  लगी  थी  ?

 रेलवे  सन्तरी  ato  एस०  :  जी  हां  ।

 जी  जिम्मेदारी  ठीक  तरह  से
 ठहरायी  नहीं  गयी

 थी
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 संचार  मन्त्रालय  ।

 (=)  एक  प्रवर  वेतन-मान  रेलवे  अधिकारी  द्वारा  की  गई  जांच  से  यह  पता  चला  कि

 बोर्ड  बहुत  पुराना  था  जिससे  उसके  घिसे  हुए  तार  शाट  होने  के  कारण  बो  अधिक  गर्मे  हो  गया

 र  आग  लग  गयी  ।  इसीलिए  आपरेटर  के  विरुद्ध  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गयी  है

 Small  and  Large  Scale  Industries  in  Jamshedpur

 6082.  Shri  Lakban  Lal  Kapoor  :  Will  tho  Ministor  of  Industrial  Development  and  Com-

 pany  Affairs  be  ploased  to  state

 (@)  whether  it  is  fact  that  most  of  the  loans  given  for  the  smill  and  large
 not  been  invested  in  the scalo  industries  in  Jamshedpur  and  Adityapur,  Bihar  have

 industries  80  far;

 (b)  if  so,  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  against  tho  porsons

 misusing  the  Government  monoy  ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin

 All  Ahmed)  2  (a)  and  (b)  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the

 Table  of  tho  House.
 Licences  for  the  Import  of  Goods

 6088.  Shri  5.  M.  Joshi  ६  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  issue  licences  for  the  import  of  such

 goods  also  which  are  produced  in  India  but  think  them  to  be  inferior  to

 those  produced  in  foreign  countries;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  commoditios  for  the  import  of  which  such  licences

 have  been  issued  by  during  the  last  three  years  ;

 (c)  tho  total  quantity  of  the  said  commodities  imported  during  the  last  three

 years  and  value  thereof,  commoditywise  ;

 (d)  whether  Government  are  not  of  the  view  that  the  export  of
 Indian  goods

 are  affectod  adversely
 ag  o  result  thereof;  and

 (e)  if  so,  whether  Government  propose  to  change  this  policy  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi):  (a)  to

 (¢)  The  general  policy  ofthe  Government  is  not  to  permit  import  of  items  which
 sre  produced  in  the  country  or  for  which  there  is  unutilised  capacity,  Exception,  is,
 however,  made  in  reSpect  of  special  purpose  machinery  and  very  specialised  items
 where  the  specific  requirements  of  the  indentor  cannot  be  complied  with  even  by
 alternative  specifications  and  also  in  respect  of  items  where  the  Indian  supplier  can-

 not  supply  the  goods  in  time  to  serve  the  economic  purpose  involved,  It  is  not  possi-
 ble  to  indicate  such  items  specfically.

 (d)  No,  Sir.

 (e)  The  import  policy  is,  however,  constantly  kept  under  review  and  having
 regard. to  indigenous  production,  suitable  changes  are  made  where  necessary.

 बांदा  लोको  शेड  समय  रेलवे  में  प्रतिदिन  काम  के  घंटे

 6084.  श्री  सूरज  भान  :  कया  रेलवे  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 यह  सच  कि  मध्य  रेलवे  पर  बांदा  लोको  शैड  में  प्रतिदिन  बिना  किसी

 विश्राम  के  बारह  घंटे  काम  करना  होता

 तक  पाता ST
 i  ग

 में  प्रतिदिन  8  घंटे  क्राम क्या  यह  भी  सच  है  कि  समूचे  देश  में  अन्य  शेडों

 होता

 यदि  तो  लोको  शैड  के  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  इस  भेदभाव  के  क्या

 कारण  और

 क्या  बांदा  लोको  शैड  में  कर्मचारियों  द्वारा  अधिक  समय  तक  किये  गये  काम  के

 लिये  सरकार  उन्हें  भत्ता  देने  की  वांछनीयता  पर  विच।र  करेगी  ?

 रेलवे  मन्त्री  (  श्री  सो  एस०  :  काम  के  घन्टों  से  सम्बन्धित  विनियमों  के

 अंतगर्त  मध्य  रेलवे  में  बांदा  स्थित  लोको  शैड  के  कर्म चा  रियों  को  उनके  काष  भार  के  अधार  पर

 सांतरालिक  कोटि  में  वर्गीकृत  किया  गया  है  और  tar  कि  नियमों  में  निर्धारित

 उन्हें  दिन  में  12  घन्टे  की  ड्यूटी  पर  लगाया  है  इस  12  घन्टे  में  कुल  ऐसी  अवधियां  भी

 शामिल  हैं  जिनमें  वे  काम  नहीं  करते  |

 जी  नहीं  ।

 (7)  सवाल  नहीं  उठता  ।

 (a)  जब  वे  सप्ताह  में  75  पदक  के  उपरान्त  काम  कते  तो  सांतरालिक

 कर्मचारियों  की  तरह  साधारण  से  इयोड़ी  दर  पर  सम यो पर  भत्ता  पाने  के  हकदार  होते  हैं  ?

 इञ्जीनियरी  माल
 निर्यात

 dada  परिषद्‌

 *6085.  श्री  जोਂ  एस०  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कलकत्ता  की  इ  जूनियर  ara  निर्वात  परिषद  के  अध्यक्ष  द्वारा

 उस  परिषद  के  भारी  इञ्जीनियरी  सामान  के  बढ़े  हुए  निर्यात  के  लिए  सुविधा  होने  के  बारे  में

 किये  गये  अभ्यावेदन  की  जानकारी  है  ;

 यदि  at,  किस  किस  प्रकार  का  तथा  कितना  कितना  माल  निर्यात  किया  जा

 सकता  है  ?

 उनके  निर्यात  से  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  आय  होने  की  संभावना  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  यथा-शीघ्र  इन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  का  है  ;

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  मुहम्मद  शफी  क
 Port एन्ड  |  }  :  इञ्जीनियरी  माल

 निर्यातकों  को  जिन  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  उनकी  ओर  इञ्जीनियरी  माल

 निर्यात  परिषद  ने  समय-समय  पर  सरकार  का  ध्यान  दिलाया
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 और  भारी  ददजीनियरिंग  में  क्या-क्या  वस्तुए  शामिल  इसकी  कोई  खास

 स्पष्ट  परिभाषा  नहीं  इस  वर्ग  में  जिन  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  सकता  है  व

 मिशन  लाइन  टावर्स  क्रेन  तथा  हविस  तामीराती  औद्योगिक  संयंत्र  तथा  मशीन

 र  लव  माल  -fesq  तथा  सवारी  डिब्बे  आदि  |  ay  1968-69  में  इन  वस्तुओं  के  निर्यात  से

 13  करोड़  रुपये  की  आय  होने  का  अनुमान  किस  मद  से  कितनी  आय  यह  बताना

 संभव  नहीं  है  ।

 और  निर्यातकों  द्वारा  समय-समय  पर  मांगी  गई  सुविधाओं  की  निरन्तर

 समीक्षा  वी  जाती  है  और  उन्हें  उचित  तथा  पर्याप्त  सहायता  दी  जाती  हैं  ।

 नेफा  में  रेलवे  का  विकास

 क
 उ  +

 6085,  श्री  अब्दुल  गनी  दार  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे

 क्या  नेफा  में  रेलवे  का  विकास  करने के  लिए  उस  क्षेत्र
 में  कोई  ब्यौरेवार

 सर्वक्षण  आरम्भ  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  और

 यदि  कोई  सर्वक्षण  आरम्भ  नहीं  किया  गया  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  वह

 कब  तक  किया  जायेगा  ?

 रेलवे  मंत्री  ato  एस०  :  जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 वर्तमान  कठिन  वित्तीय  स्थिति  के  कारण  चौथी  योजना  में  विकास  के  प्रयोजन  से

 नेफा  क्षेत्र  में  किसी  नयी  लाइन  का  निर्माण  शुरू  किये  जाने  की  संभावना  नहीं  है  ।  इस  समय

 यदि  इस  क्षेत्र  में  नयी  लाइन  के  लिए  कोई  सब क्षण  किया  जाता  है  तो  दूर  भविष्य  में  जब  कभी

 इसके  निर्माण  पर  विचार  उस  समय  यह  सव
 क्षण  पुराना  पड़  जायेगा  ।  इसलिए  इस  समय

 कोई  सव  eto  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 Jamalpur  Railway  Workshop

 aa
 शक

 6087.  Shri  Lakhan  Lal  Kapoor  :  Shri  K,  Lakkappa  शकी

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 it  is  a  fact  that  in  the  Heat  Treatment  Shop  in  the  Jamalpur (a)  whether

 Railway  Workshop  (Bihar)  the  Officers  are  taking  the  work  of  skilled  workers  from

 the  unskilled  workers  against  the  provision  mads  in  the  rules;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  therefor  and  the  action  proposed  to  be  taken  by  Govern-

 ment  against  the  officers  who  have  violated  the  rules  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  M.  Poonacha)  :

 (a)  No.

 (b)  Does  not  arise
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 Railwa  Workshop  amal  pur

 6088,  Shri  K,  Lakkappa  Shri  Lakhan  Lal  Kapoor  :

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (8)  whether  it  is  a  fact  that  thero  are  no  gsecurity  arrangeme  tus nta  for  the  labour «
 ers  in  the  Casting  wing  of  the  Railway  Workshop  Jamalpur(Bihar)and  there  ure  heaps
 of  clothes  all  around  the  place  of  work  which  would  make  getting  ou  of  the  said
 place  difficult  so  save  one’s  life  in  an  emergency  ;

 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  labourers  of  the  said  worshop  ara  not  bo-

 ing  provided  with  chappals,  gloves,  and  sun  goggles  at  present  consequent  to  which
 their  lives  are  always  in  danger  and  some  of  the  labourers  have  sustained  serious

 injuries  also  ह

 (0)  whether  it  is  also  ea  fact  that  the  crane  provided  to  carry  the  manufactured

 goods  upstairs  io  lying  out  of  order  for  the  last  sixteen  months  and  the  Jabourers  have

 to  carry  the  same  on  their  heads  ;  and

 (d)  whether  it  is  alsoa  fact  that  the  bath  rooms  and  latrines  meant  for  the

 labourers  are  dirty  and  insanitary  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.  Poonacha)  (a)  Adequate  safety  arrangements
 exist,  The  answer  to  the  latter  portion  is  in  the  negative

 (b)  They  are  provided  with  chappals,  gloves  and  goggles.  Action  has  been  taken

 recently  to  overcome  the  shortage  in  this  respect

 (०)  (d)  No

 Promotion  of  A,  os  on  North  Eastern  Railway

 6089,  Shri  Chandrika  Prasad  :Will  the  Minister  of  Ruilways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  18  a  fact  that  a  junior  A.  P.O.  in  the  same  pane]  was  promoted
 to  Class  I  post  on  the  North  Eastorn  Railway  in  spite  of  his  record  be eing  bad ; ;  and

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  considering  the  sepior  A,  Os  who  hed  good

 record  also,  for  promotion  to  class  I  post  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.  M.  Poonacha)  (a)  No  only  those  with  good
 record  of  service  are  selected  for  Class  I

 (b)  Class  II  officers  are  promoted  to  Class  I  as  a  result  of  a  positive  act  of

 selection  by  the  Departmental  Promotion  Committee  of  the  Union  Public  Service  Com-

 mission,  All  eligible  Class  II  Officers  are  considered  in  their  order  of  seniority  and

 the  most  suitable  ores  are  sclected

 Jamalpur  Railway  Workshop

 4

 6090,  Shri  Ram  Charan:  Shri  Lakhan  La]  Kapoor

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  = कचर  [|  tris alo

 (a)  whether  it  isa  fact  that  the  number  of  workers  in  the  Jamalpur  Railway  Work-

 shop  (lihar)  has  been  reduced  from  22,000  to  12,000  and  their  recruitment  and  promotion

 has  been  completely  stopped
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 (b)  whether  it  is  also  a  fact  that  thia  is  duc  airs  of  steam  engines;

 (९)  whether  itis  also  afact  that  the  scheme of  manufacturing  50  and  70  tonne
 cranes  has  also  been  ontrusted  toa  private  company  by  withdrawing  it  from  the  Jamalpur
 Railway  Workshop;  and

 (0)  if  so,  whether  Government  propose  to  equip  the  Jamalpur  Workshop  with  the
 latest  machinery  to  start  the  manufacture  of  dicsel  engines  and  other  modern  equip-
 ment ऐ

 Minister  for  Rajlways  (Shri  M.  Poonacha)  :  (a)
 &

 (b)  There  has  been  a  small

 reduction  from  10,009  in  1952  to  9,240  in  1967  mainly  due  to  reduction  in  workload.

 (c}  No.

 (d)  Does  not  arise.

 बम्बई-दिल्‍ली  वातानुकूलित  एक्सप्रेस  रेल-गाड़ी  को

 चलाने  के  लिए  डीज़ल  इंजन  का  इस्तेमाल

 6091,  श्री  नरेन्द्र  सिह  मही डा  :  बया  रेलवे  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  रेलवे  में  बम्बई- दिल्‍ली  वातानुकूलित  एक्सप्रेस  गाड़ी  कब  डीज़ल  इ  जन  से

 चलाई  जाने  और

 विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्री  (  श्री  ato  एम०  :  और  अवश्यक  माल  यातायात  के

 संचलन  के  लिए  डीज़ल  रल  इंजनों  की  बड़ी  जरूरत  है  और  कुल  मिलाकर  डीज़ल  र  ल  इ  जनों

 की  कभी है
 ।  इसलिए  फिलहाल  इन  गाड़ियों  को  डीज़ल  इजन  से  चलाने  का  विचार  नहीं है

 ।

 गुजरात  से  गुजरने  वालों  रेलवे  लाइनों  के  ऊपर  पुल

 6092.  श्री  नरेन्द्र  सिह  महीड़ा  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कर गे
 कि  :

 गुजरात  से  गुजरने  वाली  र लवे  लाइनों  के  ऊपर  कुल  कितने  पुल  हैं

 गत  दो  वर्षों  में  बनाये  गये  पुलों  की  संख्या  कितनी  और

 कितने  पुल  20  वर्षों  से अधिक  समय  से  भी  पुराने  हैं  और  उनकी  सामयिक  मरम्मत

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है  ?

 रेल  मन्त्री  (sito  सी०  एम०  :  (  सात  हज़ार  दो  सौ  ।

 पन्द्रह  |

 छः  हजार  चार  सौ  चौहत्तर  |  कार्यक्रम  के  अनसार  हर  साल  आवधिक

 मरम्मत  की  जाती  है  ।

 बन्द  कपड़ा  सिलों  के  लिए  गुजरात  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  वित्तीय  सहायता

 6093,  श्री  नरेन्द्र  fag  महीड़ा  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कर
 गे

 कि
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 ne

 क्या  यह  सच  है  कि  गुजरात  सरकार  ने  बन्द  पड़ी  कपड़ा  मिलो  को  अपने  हाथ  में

 लेने  के  लिये  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  की  मांग  की  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  fatty  किया  है  ;

 (71)  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  की  मंजूरी  दी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  कब  तक  निर्णय  होने  की  संभावना  है  ?

 |  | वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप सन् त्री  मुहम्मद  शफी  :
 नहीं

 से  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होते  ।  इंजीनियरी  सामान  के  निर्माताओं  का

 निमित्त  करने  संस्थाओं  की  ओर  अभ्यावेदन  भी  प्राप्त  हुए  थे  कि  विभिन्‍न  प्रकार  के

 लोहे  इस्पात  की  कीमतों  को  बढ़ने  न  दिया  जाय  क्योंकि  इंजीनियरी  उद्योग  को  पहले  ही

 क्रयादेशों  के  अभाव  तथा  श्रमिक-संकट  आदि  के  कारण  मंदी  तथा  बेकार  क्षमता  से  आघात
 पहुंचा

 सारी  संगत  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जिसमें  इ  जीनियरी  सामान  के  निर्माताओं  का

 अभ्यावेदन  ay  शामिल  यह  महसुस  किया  गया  कि  बाजार  की  हालत  को  तथा  कोयले  की

 रेलवे  भाड़ा  उत्पादन  Yow,  विक्रय  मजूरी  तथा  महंगाई  भत्ते  और  रायल्टी

 में  वृद्धि  के  कारण  उत्पादन  लागत  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  लोहे  और  इस्पात  की  कीमतों

 में  कुछ  बुद्धि  करने  के  लिये  आधार  art

 स्टीम  लोको  डू  गरीब  पुर्व  रेलवे )

 6094,  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  दक्षिण-पुल  रेलवे  के  स्टीम  शिव  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  किया

 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  लोको  शेड  के  कितने  कर्मचारियों  को  फालतू

 घोषित  किया  जायेगा  तथा  उन्हें  मजबूर  होकर  तबादला  करना  जिससे  उन्हें
 बड़ी  कठिनाई

 होगी  ;

 क्या  रेलवे  कर्मचारियों  ने  अभ्यावेदन  किया  है  कि  नागपुर  डिवीजन  के

 करण  होने  तक  भिलाई  तथा  नागपुर  के  बीच  माल  तथा  सवारी  गाड़ियों  को  भाप  के  इंजनों  से

 चलाना  जारी  रखा  जाये  ;  और

 यदि  तो  इसके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  ate  एस०  :  जी  नहीं  ।

 और  सवाल  नहीं  उठता  |

 जी

 सवाल  नहीं  उठता  ।
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 Overbridge  between  Chirmir{  College  and  School  and  Kurmasia,

 District  Sarguja  (Madhya  Pradesh)

 +

 6095,  shri  Hukam  Chand  Kachwal  :  Will  the  Minister  of  Rallways  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  it  ia  a  fact  that  there  is  no  over-bridge  between  Chirmiri  (0116
 and  School  and  Kurmasia  inSarguja  District  of  Madhya  Pradesh  ;

 (b)  whether  it  is  also  &  fact  that  many  acoidents  took  place  there  in  the  pastin
 the  absence  of  an  over-bridge  ;

 (c)  whether  Government  Propose  to  construct  an  overbridge  there to  avoid
 reourrence  of  such  accidents;  and

 (d)  if  so,  the  time  by  which  its  construction  would  be  taken  in  hand  and  when

 it  would  be  completed  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  5  (a),  (b),  (८)  &  (d)  The  information

 is  being  collected  and  will  be  placcd  on  the  table  of  the  Sabha.

 Agreement  between  Railway  Board  and  Colliery  Owners

 6096,  Sbri  Hukam  Chand  Kachwai  :  1४111  the  Minister  of  Rallways  be  pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  additional  expenditure  which  would  have  to  be  incurred  by  the

 Railways
 in  1968-69,  according  to  the  agreement  reached  between  the  Railway  Board

 and  colliery-owners  raising  the  present  price  of  coal;  and

 creased  ?
 (b)  th:  grade  of  coal

 involving
 price  increase  and  the  extent  of  the  price  in-

 The  Minister  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha):  (a)  About  Rupees  one  crore

 excluding  price  inorease,  if  any,  in  the  Singareni  coal  which  is  still  under  negotiation,

 (b)  A  statement  is  attached,

 [Placed  in  Library,  See  No.  L.T,  1928-68]

 Cooperative  Textile  Mills  in  Madhya  Pradesh

 6007.  Shri  Huxam  Chand  Kachwai  :

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  tostate:

 (@)  the  number  of  textile  mills  in  Madhya  Pradesh  which  are  being  run  on  co-
 operalive  basis  ;

 (0)  the  number  of  textile  mills,  whose  construction  has  not  been  completed  as
 yet,  tha  number  of  those  whose  construction  is  still  in  progress  and  the  names  of  the
 Districts  where  these  mills  are  located;  and

 (c)  the  amount  of  financial  assistance  provided  by  the  Central  Government  dur-
 ing  the  last  Five

 years
 in  respect  of  those  textile  mills  whose  construction  is  still  in  pro-

 gress  ?

 The  Minister  of  Commerce  (Shri  Dinesh  Singh):  (a)  &  (b)  Only  one  cotton  spin-
 ning  mill  of  12,000  spindles  has  been  licensed  in  the  Cooperative  Sector  to  be  set  up  at

 Buthanpur  (  Madhya  Pradesh).  This  mill  is  still  under

 (c)  No  financia]  assjstance  has  been  provided  by  the  Central  Government  so  far

 14]
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 Recovery  of  Rails  1  Siliguri

 6098,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Shri  Sharda  Nand  :

 Shr)  T.P.  Shah  :  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah  ;

 Shri  J.B.  Singh:

 Will  the  Minister  of  Railways  Le  pleased  to  state

 (a)  whether  it  isa  fact  ‘that  during  the  first  fortnight  of  August,  1068  the

 Security  Police  recovered  rails  worth  one  lakh  of  rupces  from  ihe  premises  of  a  stee!

 factory  in  Siliguri  ;  and

 (b)  ifso0,  the  number  of  persons  arrested  in  this  connection  and  the  action
 taken  by  Government  against  them  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha)  :  (a)  The  correct  position  is  that  on
 26.7,  68,  the  District  Police  Siliguri  in  conjunction  with  Railway  Protection  Force,

 Siliguri  recovered  and  seized  322  pieces  of  rails  from  tho  precincts  of  M/s.  Mooljee  Iron
 and  Steel  Mills,  Siliguri,  Subsequently,  the  Railway  Protection  Force,  Siliguri  working

 ona  Source  information  raided  the  premises  of  the  said  mill  on  28.7.68  and  seized  a

 further  lot  of  £78  pieces  of  rails.

 (b)  3  persons  have  been  arrested  so  far,  2  casés  om  crime  No.  36  (7)  68  u/s
 379  IPC  and  No.  37  (7)  68  u/s  379  IPC  have  been  registered  by  the  local  police  Sili-
 gui.

 «Earnings  of

 क 6099,  Sbri  Brij  Bhushan  Lal  Shri  T.P,  Shah

 Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  the  extent  of  rise  in  the  Railway  Earnings  in  the  months  of  April,  May  and

 June,  1968  ;  and

 (b)  the  extent  thereof  in  April,  May  and  June,  during  the  corresponding  period

 last  yoar?
 चक The  Minister  of  Railways  (Shri  M.  e  (a)  and(b)  The  Railway

 Earnings  for  the  relevent  months  are  given  below  in  Creres  of  rupecs  :

 Traffic  Earning  for  1986  1987  1968

 April  64.29  69,19  77,40

 May  71.79  69,42  78.87

 57.08  67,58  71,16.

 महाराष्ट्र  मे ंयवतमाल  जिले  में  रेलवे  लाइने

 6100,  श्री  देवराज  -  पाटिल  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  राज्य  के  यवतमाल  जिले  में  रेलवे  लाइन  बनाते  के  लिए  इस  बीच

 कोई  सके  क्षण  किया  गया  है  ;

 यदि  gi,  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;  भ्र ौर
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 यदि  कोई  सव  क्षण  नहीं  किया  गया  है  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  और  यह  सव  क्षण

 कब  तक  करने  का  विचार  है  ?

 रेलवे  मंत्री  सो०  UHo  पूनिया  जी  नहों

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 व्तंमान  अर्थो पाय  सम्बन्धी  कठिन  स्थिति  के  कारण  चौथी  योजना  में  यवतमाल

 जिले  में  किसी  नयी  लाइन  का  रमणी  शुरू  किये  जाने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।
 इस  समय  यदि

 इस  क्षेत्र  में  नयी  लाइन  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  किया  जाता  है  तो  टूर  भविष्य  में  जब  कभी  इसके

 निर्माण  पर  विचार  उस  समय  यह  सर्वेक्षण  पुराना  पड़  जायेगा  ।  इसलिये  समय  इस

 क्षेत्र  में  कोई  सर्वेक्षण  करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 महाराष्ट  में  नई  रेलवे  लाइने

 6101,  श्री  देवराज  पाटिल  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करा  कि  :

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  कितनी  तथा  किन  नई  रेल  लाइनों  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  में  शामिल  किये  जाने  का  प्रस्ताव  किया  है  ;

 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  का  विचार  दही  मोतीबाग  में  से  gars  तक  छोटी  लाइन

 जिसे  सरे  विशव  युद्ध  में  बन्द  कर  दिया  गया  को  चालू  करने  का  है  ;

 कया  सीमेन्ट  तथा  अन्य  उद्योगों  के  विकास  की  आवश्यकता  को  दृष्टि  में  रखते  हुए

 यवतमाल  जिले  में  नई  रेलवे  लाइनें  बिछाने  का  सरकार  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेलवे  मंत्री  सी०  एम०  :  रेलवे  की  चौथी  योजना  में  शामिल  करने

 के  लिये  महाराष्ट्र  सरकार
 ने  प्राथमिकता  क्रम  में  निम्नलिखित  नलों  लाइनों/बदलाव  योजनाओं

 का  प्रस्ताव  किया  है  :---

 ]  नांदेड  खंड  को  मीटर  लाइन  बड़ी  लाइन  में  बदलना  |

 2  आशप्ते-खड़पदा-दसगंव-गोवा  |

 J  शोलापुर-ओसमानाबाद-भी र-पठान
 aliqata-a frat  और  जूलिया  से

 धाना  तक  |

 बल हा  रशाह"अश्ती-अल्लापलली-गुड़पत्ली-सुरजगढ़  भ ख्रगढ़  से  गाडन  जगदलपुर  को

 बड़ी  लाइन  से  मिलाना  |

 कालाअम्ब-खापरखेड़ा  (  रेलवे  साइडिंग

 कुर्ला-कर्जन  का  कुर्ला-पनवेल  खंड  ।

 मिरज-पंढरपुर-कुरड॒वाडी-बासों-लात्र॒  को  छोटी  लाइन  से  बड़ी  लाइन  में

 बदलना
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 8.  मोमी नाबाद  के  रास्ते  लातूर-पूर्ति  वैजनाथ

 9.  द्रास  के  रास्ते  आदिलाबाद-चन्दा  ।

 10  कोल्हापुर-रतनणगिरी  ।

 11.  कारण-चिपल  |

 12..  दीवार  सद  लाइन  को  फिर से  बिछाना  |

 13.  बडनेरा-अमरावती-नारखेद  |

 14,  चोखली  के  जालना  |

 15,  चिमूर-उमैर  |

 16,  गंगा खेद  से  बांधन  TH  और  नींदे
 ब्  भज ४  |  तुर  तक  रेलवे  लाइन  ।

 17.  मनमाड-मालेगांव"घुलिया  निशाना  |

 18.  कुरडूवाडी-करमाला  करमाला-और  गाबाद
 और  कुरड्वाडी-सिघनापुर

 लाइन  |

 19,  aya  से  हिंडोला  र लवे  कौर

 20,  कोल्हापुर-नागपुर  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  ॥

 और  जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  उठता  |

 -Forward  Trading

 6102  Shri  Deorao  Patil  :

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  whether  propose  to  abolish  the  forward  trading;

 (b)  whether  the  Forward  Trading  Commission,  Bombay  has  suggested  not  to

 abolish  the  forward  trading  ;

 (७)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard;  and

 कच्चा {ra  {i din  g?
 (d)  the  benefits  that  accrue  to  Government  from

 the  forward

 The  Deputy  Minister  ॥  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd,  Shafi  Qureshi):  (a)

 No,  Sir.

 (0)  &  Do  not  arise.

 rade  and  industry.  It
 (d)  Forward  trading  benefits  the  functionaries  in  the  t

 minimises  price  fluctuations  in  commodities  and  provides a
 me  dium  of  insurance  to

 in  prices.  These
 producers,  dealers,  processors  and  consumers  against  adverse  changes

 benefits  are  shared  by  the  community  at  large.

 नई  दिल्ली-फरीदाबाद  उपनगरीय  सैक्शन

 6103,  श्री  यशपाल  fag  :  क्या  रेलवे  neal  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 fanary क्या  उत्तर  रेलवे  में  नई  (Qceel:  लाइन  के  उपनगरीय  सैक्शन  की  अव»

 हेलना  को  गई  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 उनमें  सुघार  करने  के  लिए  कया  कां
 वाही

 करने  का  विचार  है  ?

 रेलवे  मंत्री  ato  एम०
 :  जी  नहीं  ।

 और  सवाल  नहीं  उटता  ।

 Misappropriation  im  the  Catering  Department  of  North-Eastern  Railway

 +
 6104.  Shri  Ram  Sewak  Yadav  :

 Will  the  Minister  of  Rallways  bc  pleased  to  state:

 (a)  the  @mount  found  to  be  misappropriated  in  the  Catering  Depariment  of  the

 Railway  during  the  period  from  April,  1965  to  March,  1968  and  the

 maQBner  in  which  the
 5810

 amount  15  being  recovered;  and

 (b)  whether  for  misappropriation  of  such  heavy  sums,  any  action  was  taken

 against  those  high  officers  of  the  Commercial  Department  who  were  directly  involved
 in  these  irregularities?

 Minister  for  Railways  (Shri  ६.  M.  Poonacha)  :

 (a)  A  sum  of  Rs,  660/-  was  foutd  to  have  been  misappropriated  during  the  per-
 iod  April,  1965  to  March,  1968.  Out  of  this,  a  sum  of  Rs.560/-  has  been  made  good
 by  the  staff  0011 0०९11 201,  Regarding  the  balance,  action  is  in  progress.

 (b)  No  gazetted  official  is  involved,

 Construction  of  Railway  Lines  in  Rajasthan

 +

 6105,  Shri  Onkar  Lal  Bohra  ;  will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  policy  of  (उ/४८111171 ९1106  in  regard  to  (11 € (01180 00110  of  new  railway  lines

 are  laid  for  providing  umenities  and  means  of  transportto  the  people  or  thoy  are  cons-

 tructed  only  with  a  view  to  earn  profit  by  the  Railway  Ministry  ;

 (b)  the  reasonable  basis  on  which  reject  the  proposuls  for  the  cons
 truction  of  new  railway  linesin  backward  areas  like  Rajasthan  declaring  them  as  un-
 remunerative;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  conduct  a  fresh  survey  in  regard  to  the
 Chittor-Kotah  lines  and  Pratapgarh-Banswara~Dungarpur  line  ?

 The  Minister  for  Railways  (Shri  | ि  M.  Poonacha)  :  (a)  &  (0)  Expansion  of

 Railways  in  different  parts  of  the  country  is  not  based  on  any  State  or  region-wise
 considerations,  Railway  development  is  planned  to  meet  the  rail  transport  demands

 likely  to  be  generated  by  specific  industrial  projects,  expansion  of  port  facilities,  exploita-
 tion  of  mineral  and  forest  resources,  large  scale  agricultural  0.८५ ८10]101 ९11,  strategic  con-

 siderations,  and  Railways’  own  operational  neteasities,  having  regard  to  the  monetary
 ceilings  laid  down  for  such  railway  works  by  the  Planning  Commission.  The  Government

 are  also  aware  of  the  necessily  for  constructing  new  railway  lines  in  backward  areas  in

 the  country,  but  the  availability  of  resources  both  financial  and  materia]  play  @  sig-
 nificant  part  in  planning  the  country’s  railway  development,  The  Railways  have  to  en-
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 sure  the  financial  soundness  of  their  enter  prises  48  other  wise  their  maintenance  will  become

 a  drain  on  the  national  exchequer.  For  this  reason  the  economia  viability  of  new  line  pro-

 jects  hes  to  be  carefully  weighed.  The  Railways  have  to  contribute  6%  to  the  General

 Revenues  as  dividend  on  the  Capital  cost  of  aproject.  Hence,  new  projects  which  do  not

 yield  a  return  of  this  order  with  adequate  margin  even  in  the  6th  year  alter  opening  are

 considered  as  Detailed  traffic  surveys  are  conducted  before  a  now  line  is

 classod  85  remunerative  or

 (c)  No.
 Exports  of  Tea  and  Jute

 6106,  Shri  Onkar  Lal  Bohra  :  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  steps  taken  by  Government  to  safeguard  India’s  interests  in  the  matter  of

 exports  of  commodities  like  tea  and  jute  in  view  of  tough  competition  faced  by  them  ;

 b)  the  extent  of  increase  in  the  export  of  tea,  jute  and  textiles  under  the  export

 promotion  policies  followed  during  the  last  three  yeats  and  the  amount  of  forcign  exchange
 earned  therefrom  ;  and

 (c)  the  details  of  fresh  offorts  being  made  by  the  Tea  Board  to  step  up  the  pro-

 duction  and  sale  of  tea  and  the  steps  taken  to  increase  the  area  under  tea  plantations  ?

 The  Deputy  Minister  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshl)  :  (a)  The  steps

 taken  to  make  Indian  teas  competitive  in  foreign  markets  include  reduction  in  export

 duty,  tax  concessions  in  respect  of  expenditure  incurred  by  exporting  firms  on  promo-

 tional  measuresin  foreign  markets,  and  operation  of  schemes  by
 the

 Tea  Board  to  assist

 tea  gardens  in  improving  the  quality  of  tea  produced.

 Ag  regards  jute,  no  positive  steps  are  being  taken  to  encourage  its  exports  as  we

 ourselves  are  cxperiencing  shortage  of  raw  jute  forthe  last  few  years.  Except  for  limited

 exports  to  U.  5.  5.  R.  under  the  bilateral  trade
 agreement  with

 that  country,  Mo  exports  of

 jute  are  being  allowed  at  present.

 (b)  The  value  of  our  exports  of  tes,  raw  jute  and  cotton  textiles  during  the
 .

 past  three  years  were  as  shown  below  e

 Value
 In  crores  of  rupees

 1985-66  1986.67  1987-63

 Tea  114.84  158.22  180,20

 (102.26)*  (118,92)

 Textiles  04,87  75.75  81.21

 (cotton  )

 Raw  jute  2,88  3.4]  2,62

 (*  In  छा: तल्रघ1 प 01  terms)

 (c)  The  Tea  Board  has  given  a  loan  of  Ra,  624,43  lakhs  so  far  under  the  plant-
 ation  Finance  Scheme;  this  would  enable  extension  and  replantation  to  the  extent  ofe

 1,713,41  hectares,  Equipments  and  machinery  worth  Rs,536,79  likhs  have  also  been

 supplied  to-date  by  the  Board  under  the  Hire-Purchase

 To  promote  sales  of  Indian  toa  abroad,  promotional  measures  have  been  under-

 taken  in  the  U.S.  A.,  Canada,  the  K.  Ireland,  West  Eur:  9,  the  U.A.R.,  Australia
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 nye and  Now  Zealand,  with  special  emphasia  on  introducing  pure  10.01 Indi  an  tea  in  packets  in

 retail  sale.  Publicity  for  Indian  tea  is  also  organised  in  international  trade  faira  and

 exhibitions,  and  through  prominent  hotels  and
 restuarants,  atore-domonstrations,

 merchendising,  public  rolations  and  advertising.

 India’s  Trade  Agreements

 6107.  Shri  Onkar  Lal  Bohra  ;  Will  the  Minister  of  Commerce  bo  ploused  to  stute  द

 (a)  the  countries  with  which  India  has  signed’  trade  agreemonts  during  the

 years  1967  and  1968  and  the  details  thereof  ;

 Ir  of ib  Ul  those (b)  the  extont  of  increase  in  our  exports  duriag  this  period  as  a  resu

 agreements;  and

 (0)  the  dotailsa  of  the  goods  exported  to  each  country  during  the  last  year  11

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshl)  ;

 (a)  A  statement  showing  the  counties  with  which  India  concluded  trade  agree.
 ments  during  the  year  1967-63  is  atrached.  (5  tatemont-1)  [Placed  In  Library.  See  No

 L.  T.  1924-64]  The  details  are  given  in  tha  Agreements,  copies  of  which  are  available
 in  the  Parliament  Library.

 (b)  The  increase  or  decrease  in  the  exports  is  not  related  to  trade  agreements

 only.  It  depends  on  many  obher  factors.  Comparative  figuros  of  exports  for  the  year
 1966-67  and  1967-68  are  indicated  in  the  statement  attached  to  part  (a)  of  the  Ques.
 tion,

 (c)  A  statement  is  attaohed,  (Statement-I])

 [Placed  in  Library.  See  No,  L.  1924-68]

 Hindustan  Zine  Smelter

 6108,  Shrl  Onkar  Lal  Bohra  ;  Will  the  Minister  of  Steel,  Mines  and  Metals  he  pleased
 to  state:

 (98)  the  amount  given  by  Government  as  compensation  to  the  Metal  Corporation
 of  india,  Calcutta  for  taking  over  their  Zinc  Smelter  and  Za#war  Mines  near  Udaipur,

 Rajasthan  which  is  now  known  as  the  Hindustan  Zino  Smelter;

 (0)  in  case  no  ccmpensation  has  so  far  been  given  the  reasons  thorefor;

 (0)  the  ection  takenso  far  to  work  out  the  compensation,  oredit  and  liabili-

 ties  of  the  said  Metal  Corporation  of  India  after  ita  being  taken  over  by  Government

 and  the  reasons  for  delay  in  this  regard;  and

 (d)  whether  it  is  a  factthat  this  Corporation  has  claimed  thirty  two  crores  of

 rupees  compensation  while  only  two  crores  of  rupees,  are  proposed  to  be  given  to

 them  and,  if  so,  the  details  inthis  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  of  Steel,  Mines  and  Metals  (Chowdhary  Ram

 Sewak)  :  (a)  to  (d)  Government  have  assessed  the  amount  of  compensation  payable  to

 the  Meta!  Corporation  of  India  for  the  acquisition  of  its  undertaking  in  accordance
 with  the  prnciples  specified  in  the  Schedule  to  the  Metal  Corporation  of  India  (Acqui-
 sition  of  Undertaking)  Act,  1966  (No.  36  of  1966),  Having  waited  for  a  considerable

 time  for  the  Metal  Corporation  of  India  to  furnish  to  the  Government  a  complete
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 inventory  of  all  the  properties  and  assets  and  811  liabilities  und  00119 1:101185  of  tho
 Compuny  us  required  undcr  the  provisions  of  the  Act  to  work  out  the  compensation
 and  in  view  of  the  failure  of  the  Company  to  furnish  the  samo,  the  work  of  assessment
 was  completed  as  expeditiously  as  possible  on  the  hasis  of  available  books,  documents
 and  other  relevant  The  assessment  also  involyed  considerable  complications
 and  voluine  of  work.  An  amount  of  about  Rs,  211.69  lakhs  was  offerad  to  tho  Company
 on  28th  June,  1968  as  compensation  and:  their  acceptunce  is  awaited.  As  regards  the
 clain  of  Rs,  32  crores  referred  to,  no  such  claim  has  been  received  by  tho  Government
 from  the  Company

 बड़ी  लाइन  का  कालका  A  पारा धन  तक  का  बढ़ाया  जाना  तथा

 wearer  रेलवे  स्टेशन  का  विस्तार

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 6109.  श्री  हेम  राज
 :

 क्या  सरकार  को  कालका-शिमला  सैक्शन  पर  बड़ी  लाइन  को  कालका  से
 पारामन्‌

 तक  बढ़ाने  के  लिये  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ;

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  से  सरकार  को  तथा  यात्री  यातायात  के

 लिये  जालंधर-पठान कोट  सैक्शन  पर  कन्दरौड़ी  स्टेशन  के  विस्तार  के  लिये  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  हआ

 हैं  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  इनका  सर्वेक्षण  करेगी  और  यदि  तो  कब  ?

 रेलवे  मन्त्री  सी०  एस०  और  जी

 कालका  पारा मनु  तक  बड़ी लाइन  बिछाने  का  फिलहाल  कोई  औचित्य  नहीं  है  और

 लिये  सब  क्षण  शुरू  करने  का  विचार  नहीं  है  ।  किरोड़ी  रेलवे  स्टेशन  का  विस्तार  करने  के

 सम्बन्ध  में  इस  स्टेशन  पर  उन  अतिरिक्त  सुविधाओं  का  जायज़ा  लिया  जा  चका  है  जिनकी  जरूरत

 हिमाचल  प्रदेश  सरकार  द्वारा  इस  स्थान  के  पूर्णरूप  से  विकसित  किये  जाने  की  स्थिति  में  पड़

 सकती  है  ।

 राजनीतिक  दलों  का  चन्दा

 6110.  श्री  नीति राज  fag  चौधरी  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  avatar  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रतिवर्ष  प्रत्येक  राजनीतिक  दल  को  कम्पनियों  द्वारा  कुल  कितना

 चन्दा  दिया  गया  ;  और

 इसमें  से  कितना  चन्दा  ऐसी  कम्पनियों  द्वारा  दिया  गया  जिनमें  जीवन  बीमा  निगम

 औद्योगिक  aa  युनिट  ट्रस्ट  और  सरकारी  क्षेत्र  के  ऐसे  अन्य  उपक्रमों  के

 हिस्से है

 औद्योगिक  विकास  एवं  समवाय  काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  :

 सम्पूर्ण  कम्पनियों  के  आर्थिक  ag  एक  ही
 समय

 में  नहीं
 पड़ते

 |  किसी  विशिष्ट

 नहीं  है अवधि  के  मध्य  दिये  गये  अंशदानों  की  राशि
 Te!  ।  फिर  भी  मैच  1966  a,
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 कलार  अनि  त्न  द  हाडा 29  1968  तक  की  अवधि  के  कम्पन  SISTY  ज चारों  के  कम्पनियों  द्वारा  मिसिल

 किये  गये  लाभ-हानि  के  लेखाओं में  प्रकट  किये  गये  अंश-दानों  at  बताता  हुआ  एक  विवरण  -

 सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 (  पुस्तकालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  1925-68 |

 सूचना  संग्रह  की  जा  रहीं  है  यह  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 औद्योगिक  लाइसेंसों  का  जारी  किया  जाना

 6111,  शी  जुगल  मण्डल  :  गया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  (1)  मदनलाल  उद्योग  समूह  (2)  लाल  भाई  सारा  भाई  उद्योग

 समूह  (3)  लासे  एण्ड  ट्रोब  उद्योग  समूह  तथा  (4)  टाटा  उद्योग  समुह
 को  कितने  औद्योगिक

 लाइसेंस  जारी  किये  गये  हैं  ;

 उन्हें  कितने  मूल्य  के  लाइसेंस  जारी  किये  गये

 उनमें  से  कितने  लाइसेंसों  को  प्रयोग  में  लाया  गया  और  कितने  लाइसेंसों  को  प्रयोग

 में  नहीं  लाया  गया  है  ;

 क्या  गत  3  वर्षों  में  इन  वाणिज्यिक  संस्थानों  के  विरुद्ध  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 है  ;  और

 (=)  यदि  तो  क्या  शिकायतें  प्राप्त  हुई  है  और  क्या  उन  पर  कोई  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 aymt  ar औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय  मंत्री  फखरुद्दीन  चपा  नम  :

 से  जानकारी  इकट्ठी  जा  रही है
 और  बह  सभा-पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ।

 हल्की  व्यापारिक  मोटर  गाड़ियों  का  उत्पादन

 6112.  श्री  जुगल  मण्डल  :  व्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  हल्की  व्यापारिक  मोटर-गाड़ियां  जिनकी  देश  में  बहुत  कमी  है  बनाने  के  लिये

 कुछ  और  फार्मों  को  लाइसेंस  दिये  जा  रहे  हैं  ;  और

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फजरुद्दीन  अली  :

 नहीं  ।

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |
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 6113,  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कप  मन्त्री  यह  बताने की

 कृपा  कि  :

 (1)  बिड़ला  उद्योग  समूह  (2)  साहू  जैन  उद्योग  समूह  (3)  सिम्पसन  उद्योग
 समुह

 (4)  मूल  चन्द  उद्योग  समूह  (5)  कौआनी  उद्योग  समूह  को  गत  4  वर्षों  में  कितने  औद्योगिक

 लाइसेंस  जारी  किये  गये  हैं  ;

 उन्हें  कितने  मुल्य  के  लाइसेंस  जारी  किये  गये  ;

 कितने  लाइसेंसों  को  प्रयोग  में  लाया  गया  और  कितने  लाइसेंसों  को  प्रयोग  में  नहीं

 लाया  गया  ;

 क्या  गत  चार  वर्षों  में  इन  वाणिज्यिक  संस्थानों  के  विरुद्ध  कोई  शिकायतें  प्राप्त

 हुई  है  ;  और

 यदि  तो  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  क्या  उन  पर  कोई  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-कायें  मन्त्री  फजरुद्दीन  अली  :

 से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भारत  में  विदेश  नियंत्रित  कम्पनियों

 6114,  शी  देवता  नन्दन  पटोदिया  :  नया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  कि  विदेश  नियंत्रित  कम्पनियों  पर  मन्दी  का  इतना  बुरा  प्रभाव

 नहीं  पड़ा  है  जितना  कि  भारत  नियंत्रित  कम्पनियों  और

 क्या  ae  भी  सच  है  कि  मन्दी  सर  पहले  तथा  इसके  बाद  विदेश  नियंत्रित  फर्मों  की

 आय  भारत  नियंत्रित  फर्मों  की  तुलना  में  अधिक  थी  ?

 औद्योगिक  fara  तथा  समवाय  काय  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  :

 मन्दी  का  प्रभाव  मुख्य  रूप  से  इञ्जीनियरी  उद्योगों  और  विशेषकर  मशीनी

 इस्पात  की  ढली  मालगाड़ी  के  डिब्बे  आदि  वस्तुए  बनाने  वाले  इ  जूनियर

 उद्योगों  पर  पड़ा  है  ।  इन  उद्योगों  में  विदेशी  नियंत्रित  कम्पनियों  का  प्रतिशत  बहुत  कस  है  ।  मंदी

 आहारों  कमी  के  कारण  आई  जिसका  प्रभाव  विदेशी  नियंत्रित  ca  भारतीय

 दोनों  कम्प  नियों  पर  समान  रूप  से  पड़ना  चाहिये  ar

 (a)  फर्मो  से  जो  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  हैं  वह  विस्तृत  तुलनात्मक  अध्ययन  करने

 के  लिये  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 उद्योगपतियों  के  सलाहकार  ग्र प

 ०115.  श्री  देवकी  नन्दन  पाटो दिया  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने

 की  कृपा  करे गे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  के  उपाध्यक्ष  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  उद्योग

 के  विकास  के  संबंध  में  कार्यक्रम  बनाने  हेतु  बार  बार  परामर्श  करने  के  लिए  उद्योगपतियों  के  छोटे

 छोटे  ग्रुप  बनाये

 क्या  ऐसे  ae  बनाये  गये  और

 इस  ग्र  प  में  कौन  कौन  से  उद्योगों  को  सम्मिलित  किया  गया  है  ?

 औद्योगिक  संक्षिप्त  तथा  समवाय-काय  मन्त्री स्त्री  (  श्री  फखरुद्दीन  भली  अहमद  )

 हां  |

 (@)  अभी  नहीं  ।

 (7)  प्रशन  ही  नहीं  उठता

 नई  दिल्‍ली  और  अमृतसर  के  बीच  तेज  रफ्तार  वाली  रेल  गाड़ी

 6116.  श्री  सुरज  भान  :
 बया  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करे  गे  कि

 वय  नई  दिल्‍ली  और  अमृतसर  के  बीच  गोल्डन  नाम  की

 क  तेज  रफ्तार  वाली  एक  नई  रल  गाड़ी  चलाने  का  कोई  प्रस्ताव  है

 क्या  सप्ताह  में  सभी  दिन  अमृतसर  और  नई  दिल्‍ली  के  बीच  एक  लक्स  रल

 गाड़ी  चलाने  का  भी  कोई  प्रस्ताव  है  ;  मौर

 यदि  तो  क्या  '  फ्लाइंग  मेल  का  मार्ग  बरास्ता  करनल  के  स्थान  बरास्ता

 सहारनपुर  करने  का  र  लव  अधिकारियों  का  विचार  है
 ?

 रेलवे  सन्तरी  सी०  एम०  पूनिया )
 जी  नही ं1

 जी  नहीं  ।

 (1) a¥
 फिलहाल  27/28  फूला इंग  डाक  गाड़ी  यों  के  वर्तमान  रास्ते  को  बदलने  का  कोई

 बिचार नहें दीं  है  ।

 रुपये  में  भूगतान  स्वीकार
 करने

 वाले  am में
 ज्

 आधार दी  |

 6117  शी  लोबो  प्रभ ':  बया  वाणिज्य  स्त्री  यह  बताने  की  कर  गें

 रुपये  में  भूगतान  स्वीकार  '  करने  वाले  देशों  से  गत  वर्ष  किन  किन  वस्तुओं  का

 आयात  किया  गया ;

 मूल्यों  के  अंतराष्ट्रीय  स्तर  से  अधिक  होने  के  कारण  गत  वर्ष  कितना  अधिक

 तान  किया  गया  ;

 ऐसी  किन  किन  वस्तुओं  का  नियति  किया  गया  जिनकी  भारत  में  कमी है  और

 साम्यवादी  देशों  द्वारा  व्यापार  संतुलन  का  घाटा  कसे  पूरा  किया  जायेगा ?

 वाणिज्य  ( (  श्री  aietad  शफी  कराती  ॥  स  co  Th
 रुपये  को  भुगतान ss  Shel  SAU  (#)  130  /-06  म
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 ला

 स्वीकार  करने  वाले  से  आयात  होने  वाली  प्रमुख  वस्तुओं  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  जी

 )  में  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  सख्या  एल
 ०  टो ०

 |  926-68]

 मुल्यों  को  तुलना  केवल  तभी  संभव  है  जब  ख़रीदारियों  एक  केन्द्रीय  अभिकरण

 की  जायें  जैसा  कि  सरकारी  विभागों  के  मामले  में  होता  हैं  ।  चंकी  गर-सरकारी

 लाइसेंसों  की  संख्या  बाकी  अधिक  अतः  मांगी  गई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं
 है  तथापि

 यह  उल्लेखनीय  है  कि  जहां  तक  सरकारी  ख़रीदारियों  के  सव  है  मूल्यों  की  जाँच  पड़ताल  ye

 वार्ता  समिति  द्वारा  की  जाती  है  |

 विभिन्न  वस्तुओं  के  निर्वात  का  परिणाम  अन्य  बातों  के  अतिरिक्त  घर  लू

 कार्यों  में  पूति  सेय  ति  को  ध्यान  में  रखकर  निर्धारित  किया  जाता  है  |

 द्वितीय  व्यापार  प्रबंधों  के  अंतगर्त  निर्यात  तथा  आयात  कुछ  समय  में  एक  दू

 के  तुल्य  हो  जाने  चाहिये  ।  किसी  निश्चित  समय  पर  व्यापार  के  वास्तविक  आंकड़ों  से  sf कल

 संतुलन  प्रकट  हो  सकता  है  परन्तु  यह  असंतुलन  का  अ्राभास  मात्र  ही  होता है
 ै  ।  विभिन्न

 नहीं के  हेतु  लिये  गये  ऋण  के  भुगतान  तथा  इन  देशों
 में  से  कुछ  के  द्वारा  आस्थगित

 भुगतान  पद्धति  पर  दी  गई  मशीनों  को  बड़ी  मात्राओं  के  लिये  किश्तों  से  भी  उनके  लिये  काफी

 राशि  उपार्जित  हो  जाती है  और  उस  हद  तक  आयात  तथा  नियति  के  बीच  का  अंतर  पुरा

 हो  जाता  है  |

 सरकारो  तथा  गेर-सर कारों  क्षत्र  में  बेकार  पड़ी  क्षमता

 6118.  श्री  लोबो  प्रभ  :  औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-काले  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंग  कि

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  इस  समय  कितने  प्रतिशत  क्षमता  बेकार

 पड़ी

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र
 में  इह

 समय  कितने  प्रतिशत  श्रमिक  फालतू

 क्या  सरकार  ने  औसत  से  अधिक  उत्पादन  पर  करों  की  छट  देकर  मूल्य  कम  करके

 मांग  बढ़ाने  के  बारे  में  विचार  किया  श्र

 क्या  इसके  विकल्प  के  रूप  में  सरकार  पारियों  को  संख्या  बढ़ाकर  फालतू  श्रमिकों  के

 लिये  काम  उपलब्ध  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  सप्लाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 सरकारी  अथवा  गैर-सरकारी  क्षत्र  के अनेक  कारखानों  में  समान  रूप  से  लागू  होने  वाला

 प्रतिशत  बता  सकना  सम्भव  नहीं  स्थापित  क्षमता  और  उत्पादन  क्षमता  के  बार

 जानकरी  स्टैटिस्टिक्स  अब  दि  प्रोडक्शन  आफ  सेलेक़्टेड  इण्डस्ट्री  इन  इण्डिया  में

 नियमित  रूप  से  प्रकाशित  की  जा  रही  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  भी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 कर  नीति  के  प्रमुख  उद्देश्यों
 में

 से
 एक  उद्देश्य  यह  है  कि  आद्योगिक  उत्पादन  को
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 प्रोत्साहन  दिया  जाय  और  सरकार  ने  इसके  लिये  विभिन्न  उपाय  किए  हैं  ।  इन  उपायों  में  चुने  हुए

 उद्योगों  द्वारा  ag  हुए  उत्पादन  के  लिए  उत्पादन  शुल्क  के  25  प्रतिशत  तक  कर  प्रत्यय  के  अनुदान

 के  रूप  में  कर  प्रत्यय  प्रमाण-पत्र  देना  तथा  साध  वर्ष  में  अतिरिक्त  झ्रायकर  पर  उस  वर्ष  के  लिये

 20  प्रतिशत  के  हिसाब  से  लगाये  गए  कम्पनियों  के  करों  में  वृद्धि  पर  कर  प्रत्यय  देता

 लित  हैं  ।

 कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 रेलवे  ars

 6119.  श्री  लोबो  प्रभु  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  उन्होंने  अपने  और  तकनीकी  कर्मचारियों  के  बीच  सम्पर्क  बनाये

 रखने  के  लिये  एक  सचिवालय  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  रखा  और

 रेलवे  मंत्रालय  में  ऐसा  सचिवालय  स्थापित  करने  में  क्या  आपसी  है  जबकि  अन्य

 तकनीकी  तथा  वाणिज्यिक  काम  करने  वाले  मंत्रालयों  में  ऐसे  सचिवालय  काम  कर  रहे  हैं
 ?

 रेलवे  मंत्री  ato  एस०  :  जी  नहीं  ।

 रेलवे  बोर्ड  का  वर्तमान  प्रबन्ध  एवं  तकनीक  ढांचा  रेलों  जैसी  संस्था  को  चलाने

 के  लिए  उपयुक्त  जाता  है  ।
 लेकिन  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  द्वारा  नियुक्त  एक  अध्ययन

 इस  समय  भारतीय  रेलों  की  काय  श्रीफली  के  लिए  प्रशासनिक  और  वित्तीय  व्यवस्था  की

 जांच  कर  रहा  है  ।

 कपड़  पर  से  नियंत्रण  हटाना

 6120,  श्री  मणि भाई  जे०  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  कि  :

 क्या  कपड़ा  उद्योग  पुनर्गठन  समिति  ने  कपड़े  के  उत्पादन  तथा  मृत्य  पर  इस

 समय  लगे  हुए  आंशिक  नियंत्रण  को  हटाने  को  सिफारिश  को  भौर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  1)  मोहम्मद  शफी  कुरेशी )  af

 सरकार  ने  कपड़ा  उद्योग  पुर्नगठन  समिति  की  सिफ़ारिशों  पर  अभी  विचार

 नहीं  किया  |

 मैसूर में  सरकारी  क्षत्र  के  उद्योग

 6121.  श्री  स०  अ०  अगड़ी  :
 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करा  कि  :

 1967-68  तक  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  राज्य-वार  कितना  धन  लगाया

 गया ;
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 क्या  यह  सच  है  कि  मैसुर  सरकार  राज्य  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  स्थापित

 करने  के  लिए  बार-बार  कहती  रही  शौर

 यदि  तो  मैसूर  राज्य  में  कौन  कौन  से  उद्योग  स्थापित  किये  जा  रह ेहैं  अथवा

 करने  का  प्रस्ताव  हैं  और  इन  विचाराधीन  मामलों  की  स्थिति  क्या है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अली  :  (=)

 1951-1968  की  अवधि  में  केन्द्रीय  औद्योगिक  परियोजनाओं  पर  किया  गया  राज्यवार

 योजन  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी ०  1927/68]

 हां  ।  मैसूर  सरकार  समय-समय  पर  भारत  सरकार  से  राज्य  में  अधिक  केन्द्रीय

 औद्योगिक  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  निवेदन  करती  रही  है  ।

 मैसूर  राज्य  में  नई  केन्द्रीय  औद्योगिक  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  स्थान  के

 बारे  में  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  पर  अंतिम  रुप  से  विचार  करते  समय  निर्णय  किया  जायेगा  ।

 मिराज  रेलवे  स्टेशन  का  शाकाहारी  जलपान-गृह

 6122.  श्री  स  ०  Mo  अगड़ों  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  दक्षिण-मध्य  रेलवे  में  विभागीय  आधार  पर  चलाये  जा  रहे

 मिराज  र  लवे  स्टेशन  के  शाकाहारी  जलपान  गृह  को  लाभ  हो  रहा  है  :

 यदि  तो  शव  1966-67  और  1967-68  में  कितना  विशुद्ध  लाभ
 हुआ  ;  और

 (7)
 क्यां  ag  सच  है  कि  रेलवे  ats  ने  विभागीय  आधार  पर  चलाये  जा  रहे  इस

 जलपान  गृह
 को  बन्द  करने  तथा  लोगों  से  आवेदन  पत्र

 /
 सार्वजनिक  टेंडर  मागें  बिना  इसे

 एक  गर-सरकारी  ठेकेदार  को  देने  का  frig  किया  है  ?

 रेलवे  मंत्री  ato  एम०  जी  ati

 1966-67  में  12002  रुपये  का  शुद्ध  लाभ  हुआ  ।  1907-68  के  परीक्षित  आंकड़े

 अभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 शाकाहारी  भोजनालय  एक  ठेकेदार  को  सौंपने  के  प्रस्ताव  को  जांच  की  गयी

 परन्तु  यह  विनिश्चय  किया  गया  है  कि  उसे  यथावत्‌  रहने  दिया  जाये  |

 क्यूबा  को  पटसन  के  सामान  का  निर्यात

 6123  sit  कृ०  कौशिक  :  नया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे  गे  कि  :

 नया  यह  सच  है  कि  भारत  में  बने  पटसन  तथा  हैसियत  के  थैलों  का  भारत  मे

 क्यूबा  को  कोई  निर्यात  नहीं  किया

 यदि  तो  कितने  वर्षों  और

 क्या  agar  को  इन  वस्तुओं  का  निर्यात  भारत  ने  बन्द  कर  दिया है
 अथवा  उस

 य HUNT la  ad न  नद  कर  दिया  था  ? देश  ने  हमारी  इन  वस्तुओं  का  आ
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 VU?) (we)  ( े वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मोहम्मद  शफी  क्रैश )  )  1966-

 67  से  भारत  से  पटसन  के  सामान  का  आयात  नहीं  कर  रहा  है  ।

 कच्चे  काम  नाइट  का  निर्यात

 6124,  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्यात  के  लिये  कच्चे  काइनाइट  के  परिष्करण  का  काम  कितने  एककों  द्वारा

 किया  जा  रहा

 परिष्कृत  काइनाइट  के  निर्यात  से  गत  तीन  aah  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 प्राप्त

 कच्चे  कामना ६ट
 के  निर्यात  से  इस  ag  कितनी  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  हुई  और  इसका

 कितनी  मात्रा  में  निर्वात  किया

 क्या  यह  सच  कि  परिष्करण  करने  वाले  कुछ  एककों  को  कच्चा  कायनाइट

 सप्लाई  नहीं  किया  जा  रहा  भर

 यदि  तो  अधिक  निर्यात  आय  के  कच्चे  माल  नियमित  सप्लाई

 सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी ):  निर्यात  के  लिए  कच्चे

 काइनाइट  के  परिष्करण  के  लिए  संगठित  क्षत्र  में  कोई  इकाई  नहीं  है  ।  छोटी  ईकाइयों  की  संख्या

 के  विषय  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ऊष्म सह  (afezat )  के  कुछ  निर्माताओं  ने  निस्तारण  सुविधाएं  संस्थापित  की  हैं  ।  उनके

 द्वारा  उत्पादित  निस् तप्त  काइनाइट  का  उन्हीं  द्वारा  प्रयोग  किया  जाता  है  परिवहन

 कोइन इट  का  '  निर्यात  नगण्य  है  ।

 तथा  पिछले  तीन  वर्षों  में  काइनाइट  के  निर्यात  के  आंकड़े  नीचे  दिये

 जाते  हैं  :-"

 मात्रा  :  मे ०  टनਂ

 मुल्य  :  रु०  मेंਂ

 aa  मात्रा  मुल्य

 1965  0.31  74,9

 1966  0.36  110.9

 L1vo/
 10ac%  41 UAT!  158,

 निर्यात  व्यापार  लेखाओं  में  कच्चे  तथा  परिष्कृत  काइनाइट  के  निर्यात  आंकड़े  अलग-अलग

 नहीं  दिखाये  जाते  ।

 तथा  ऊष्मसह  वाले  उत्पादकों  ने  यह  अभ्यावेदन  किया  है  कि

 उनकी  उत्पादन  क्षमता  का  र पूणणत  उपयोग  करने  के  लिए  कच्चे  अथवा  निस् तप्त  काइनाइट  को
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 प्राप्त  करने  में  उन्हें  कठिनाइयों  का  T  करना  पड़  रहा  है  |  यह  अभ्यावेदन  इस  समय  सरकार

 के  विचाराधीन  है  |

 रासायनिक  प्रकरणों  के  लिये  उपकरणों  का  आधार

 6195.  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  क्या  आद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  गत  पांच  वर्षों  में  रासायनिक  oat
 के

 लिये  कितने  मूल्य  के  उप कररा  arena  किये

 गये  हैं  ;

 हमारे  देश  में  रासायनिक  प्रकरणों  में  काम  में  खाने  वाले  उपकरणों  के  निर्माण  की

 म्रधिष्ठापित  क्षमता  कितनी है  शौर  प्रयुक्त  क्षमता  कितनी  है

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  क्षमता  के  रहते  हुए  भी  उपकरणों  के  आयात

 की  अनुमति  गई  जिससे  सन्तुलन  atk  अधिक  बढ़ता  जा  रहा  ak

 यदि  तो  ग्रा यात  के  स्यान  पर  देशीय  उपकरणों  का  प्रयोग  करने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रहो  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय  मंत्री  फखरुद्दीन  अली  :

 भारतीय  ब्यापार  वर्गीकरण  में  रासायनिक  प्रक्रिया  संबधी  उपकरणों  को  अलग

 से  वर्गीकृत  न  किये  जाने  के  कांसरा  इनके  तअआयात  के  ि  उपलब्ध  नहीं  हैं

 इस  समय  43  कारखाने  उत्पादन  में  लगे  हुए  हैं  जिनकी  कुल  विधिक  प्रतिष्ठा  पित

 उत्पादन  क्षमता  लगभग  1,10  लाख  रुपये  का  माल  बनाने  की  है  |

 विभिन्न  प्रकार  के  रासायनिक  संयंत्रों  में  काम  खाने  वाली  उन  वस्तु भ्र ों  के  आयात

 के  लिये  देश  के  हित  का  ध्यान  रखते  हुये  अनुमति  नहीं  दी  जाती  जिनका  उत्पादन  देश  में  ही  होता

 है  किन्तु  उनके  आयात  पर  तकनीकी  विकास  महा-निदेशक  अथवा  अन्य  प्रवर्तक  प्राधिकार  द्वारा

 निम्नलिखित  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  गुण  के  ae  पर  विचार  किया  जाता  t—

 1,  माल  देने  की  अवधि  इतनी  लम्बी  है  कि
 उससे  फर्म  की  आवश्यकताएं  पुरी  नहीं

 होती ।

 2.  देशी  निर्मितियों  ara  बताये  गये  तकनीकों  विशिष्ठ  विवरण  मांग  करने  वाले  प्रयोग

 करने  वाले  की  आवश्यकताओं  के  नहीं  हैं  ?

 3,  निर्माता तभी  माल  का  उत्पादन कर  सकता  है  जब  उसे  मांग  करने  वाला  प्रयोग

 करने  वालों  के  द्वारा  वस्तुओं  के  डिजाइन  एंव  विस्तृत  साफ  रेखाचित्र  दिये

 किन्तु  वहू  इस  प्रकार  के  डिजाइनों  व  रेखाचित्रों  को  देने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।

 4,  शिकायात  किये  जाने  वाले  किसी  भी  उप कररा  पर  फर्म  का  एकाधिकार  है  अ्रथवा  उसे

 पेशेन्ट  कर  गया  है  झर  विदेशी  फर्म  उस  वस्तु  की  तकनीकी  जानकारी

 डिजाइन  व  रेखाचित्र  देने  के  लिये  तैयार  नहीं  है  ।  किसी  विशेष  वस्तु  को  बनाने

 के  लिये  देशी  निर्माता  को  श्रपनी  आवश्यकता  के  पुर्जों  के  श्राथात  के  लिये  जितनी
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 विदेशों  मुद्रा  की  आवश्यकता  है  वह  लगभग  उतनी  ही  है  जितनी  कि  पुरी  बनी

 हुई  चीज  के  आयात के  लिये है

 आयातित  वस्तुझों  की  स्थानापन्न  वस्तुएं  बनाने  की  सम्भावना  पर  बराबर  विचार

 जाता  रहता  कौर  सरकारी  या  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  ऐसी  वस्तुभ्नों  के  निर्माण  के  लिये

 क्षमता  उत्पन्न  करने  के  लिये  प्रबल
 किये

 जाते  हैं  जो  इस  समय  देश  में  नहीं  बनाई  जा  रही  है  ।

 कोयला

 6120.  भी  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  व्या  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  झा सामी  कोयला  संबधी  अध्ययन  दल  ने  अपना  अध्ययन  पूरा  कर  लिया  है  कौर

 प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ;

 यदि  at,  तो  सीमेंट  तथा  चीनी  उद्योगों  में  झा सामी  कोयला  की
 उपयुक्तता

 तथा  प्रयोग  के  सम्बन्ध  में  कया  मुख्य  सिफारिशों  को  गई  हैं  ;

 उसको  गन्धक  निकालने  की  क्या  संभाव्यता  हैं  ;  कौर

 आसामी  कोयले  का  जापान  को  निर्यात  करने  की  क्या  संभाव्यता यें

 खान  तथा  धातु  स  में  उप  मंत्री  (ato  राम  :

 हां  ।  अघ्ययन  दल  ने  एक  अन्तरिम  रिपोर्ट  दे  दी  है  ।

 रिपोर्ट  बताती  है  कि  10.  प्रतिशत  से  15  प्रतिशत  क़सम  कोयले  के  संमिश्रण  के

 प्रयोग के  साथ  हाड  कोक  का  उत्पादन  किया  जा  सकता  है  जो  कि  ब्लास्ट  फर्नेस  कोक  के  भौतिक

 तथा  रासायनिक  लक्षणों  परन्तु  सामान्य  रूप  से  गन्धक  की  ऊची  मात्रा  के  पूरा  करने

 चाला  हो  ।  अध्ययन  दल  के  निष्कर्षों  की  पूरे  स्तर  के  ब्लास्ट  फरनेस  परीक्षणों  के  द्वारा  पुष्टि  की

 जानी  है  ।  यह  सिफारिश  की  गई  है  कि  परीक्षण  दुर्गापुर  इस्पात  स  यंत्र  के  एक  ब्लास्ट  फरनेस  में

 किया  जाये  ।  यह  भी  सिफारिश  की  गई  है  कि  दुर्गापुर  इस्पात  सय त्र  को  पहले  5  प्रतिशत

 संमिश्रण  में  प्रथम  कोयला  प्रयोग  करना  चाहिये  कौर  प्रतिशतता  को  धीरे-धीरे  अनुकूलतम  स्तर
 तक

 उठाना  चाहिये  ।  इसके  बोकारो  इस्पात  संयंत्र  अपने  कोकिंग  संमिश्रण  में  10  प्रतिशत

 से  15  प्रतिशत  क़सम  कोयले  के  प्रयोग  का
 विचार

 करे  ।

 एक  चीनो  की  मिल  तथा  सीमेंट  उत्पादन  में  नई  कूपक  भट्टी  प्रक्रिया  में  असम  कोयले  के

 प्रयोग  के  परिणामों  का  अध्ययन  किया  जाना  है  ।

 और  सम्भावनाओं
 का

 झागे  अध्ययन
 किया  जाना  है

 ।

 खनन  तथा  सम्बद्ध  मशीनरी  निगम

 6127.  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  व्या  औद्योगिक  विकास  सिवाय-सायं  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि  :

 खनन  तथा  सम्बद्ध  मशीनरी  निगम  की  खनन  की  मशीनें
 की

 अधिष्ठापित

 क्षमता  कितनी  है  ?
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 कितनी  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ;

 इस  निगम  की  स्थापना  से  श्री  तक  इसे  कितनों  हानि  हुई  है  :  atk

 इस  निगम  को  कब  तक  लाभ  होने  की  ar  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  इस

 संयंत्र में  पुरा  उत्पादन  आरम्भ हो  जाने पर  कोयला  खनन  मशीनों  तथा  संबंधित
 की

 45,000  मी
 ०

 टन  विभिन्न  चीजों  का  उत्पादन  किया  जायेगा  ।  कुछ  वर्षों  बाद  ही  इस

 क्षमता  तक  पहुँचा  सकेगा  ।  वर्ष  1968-69  में  10,000  मी०  टन  उत्पादन  क्षमता  के  होंने  का

 ग्रनुमान है  ।

 इस  समय  हाथ  में  कुल  कार्य-भार  लगभग  30,864  मी०  टन  है  जिसे  1970-71

 के  भीतर  पूरा  करना  होगा  ।  ae  तीन  वर्षों  के  लिए  कुल  उत्पादन  क्षमता  लगभग  42,000  मी  ०

 टन  है  ।  इससे  भ्र गले  तीन  वर्षों  में  लगभग  11,136  मी०  टन  की  अतिरिक्त  उत्पादन  क्षमता

 लब्ध  हो  जायेगी  जिसका  मूल्य  लगभग  6.0  करोड़  रु०  होगा  |

 31-3-1967  तक  कुल  714.30  लाख  रुपये  को  हानि  वह  1967-68 में

 meatal  रूप  से  565  लाख  रुपये  को  हानि  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  |

 यह  मानते  हुए  कि  पूरी  उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  संभावना  यह  है  कि

 1973-74  तक  ही  यह  संयंत्र  पुरा  उत्पादन  कर  सकेगा  |

 रेल  हारा  कोयले  को  दुलाई

 6128.  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कोयले  के  विनियंत्रण  के  पश्चात्‌  से  इसकी  ढुलाई  के  लिये

 नाई  गई  प्रक्रिया  से  कोयले  के  उत्पादक  तथा  सप्लाई  करने  वाले  संतुष्ट  कौर

 क्यां  रेलवे  विभाग  ने  उनकी
 तथा  शिकायतों  का  विश्लेषण  किया  है  तथा

 aq  देशों  में  कोयले  के  लाने  ले  जाने  के  लिये  भ्रमित  संतोषजनक  कार्यक्रम  तैयार  करने  का

 प्रयास  किया है  ?

 रेलवे  मंत्री  सी०  एम०  (®)  जी  नहीं  ।
 इस

 प्रक्रिया  को  लागू  करने  से

 पहले  कोयला  उद्योग  ale  व्यापारियों  से  विचार-विवश  गया  था  ।  यह  प्रक्रिया  वैसी

 ही  है  जैसी  कि  विनियंत्रण  से  पहले  मौज़ूद  थी  ।  बैठकों  में  आलोचना  की  जाती  है  कौर  समय-समय

 पर  भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  विचार  व्यक्त  किये  जाते  लेकिन  नियंत्रण  हटाये  जाने  से  पहले  भी

 बैठकों  में  ऐसा  होता  था  ।

 रेल  मंत्रालय  द्वारा  कोयला  उद्योग  कौर  व्यापारियों  कौर  राज्य  सरकारों  के  साथ  विभिन्न

 स्तरों  पर  समय-समय  पर  बैठकें  की  जाती  है  कौर  ऐसे  अपनाये  जाते हैं  जो  व्यावहारिक  हों

 श्र  समान  रूप  से  स्वीकार्य  हों  ।  किसी  ने  भी  वर्तमान  प्रक्रिया  के  बदले  कोई  वैकल्पिक  ठोस  प्रस्ताव

 नहीं  रखा  है  ।  समय-समय  पर  विभिन्न  स्तरों  पर  होने  वाली  बैठकों  में  जो

 विमर्श  होता  उससे  विरोधी  विचारों  में  सामंजस्य  स्थापित  करने  सनौर  समय-समय  पर  जो

 नाइयां  पैदा  होती  उनका  हल  ढूंढने
 में  सहायता  मिलती  है  ।
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 5  1890  (1%)  लिखित  उत्तर

 i

 कालका  सेल  रेलगाड़ी

 6129.  श्री  स्वतन्त्र  सिह  कोठारी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि

 हावड़ा  जाने  वाली  कालका  मेल  रेलगाड़ी  के  रवाना  होने  के  समय

 से  लगभग  दो  घंटे  पहले  उसे  दिल्‍ली  मुख्य  स्टेशन  पर  प्लेटफार्म  पर  लाया  जाता  परन्तु  उसके

 डिब्बों  को  तो  खोला  जाता  है  जब  गाड़ी  छूटने  में  श्रेणी  घंटे  से श्रधिक्र  समय न  जिससे

 यात्रियों  को  भ्र सुविधा  होती  क्योंकि  उन्हें  इतने  लम्बे  समय  तक  प्लेटफार्म  पर  प्रतीक्षा  करनी

 पड़ती  है  कौर  विशेष  रूप  से  कुलियों  को  बड़ो  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  क्योंकि  वे

 इतने  समय  तक  कोई  प्राय  काम  नहीं  कर  सकते  ;

 यदि  तो  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार है  ;  az

 क्या  यह  सच  है  कि  डिब्बों  को  खोलने  में  जानबूझकर  देरी  की  जाती  क्योंकि

 कुलियों  ने  डिब्बे  खोलने  के  लिये  रेलवे  कर्मचारियों  को  जल्दी  डिब्बे  खोलने  के  लिये  घूस  देनी  बन्द

 कर  दी  है  और  क्या  सरकार  इस  स्थिति  के  लिये  जिम्मेदार  कर्मचारियों  के  विरुद्व  आवश्यक  कार्य

 वाही  करेगी
 ?

 रेलवे  मंत्री  सी०  एम०  हावड़ा  जाने  वाली  कालका  मेल  में  दिल्‍ली  से

 छाबड़ा  जाने  वाले  सवारी  डिब्बे  सुबह
 6

 बजे  प्लेटफार्म  पर  लाये  जाते  हैं  जबकि  गाड़ी  सुबह  8  बजे

 छूटती  इन  सवारी-डिब्बों  को  तब  तक  ताला  कर  बन्द  रखा  जाता  है  जब  तक  कालका

 से  गाड़ी  के  art  के  बाद  सुबह  लगभग
 7

 बजे  वे  गाड़ी  में  नहीं
 लगा

 दिये  जाते  ।  इससे  कोई

 शानी  नहीं  क्योंकि  यात्री  आमतौर
 पर

 गाड़ी  के  प्रस्थान समय  से  एक  घंटे से  पहले  स्टेशन  पर

 नहीं  ma  इसके  अलावा  कक्षों
 को

 इसलिए  भी  जल्दी  नहीं  खोला  जाता  ताकि  ऐसे  लोगों  द्वारा

 विशेषरूप  से  शौचालयों  का  दुरुपयोग  रोका  जा  सके  जो  वास्तविक  यात्री  नहीं  हैं  कौर

 डिब्बों  के  साज-सामान  को  चोरी  से  बचाया  जा  सके  ।

 ऊपर  भाग  (#) )
 में  बताये  गये  कारणों  को  देखते  हुए  agar  व्यवस्था  में  परिवर्तन

 करने  का  विचार  नहीं  है  ।

 जी
 यह  सही  नहीं  है

 ।

 दक्षिण  मध्य  रेलवे  पर  नई  रेलवे  लाइनें

 6130.  श्री  वि०  नरसिम्हा राब  :  क्या  रेलवे  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दक्षिण  मध्य  रेलवे  पर  तीन  रेलवे  लाइनें  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव है

 यदि  ये  नई  रेलवे  लाइनें बना  दी  जायें  तो  उनकी  कया  दूरी  होगो  तथा  उन  से  क्या

 लाभ  कौर

 इन  नई  रेलवे  लाइनों  से  किन  किन  मुख्य  वस्तुश्नों का  परिवहन  होगा  ate  प्रति  वर्ष

 कितनी  aa  होने  की  सम्भावना है  ?

 रेलवे  मंत्री  ato  एम०  जाँ  नहीं  ।
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 Written  Answers  Bhadra 5,  1890  (Saka)

 att  सवाल
 नहीं  उठता

 |

 स्कूटरों  का  निर्माण

 6131,  श्री  fao  नरसिम्हा  राव  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  wee  प्रदेश  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  ने  स्कूटरों  के  निर्माण  के

 लिये  भारत  सरकार  को  एक  आवेदन  पत्र  दिया  था

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  थी

 सरकार  ने  उस  पर  कार्यवाही  की  है  ;
 ध्श झर

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  स्कूटरों  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  करने  के  प्रद

 पर  विचार  कर  रही

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार  मंत्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद )  :  att

 स्कूटरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  एक  प्रार्थना-पत्र  जुलाई  1965  मना  प्रदेश  औद्योगिक

 विकास  निगम  से  प्राप्त  हुआ  था  ।  इस  योजना  में  बेल्जियम  की  एक  कम  के  सहयोग  से  125  स

 सी०  के  60,000  स्कूटर  प्रतिवर्ष  बनाने  का  प्रस्ताव  था  ।  यह  अनुमान  था  कि  इसके  लिए  17

 लाख  रुपये  के  पूँजीगत  सामान  की  झावइयकता  जिस  में  से  आयातित  उपकरणों  का  मुल्य

 85  लाख  रुपये  होगा  ।  प्रस्तावित  स्कूटर  का  कारखाने  से  चलते  समय  का  मूल्य  1,700  रुपये  से

 लेकर  1.750  रुपये  तक  बताया  गया  था  ।

 इस  योजना  पर  इसी  प्रकार  की  अन्य  योजनाओं  के  साथ  विचार  किया  गया थ

 किन्तु  इसे  उपयुक्त  नहीं  पया  गया  कौर  अंतिम  रूप  से  1967  में  इसे  भ्र स्वीकृत  कर  दिया

 गया  |

 सरकार  ने  उपयुक्त  झा धिक  क्षमता  वाले  एक  शौर  स्कूटर  बनाने  वाले  कारख़ाने  का

 लाइसेंस  देने  का  निश्चय  किया  है  ।

 कानपुर  स्टेशन  पर  जाली  रेलवे  टिकटों  को  बिक्री

 2.  श्री  सुरज  भान  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 संया  यह  सच  है  कि  जुन  कौर  जुलाई  1968  में  कानपुर  सेंटर  स्टेशन पर  लगभग

 2000  रुपये  के  geet  के  जाली  रेलवे  टिकट  बेचें  गये  कौर

 यदि
 तो

 भविष्य  में ऐसी  धोखाधड़ी  की  घटनाओं को
 रोकने

 के
 लिये  सरकार

 ने

 क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 रेल  मंत्री  सी०  एस०  )  जुलाई  1968
 में  कानपुर  सेन्ट्रल से

 दिल्‍ली

 के
 लिए

 तीसरे  दर्जे  के  डाक/एक्सप्रे स  गाड़ियों  के  की  बिक्री  के  एक  मामले  की  छानबीन  हो

 रही  स  देह  किया  जाता  है  कि  ये  टिकट  जाली  थे  ।

 इस  तरह  के  भष्टाचार कीं  के  लिए  कार्यवाई तेज  कर  दी
 गयी

 है
 ।
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 27  1968  लिखित  उत्तर

 का

 ब्रिटेन  को  कपड़े  का  निर्वात

 6133,  श्री  सु०  कु  ०  कापड़िया  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 यह  सच  है
 कि  सुती  कपड़ा  निर्यात

 संवर्धन  परिषद्‌ ने  ब्रिटेन  को  कपड़ा  निर्यात

 करने  के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  एक॑  योजना  सिफारिश  की  है  जिसके  अनुसार  निर्वात-गाहों

 को  पिछले  दो  वर्षों  में  उनके  द्वारा  किये  गए  कार्य  के  gree  पर  75  प्रतिशत  कोटा  दिया  जायेगा

 झर  शेष  25  प्रतिशत  खुला  रहेगा  कौर  जिसे  ब्रिटेन  में  उच्चतम  मुल्य  पर  कपड़ा  बेचने  वाले  को

 दिया  जायेगा  ;

 क्या  सरकार  ने  यह  विचार  किया  है  कि  उपरोक्त  योजना  से  केवल  बड़े  बड़े  निर्यातकों

 को  लाभ  होने  की  सम्भावना  जबकि  सूती  कपड़ा  मिलों  की  स्थिति  खराब  ही  बनी  रहेगी  ;  आर

 यदि  तो  उपरोक्त  सिफारिश  के  सम्बन्ध  में  क्या  निर्माण  किया  गया है  ;  दौर

 सुती  कपड़ा  उद्योग  को  मन्दी  से  राहत  देने  शर  छोटी  सूती  कपड़ा  मिलों  के  लिये

 कारक  निर्यात  wal  के  एकाधिकार  को  कम  से  कम  करने  के  लिये  सरकार  ने  ब्रिटेन  को  कपड़ा  निर्यात

 करने  के  लिये  वैकल्पिक  योजना  बनायी  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sit  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  (  से  सती  कपड़ा

 निर्यात  संवद्धन  परिषद  ने  1  दिसम्बर  1968  से  30  नवम्बर  1969  के  वर्ष  में  ब्रिटेन  को  सिले

 सिलाए  कपड़ों  सहित  सूती  कपड़े  के  निर्यात  के  लिए  कोटा  देने  एक  योजना  तैयार  की  है  ।

 योजना  में  भ्रमण  बातों  के  साथ  सथ  निम्नलिखित  भी  शामिल  हैं  :--

 (1)  सुस्थापित  निर्यातकों  उनके  विगत  निष्पादन  के  आधार  देने  के  लिए  कोटे

 के  85  प्रतिशत  का  आरक्षण  ;

 (2)  नई  कपड़ा  मिलों  और  नये  निर्यातकों  को  देने  के  लिए  कोटे  के  10  प्रतिशत  का

 आरक्षण  ;  शरीर

 (3)  कोटे  का  5  प्रतिशत  सर्वाधिक  मूल्य  प्राप्ति  के  झ्ाधघार  पर  सभी  के  लिए  खुला
 रखना  ।

 सूती  कपड़ा  निर्यात  संवद्ध न a  परिषद्‌  का  है  कि  योजना  तैयार  करते  समय  सभी  संबद्ध

 तत्वों  का  उसने  ध्यान  रखा  है  तथा  ब्रिटेन  को  सुनो  कपड़े  के  निर्यात  में
 ८
 दल  त्रस्त

 Y
 रखने  वाली

 विभिन्न  पाटियों  का  इस  योजना  से  समाधान  हो  जायेगा  ।  सरकार  शीघ्र  ही  योजना  पर  अन्तिम

 विनिश्चय  करेगी

 कलकता  में  मोटर  टायरों  को  कमो

 6134,  श्री  बेटी  शंकर  शर्मा  :  क्या  ऑद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की

 क्या  मोटर  टायरों  की  कलकत्ता  में  बड़े  पैमाने  पर  चोरबाजारी  हो  रही

 यदि  तो  उसे  रोकने  के  लिये  बया  कार्यवाही  की  गई  है  ;  कौर
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 ss  se

 इस  सम्बन्ध  में  बया  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  जिससे  मोटर  जो  वृहत

 कलकत्ता  में  बनाये  जाते  भ्रासानी  से  मिल  सकें  ?

 औद्योगिक  fasta  सिवाय-कायर  पत्री  फखरुद्दीन  अली

 हाल  ही  में  कलकत्ता  में  कार  शरीर  ट्रकों  के  टायर  कम्पनियों  द्वारा  निर्धारित  मुल्यों  पर  न

 मिलने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 टायर  कम्पनियों  को  यह  परामर्श  दिया  गया  है  कि  वे  कारों  तथा  ट्रकों  की  कुछ

 किस्मों  के  उन  टायरों  का  उत्पादन  बढ़ाएं  जिनकी  कमी  है  ।  जहां  तक  ट्रैक्टर  कौर  कार

 के  टायरों  का  सम्बन्ध  इन्हें  पहले  ही  आवश्यक  वस्तु  अघिनियम  के  grata  वस्तु

 घोषित  किया  जा  चुका

 सरकार  का  प्रदेश  के  अधार  पर  व्यक्तिगत  एककों  द्वारा  तैयार  किये  गये  टायरों  के

 वितरण  का  नियमन  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 दिल्लो  के  पास  कबरिस्तान  से  ट्रक  अड्ड  का  हटाया  ज्ञाना

 6135.  श्री  हाजी  सिंह  भादरिया  :  श्री  जुगल  मंडल  :

 क्या  भौंद्योगिक  विरासत  तथा  समवाय-किये  मंत्री  22  1967  के  पता  रोहित  प्रश्न

 साया  5478  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उक्त  ट्रक  अड्डा  मलका  दिल्ली  के  पास  कबरिस्तान  से
 हटा  दिया  गया

 att

 यदि  तो  देरी  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  तीन  वर्ष  पहले  सभा  को  श्राइवासन

 दिया  गया  था  कि  टुक  अड्डा  शीघ्र  ही  हटा  दिया  जायेगा  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 नहीं  ।

 दिल्‍ली  वक्फ  बोर्डे  वक्फ  1954  के  gratia  इस  स्थान  को  खाली  कराने

 के  तभी  उपाय  दिये  जा  रहे  ट्रक  यूनियन  को  यह  स्थान  भ्ंजुमन-ए-रायां  दिल्‍ली  ने  पलटे  पर

 दिया  था  ।  सुचना  मिलने  पर  दिल्ली  वक्फ  बोर्ड  ने  के  सचिव  को  एक  नोटिस  दिया  था  ।

 दिल्‍ली  वक्फ  बोर्ड  ने  यह  मामला  वक्फ  1954  को  धारा  4  के  अन्तरगत  वक्फ  अयुक्त

 को  भी  जांच  के  लिए  भेजा  था  जिसने  घोषणा  की  कि  उक्त  क़ब्रिस्तान  दिल्ली  के

 सचिव  के  प्रबन्ध  में  ही  है  ।  ट्रक  यूनियन  श्रंजुमन-ए-रायां  के  बीच  get  के  करार  की  अवधि

 इस  मास  के  अन्त  तक  समाप्त  हो  जायेगी  |  दिल्‍ली  बर्फ  बो  ने  श्रंजुपन-ए-रायं  के  सचिव  से

 कहां  है  कि  वह  टूटे  के  करार  को  अवधि  न  बजाय  कौर  कब्रिस्तान  से  ट्रक  यूनियन  का  कब्जा

 हटा  दें  |

 मैसेज  हिन्दुस्तान  सेफटी  ग्लास  बक्स  लि.० न  कलकत्ता

 6136  श्री  रा०  बया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-सायं  मंत्री  7  1968  के

 भ्र तारांकित  wet  संख्या  9995  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 मैसर्स  हिन्दुस्तान  सेफ्टी  ग्लास  aged  कलकता  द्वारा  उनके  मंत्रालय  को  भेजे

 गये  ज्ञापन-प्रश्न  पर  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ;  कौर

 क्या  यह  कम्पनी  ध  ग्लास  का  निर्माण  किसी  विदेशी  फर्म  के  सहयोग  से  करेगा  ?

 औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फजरुद्दीन  अली  सेफ्टी

 ग्लास  का  निर्माण  उद्योग  तथा  1951  के  उपबन्धों  के  प्रस्तुत  नहीं

 प्राता  है  |  फिर  भी  मैसस  हिन्दुस्तान  पिलकिंगटन  ग्लास  वर्क्स  कलकता  को  परामर्श  दिया

 गया  है  कि  ag  इसका  सुनिश्चय  करे  कि  वह  सेफ्टी  ग्लास  के  अन्य  निर्मितियों  को  wee  शीट  ग्लास

 उपयुक्त  मूल्यों  पर  कौर  पर्याप्त  परिमाण  में  देते  रहेंगे

 सरकार  को  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मिला  है  ।

 हिन्दुस्तान  पिर्लॉकिग्टन  कम्पनी

 6137.  श्री  काशी  ara  पाण्ड्य  :  क्या  औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  7

 1968  के  भ्र तारांकित  wet  संख्या  10050  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिन्दुस्तान  पिलकिंगटन  कम्पनी  ने  सेफ्टी  ग्लास  का  निर्माण  प्रारम्भ  कर

 दिया है  ;

 क्या  उसने  मशीनों  ae  के  aaa  के  लिये  सरकार  से  भ्रनुरोध  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  (st  '  फखरुद्दीन  अली  :

 जहां  तक  सरकार  को  ज्ञात  है  फर्म  ने  सेफूटी  ग्लास  के  उत्पादन  के  लिए  ग्रावइ्य॑क  व्यवस्था  कर  ली

 सेफ्टी  ग्लास  एक  ऐसा  उद्योग  है  जिसके  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  की  aaa  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 set  ही  नहीं  उठता  ।

 सुती  कपड़े  के  थानों  का  निर्यात

 9138.  शी  के०  so  fag  देव  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क़्या  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  सुती  कपड़े  के  थानों  का  इंडोनेशिया  तथा  जन्य

 देवों  को  भारत  का  निर्यात  काफी  बढ़  गया  है  ;

 यदि  तो  य  कितनी  वृद्धि  हुई  तथा  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 उनसे  विदेशी  मुदा  कितनी  प्राप्त  हुई  है  ?

 वाणिज्य  में  उप-मंत्री  मोहम्मद  शफी  से  उन  देशों

 के  जिनको  गत  तीन  वर्षों  में  सूती  कपड़े  के  थानों  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई  कौर  साथ  ही

 निर्यात  की  मात्रा  तथा  मूल्य  निम्नलिखित  विवरण  में  दिये  गये  हैं  :--
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 Written  Answers  Bhadra  5,  1890  (Saka)

 1965  1966  1967

 लाख  लाख  लाख  लाख लाख  लाख  लाख  लाख  लाख

 वर्ग  मीटर  में  ko  भ्रम  रिकी  वर्ग  मीटर  में  रु०  वर्ग  मीटर  Ro  भ्रमरी

 डालर  की  में  कौ

 डालर र्‌
 ] 36.7.  546  7.2  0,7  4.  12.0  204

 सूडान  305.4  169.7  35.5  224.7  92.4  32.0  363.3.  431.4  56.9

 ब्रिटेन  1341.2  1252.7  261.8  1105.9  1207.8  196.5  1481.7  2090.3  275.9

 अमरीका  341.3  278.4  58.2  525.3  599.1  91.5  413.2  713.4  942

 ह थाइलैण्ड  0.4  0.8  0,1  0.4  1.1  0.2  |  a  2,7  0.4

 सऊदी  श्नरब  80.7  48.1  10.1  51.1  351  61  77.7  82.2  10.8

 पश्चिमी  रेलवे  के  दिल्‍ली  इतर  रेलवे  यातायात

 लेखा  कार्यालय  में  कर्मचारियों  के  काम  की  Tat

 6139,  श्री  चक्रपाणी  :  क्या  रेलवे  मन्त्री  पश्चिमी  रेलवे  के  दिल्‍ली  में  स्थित  फा  रिन  रेलवे  यातायात

 लेखा  कार्यालय  के  कर्मचारियों  के  काम  की  सूची  सभा  पटल  पर  रखेंगे  जिसमें  प्रत्येक  के  नाम  के  आगे

 उनके  कार्य  का  ब्यौरा  are  अपेक्षित  जनहित  दिये  हुए  हों  ?

 रेलवे  मन्त्री  एस०  :  जो  सुचना  मांगी  गयी  है  ag  बड़ी  विस्तृत है  ax

 तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  इसके  संकलन  में  जितना  परिश्रम  करना  पड़ेंगी  उसके  अनुरूप  परिणाम

 नहीं  निकलेगा  ।

 रेलवे  थातायात  लेखा  कार्यालय  में  ग्रेड  1  और  प्र  ड  2  कलक  का  कांयं

 6140.  श्री  अनिरुद्ध  >  व्या  रेलवे  मन्त्री  293  1968  के  ग्र तारांकित  प्रश्न  संख्या  9180  के

 उत्तर  के  बारे  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सें  vz क्या  इस  बीच  भारतीय  रेलवे  के  यातायात  लेखा  कार्यालयों  चग  ५5  1  कौर  ग्रेड  2  के

 क्लर्कों  द्वारा  किये  जाने  वाले  कार्यों  के  बारे  में  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  है  ।

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  भ्र ौर

 इसे  कब  तक  उपलब्ध  कराया  जायेगा  ?

 रेलवे  मन्त्री  (  श्री  सो  ०  एस०  पुनाचा  )  :  हार्ड  1
 के  पलकों को

 अधिक

 महत्वपूर्ण  काम  दिया  जाता  जैसे  मामलों  को  निपटाने  के  सम्बन्ध  में  नियमों  ate  विनियमों  का

 ज  लगाकर  कौर  उनको  लागू  लेखा  रजिस्टर  बिलों  की  जांच
 करना

 are  ग्रेड  IT

 के  क्लर्कों  को  नेमी  ढंग  के  काम  करने  पढ़ते  हैं  ।  जैसे  वाउचर  alt  बिल  इरादी  तैयार  नेमी

 श्रीवती  ौर  प्राण  सम्बन्धी  काम  आदि  ।

 कौर  सवाल  नहीं  उठता
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 लिखित  उत्तर

 बोकारो  इस्पात  कारखाना

 6141.  शी  योगेन्द्र  शर्मा  :  क्या  ख़ान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्या  बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  अधिकारियों  ने  कनिष्ठ  सुरक्षा  श्रधघिकारो  श्री  To

 लें  बहादुर  की  सेवाएँ  बिहार  सरकार  को  सौंपने  का  निर्णय  किया

 कया  इस  कारखाने  के  एक  निर्माण  इंजीनियर  श्री  एल ०  के ०  wr  को  नौकरी  से  बर्खास्त

 कर  दिया  गया  पौर

 क्या  यह  कार्यवाही  करने  का  कारण  यह  है  कि  इन  भ्र धि कारियों  ने  इस  कारखाने  में

 चोरी  के  एक  मामले  का  पीछा  किया  था  ?

 ख़ान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  (  श्री  रामसेवक  )  :  कौर

 श्री  एल०  के ०  का  के  मामले  में  चोरी  के  asi  के  बारे  में  जाँच  करने  के  लिये  गठित

 जांच  समिति  की  उप पत्तियों  के  झ्रनुसार  कार्यवाही  की  गई  ae  इस  निष्कर्ष  पर  पहुँचे  कि  चोरी  का

 आरोप  कार्य  पूर्ण  था  |  जहाँ  तक  भी  बहादुर  का  सम्बन्ध  कुछ  अन्य  बातें  थीं  जिनके  कारण

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  के  प्रबन्धकों  ने  ऐसा  किया  और  राज्य  सरकार  उसे  नौकरी  पर  ग्रन्थ

 भेज  रही है  ।

 टाइम  को  मशीनों  का  निर्माण  करने  वाली  कम्पनियां

 6142.  थ्रो  योगेन्द्र  शर्मा  :  कया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  ८

 |  क  )  टाइप  की  मशीनों  निर्माण  करने  वाली  कितनी  भारतीय  कम्पनियां  इंस  समय

 भारत  में  चल  रही  हैं  झोर  उनके  नाम  कया  हैं  वे  कहाँ-कहाँ  झ्र  उनकी  अधिष्ठापित  क्षमता

 कितनी-कितनी

 ब्या  इनके  निर्माताओं  ने  शिकायत  की  है  कि  उन्हें  इस  उद्योग  के  विकास  के  लिये

 प्रोत्साहन  नहीं  दिया  तौर

 क्या  बाँध  पर  उठाये  जाने  वाले  छोटे  टाइपराइटरों  का  भारत  में  निर्माण  करने  के

 सम्बन्ध  में  किसी  विदेशी  कम्पनी  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ?

 औद्योगिक  बिकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फजरुद्दीन  अलीं  अहमद )
 :

 एक  विवरण  संलग्न
 है

 ।

 टाइपराइटर  निर्माताओं  से  ऐसी  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  कि  इस  उद्योग  के  विकास

 के  लिए  उन्हें  प्रोत्साहन  एवं  सुविधाएं  नहीं  दी  गई  हैं  ।

 स्पेनी  एण्ड  न्यू  याक॑  के  सहयोग  से  छोटे  टाइपराइटर  बनाने  के

 लिए  wad  रेमिंगटन  रैड  श्राफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।
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 Written  Answers  August  27,  1968

 विवरण

 1.  बड़ें  क्षेत्र  में  टाइपराइटरों  के  चार  निर्माता  जिनके  स्थान  कौर  उनकी  लाइसेंस

 प्राप्त  उत्पादन  क्षमता  इस  प्रकार  है  :

 1  मैसर्स  रेमिंगटन  रेंड  साफ  इण्डिया  लि०  स्थान  कलकत्ता  वार्षिक  लाइसेन्स  प्राप्त

 उत्पादन  क्षमता  36,000
 झदद

 परियों  में  काम  करने  पर

 मैसर्स  गोदरेज  एण्ड  वापसी  मैन्यूफैक्चरिंग  Fo  sto  fo  स्थान  बम्बई  afer

 लाइसेन्स  प्राप्त  उत्पादन  क्षमता  24,000  मदद  पारी  में  काम  करने

 3.  मैसर्स  रायल  कारपोरेशन  प्रा०  लि०  स्थान  मद्रास  वार्षिक  लाइसेन्स  प्राप्त  उत्पादन

 क्षमता  20,400  मदद  पारी  में  काम  करने

 मैसेज  जे०  के०  मशीन्स  fo  स्थान  कलकत्ता  alae  उत्पादन  क्षमता  12,000

 भ्रमण  पारी  में  काम  करने

 श्टटे a उपयु क्त  कुल  लाइसेन्स  प्राप्त  उत्पादन  क्षमता  92,400

 2,  इनके  अतिरिक्त  लघु  क्षेत्र  में  एक  कम्पनी  है  :

 मैक्स  क्वालिटी  आफिस  एप्लाएन्सेज  प्रा
 ०

 लि०  स्थान  बहादुरगढ़  )  स्वीकृत

 श्रघिष्ठापितਂ  उत्पादन  2,000  wea  क्षमता

 सिद

 को  फर्म  ी मैस स  कूपर  एलन  एण्ड  कम्पनी

 6143,  श्री  पी०  रामसती  :  श्री  क्‌०  रमानी  :

 श्री  मुहम्मद  इस्माइल  श्री  ह ०  के  ०  नयनार  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  23  1968  के  अतारांकित  प्रश्न

 सख्या  424  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कानपुर  की  फर्म  मैप्स  कूपर  एलन  एण्ड  कम्पनी  के  प्रबन्धकों  के

 विरुद्ध  कुछ  गम्भीर  area  के  बारे  में  निरीक्षक  को  रिपो  पर  विचार  कर  लिया

 यदि  तो  इंस  पर  कब  तक  विचार  किये  जाने  की  सम्भावना  है  तथा  बिलम्ब
 के

 क्या  कारा  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  एवं  सितारा  कार्य  मन्त्री  फखरुद्दीन  अली  :

 तथा  निरीक्षक  की  रिपोर्ट  को  प्रारम्भिक  परीक्षा  पूर्ण  हो  चुकी है  ।  कार्यवाही  की  सम्भव

 पंक्तियाँ  विचाराधीन  है  ।  इस  स्तर  पर  निरीक्षक  की  fend  के  ब्यूरों  को  प्रकट
 करना

 जनता  के  हित

 में  नहीं  होगा  ।

 केरल  में  अखबारी  कागज  का  कारखाना

 6144.  श्री  प०  गोपालन  :  श्री  सो०  के  ०  चक्रपाणी  ,

 नया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 लिखित  उत्तर 1890

 क्या  केरल
 में  अखबारी  कागज  का  एक  कारखाना  स्थापित  करने

 का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 (7)  प्रस्तावित  कारखाने  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  होगी  और  उसे  कहाँ  स्थापित  किया

 जायेगा  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कायें  मन्त्री  फखरुद्दीन  मली  अहमद )  :

 से  हाँ  ।  केरल  में  75,000  मी०  टन  वार्षिक  क्षमता  व।ले  अखबारी  कागज

 बनाने  के  ८क  संयन्त्र  की  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  तैयार  की  गई  यह  रिपोर्टे  सरकार  के  विचाराधीन

 है  ।  इसे  स्थापित  किये  जाने  के  स्थान  श्रथवा  कार्यान्वित  किये  जाने  के  बारे  में  कभी  तक  कोई  निर्णय

 नहीं  किया  गया  है  |

 आसाम  में  alter  का  कारखाना

 6145.  श्री  बेसब्री  बरुआ  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  झा साम  में  सरकारी  क्षत्र  में  एक  सीमेन्ट  का  कारखाना  स्थापित  करने

 का  निर्णय  किया

 कया  कारखाने  के  लिये  स्थान  का  चुनाव  कर  लिया  गया
 अर

 यदि  तो  निर्माण कार्य  भश्रारम्भ  हो  जायेगा
 a

 इसके  कब
 तक  पूरा  हो  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कराये  मन्त्री  फखरुद्दीन  चलो  :

 aw  श्रीमान ।

 कारखाना
 oe

 आसाम  राज्य  के  बोकाजन  में  एक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  भ्र भी

 विचाराधीन  है  |

 प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 आसाम  में  अखबारो  कागज
 का  कारखाना

 6146,  श्री  बेसब्री  बरुआ  :  नया  औद्योगिक  विकास  तथा  waar  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करने  कि  :

 क्या  झा साम  में  सरकारी  क्षत्र  में  एक  अखबारों  कागज  का  कारखाना  खोलने  का

 निकाय  किया  गया

 यदि  तो  क्या  श्रीराम  में  एक  कागज  के  गुदे  का  कारखाना  आरम्भ  करने  का

 निर्णय  किया  गया

 यदि  तो  क्या  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  sit

 कार्य  कब  तक  आरम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?
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 Written  Answets  Bhadra  5,  1890  (Saka)

 ee

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मन्त्री  फल् लर द्दीन  अली  :

 (¥)  नहीं  ।

 से  पाया  ही  नहीं  उठते

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  मुफ्त  रेलवे  पास

 6147.  श्री  स०  लग  सोंधी  :  क्या  रेलवे  मन्दी  30  1968  के  श्रतारांवि.त  प्रश्न  संख्या  1708

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  यदि  रेलवे  कर्मचारियों  के  लिए  मुफ्त  पासों  के

 लिए  धन  की  श्रावइ्यकता  नहीं  होती  जैसा  कि  उपरोक्त  उत्तर  में  कहा  गया  तो  यह  सुविधा  सभी

 केन्द्रीय  सरक।र  के  सभी  कर्मचारियों  )  को  उपलब्ध  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 भारत  में  रेलवे  के  श्राधिभावि  के  समय  से  ही  रेल रेलवे  स्त्री  ato  एम०  पूनिया )

 कर्मचारियों  को  मुफ्त  पास  की  सुविधा  दी  जातों  रही  है  ।  दूसरे  देशों  में  भी  रेल  कर्मचारियों  को

 ऐसी  ही  feared  दी  जाती  हैं  ।  जहाजरानी  एयर  लाइनें  प्राणी  अन्य  परिवहन  उपक्रम

 भी  झपने  कर्मचारियों  को  इस  प्रकार  की  सुप्रिया  देते  हैं  ।  माननीय  सदस्य  ने  जिसਂ  अतारांकित  प्रश्न

 fo
 !  708  का  हवाला  दिया  है  उसके  भाग  के  उत्तर  में  जो  कहां  गया  वह  यह  था  कि  रेल

 कर्मचारियों  को  पास  देने  के  लिए  बजट  में  धन  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  |  इसका q  मतलब

 यह  नहीं  था  कि  इस  तरह  के  मुफ्त  पास  वित्तीय  प्रभाव  के  बिना  केन्द्रीय  सरकार  के  ey

 चोरियों  को  भी  दिये  जा  सकते  हैं  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  अरन्य  कर्मचारियों  को  इस  समय  छुट्टी-यात्रा  से  सम्बन्धित  जो  रियायतें

 उपलब्ध  द्वितीय  aaa  आयोग  ने  उन्हें  उदार  बनाने  के  प्रशन  की  भी  समीक्षा  की  थी  कौर

 सिफारिश  की  थी  कि  इस  योजना  के  बुनियादी  ढाँचे  को  ज्यों  का  त्यों  रहने  दिया  जाये  ।  रेल

 कर्मचारियों  के  ग्रतिरिप्त  अन्य  सरकारी  कर्मचारियों  को  यह  रियायत  देने  से  वित्तीय  दायित्व  बहुत

 बढ़  जायेंगी ।

 समवाय  बिधि  ate

 6148,  श्री  aga  fag  भदौरिया  :  श्री  जुगल  मंडल  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1966,  1967  तथा  1968  के  पहले  महीनों  में  कम्पनी  कानून  बोर्डे  ने  कितने

 मामलों  में  जाँच  ate  मुकदमा  चलाने  के  श्रादेश  कौर

 जिन  कम्पनियों  के  मामलों  में  ये  झादेश  दिये  गये  थे  उनके  नाम  तथा  पते  क्या  हैं  कौर

 उसके  क्या  कारण थे  ?

 औद्योगिक  विकास  एवं  समवाय  कायें  सन्नी  (ait  फकरूद्दीन  अली  (#)  तथा

 सदन  के  पटल  पर  एक  विवरण-पत्र  प्रस्तुत  है
 ।

 में  रखा  गया  |  देखिये  सख्या  gate  टी ०1929/68 ] |
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 27  1968  लिखित  उत्तर

 क

 निदेशकों  के  पारिश्रमिक

 6149.  श्री  काशीनाथ  पाण्डेय  :  थी  रा०  बरुआ  :

 नया  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्प  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समवाय  विधि  बोड़ें  ने  पिछले  तीन  वर्षों  से  तथा  1968  के  पहले  मास  में

 समवाय  अधिनियम  की  धारा  309  के  अन्तरगत  निदेशकों  के  5,000  रुपये  प्रति  मास  से  अधिक

 पारिश्रमिक  की  स्वीकृति  दी  है  झोर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उसके  क्या  कारण

 क्या  उन  पर  आयकर  नहों  लगता  है  ौर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  ग्रोवर

 क्या  5,000  रुपये  प्रति  मास  से  प्रतीक  पारिश्रमिक  देने  पर  किन्हीं  सेवायों  को  क्षमा

 कर  दिया  गया  है  श्र  ऐसे  समवायों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  एवं  समवाय  काय  सन्तरी  फजरुद्दीन  अली

 श्र  मान्‌  ।  सदन  के  पटल  पर  एक  विवरण-पत्र  प्रस्तुत  है  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  तर्या  एल०  ठी  ०-1929/68]

 इस  प्रकार  की  अधिनियम  की  धारा  309  (3)  के  उपबन्धों  के  पश्रनुसार

 दी  गई  जिसके  अनुसार  एक  कम्पनी  अपने  प्रबन्ध  निदेशक  अथवा  पूर्ण-कालिका  निदेशक  को  शुद्ध

 लाभ  का  5  प्रतिशत  तक  पारिश्रमिक  दे  सकती  तथा  यदि  इस  प्रकार  के  निदेशक  एक  से  alr

 तो  उन  सब  को  मिलाकर  शुद्ध  लाभ  का  10  प्रतिशत  तक  दिया  जा  सकता  है  ।

 इन्हीं  वैद्धानिक  सामानों  के  इन्दर  ही  विभिन्न  कम्पनियों  के  कार्यशील  निदेशकों  को  पारिश्रमिक

 स्वीकृति  किया  जाता  भले  ही  कुछ  मामलों  में  5,000  रुपये  प्रतिश्त  से  अधिक  हो  जाय  ।

 पारिश्रमिक  निश्चित  करते  समय  कम्पनी  विधि  बोड़े  अनेक  दृष्टिकोणों  पर  विचार  करता  है

 कम्पनी  इसका  लाभ  सम्बन्धित  निदेशक  को  तकनी की  तथा  प्रशासनिक

 दोनों  प्रकार  को  योग्यताओं  एवं  एवं  उसके  कार्य-भार  की  जो  उस  पर  एक  प्रबन्ध

 न्नथवा  पूर्ण  निदेशक  के  जायेगी  ।

 कम्पनी  1956  की  धारा  200  के  उपबन्धों  के  कम्पनियों  को

 अपने  झ
 कामना  रियों  सहित  )

 किसी  प्रकार  का  कर  मुक्त  पारिश्रमिक  दण्ड

 देने  से  मना  की  गई  है
 कम्पनी  1956  के  उपबन्धों  के  राय-कर  मुक्त

 पारिश्रमिक  स्वीकृत  करने  का  ही  उतन्न  नहीं  होता  ।  फिर  राय-कर  1961

 की  धारा  10  (6)  के  उपबन्धो ंके  सम्बद्ध  प्रशासनिक  मंत्रालयों  को  विदेशी

 प्राविधिज्ञों  को  झ्रायकर  मुक्त  पारिश्रमिक  स्वीकृत  करने  का  झ्धघिकार  गया  है  तथा  ऐसे  मामलों

 में  जहाँ  इस  प्रकार  को  एक  कम्पनी  का  निदेशक  भी  हो  तो  भी  वह  इस  प्रकार  के  कर  मुक्त

 पारिश्रमिक  को  प्राप्त  करता  है  क्योंकि  शिरास-कर  1961  के  कथित  उपबन्ध  कम्पनी

 1956  की  घारा  200  के  उपबन्धों  का  fads  करती  है  ।

 5,000  रु०  प्रति  मास  अनुकूलतम  पारिश्रमिक  जैसी  कोई  बात  नहीं  फिर  भी

 थोड़े  से  मामलों  में  श्रमिक  पारिश्रमिक  स्वीकृति  करने  के  विरुद्ध  शिकायतें  प्राप्त  हुई  है  ।  ऐसी
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 Wratten  ए  1, #  605  August  27,  1968

 ऋण

 ह ३० क
 शिकायतों  से  सम्बन्धित  ग्रेव्स  काटन  लिमिटेड  बम्बई  मैसर्स  कार्लटन  ग्र  दस

 लिमिटेड  dad  लार्सन  एण्ड  ara
 लिमिटेड  मैप्स  कैलिस  इन्डिया  मैसर्स

 गैस्ट  कीन  विलियम्स
 मैक्स  हिन्दुस्तान  लोवर  लिमिटेड  बम्बई  तथा  tae

 श्रीमान  शुगर  लिमिटेड  था  |

 आल  इन्डिया  रेलवे  कमर्शियल  कलक स  एसोसिएट शन

 6150.  श्री  श्रीचन्द  गोयल  थ्री  अ०  सि०  सहगल  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आल  इंडिया  र  लबे  क्माशयल  कलक स  एसोलिएणगन  का  एके  प्रतिनिधिमंडल

 8  1967  को  अम्बाला  छावनी  में  और  27  1968  को  पुनः  दिल्ली  में  उनसे  मिला

 था  और  एक  मांग  पत्र  प्रस्तुत  किया

 बया  उन्होंने  प्रतिनिधिमंडल  को  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  उनकी  मांगों  पर  8

 मई  1968  से  पहले  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया

 यदि  at,  तो  उनकी  मांगों  पर  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 कया  यह  भी  सच  है  कि  सम्बन्धित  अवर्गीक़ित  परिवहन  कर्मचारियों  को  वाणिज्यिक

 वर्ग  में  रखा  जा  रहा  है  और  जिससे  वाणिज्यिक  वग  के  कर्मचारियों  की  वरिष्ठता  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़  रहा  है  ?

 रेल  मंत्री  ( aft  सी०  एम०  :  से  यद्यपि  उल्लिखित  तारीखों  को

 कोई  अभ्यावेदन  नहीं  मिले  भारतीय  Cat  में  वाणिज्यिक  क्लर्कों  की  ओर  से  विभिन्न  स्रोतों

 से  कई  बार  अभ्यावेदन  मिले  हैं  ।  उनकी  जांच  की  गयी  है  और  उन  पर  उपयुक्त  कारवाई  की

 गयी  है  या  की  जा  रही  है  ।

 चूकि  डाक्टरी  अधार  पर  जिन  कर्मचारियों  को  अपनी  कोटि  के  लिए  अनुपयुक्त

 घोषित  कर  दिया  जाता  है  उनको  वैकल्पिक  काम  देने  के  लिए  रेल  प्रशासन  बाध्य  इसलिए

 वाणिज्य  या  अन्य  विभागों  के  जिन  पदों  के  लिए  वे  उपयुक्त  उन  पर  उन्हें  रखना  ही  पड़ता

 फिर  भी,.इस  मामले  में  आगे  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 परिवहन  का  कार्य  करने  वाले  कम  वासियों  को  वार्णिस्पिक  aa  में
 विष्ट  करना

 6151.  श्री  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  दो  क्यों  में  परिवहन  का  कार्य  करने  वाले  कितने  अवर्गीकृत  तमंचा  रियों  को

 वाणिज्यिक  कर्मचारी  वर्ग  में  समाविष्ट  गया  और

 वर्गीकृत  परिवहन  कर्मचारियों  के  लिये  पदोन्नति  के  अन्य  कौन  से  माग  हैं  और

 अन्य  वर्गों  में  समाविष्ट  किये  जाने  वाले  अवर्गी  कृत  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 रेलवे  मंत्री  सी०  एम  :  और  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है

 और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 परिवहन  का  काय  करने  वाले  कर्मचारियों  को  वाणिज्यिक  aq  में  समाविष्ट  करना

 6152.  थ्रो  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे  कि  वाणिज्यिक  वर्ग

 में  अवर्गीकृत  परिवहन  कर्मचारियों  को  समाविष्ट  करने  स्टेशन  मास्टरों  तथा  असिस्टेंट  स्टेशन

 मास्टरों  में  निर्योग्यता  विशेषतया  रंग  अन्तर  न  बता  सकने  डॉक्टरी  प्रमाणपत्र

 प्राप्त  करने  की  प्रवृत्ति  dar  हो  गई  है  सकी  उन्हें  वाणिज्यिक  वर्गों  में  नौकरियां  मिल  सकें  ?

 रेलवे  मन्त्री  सी
 ०  एस०  पूनिया )  :  हालांकि  खासतौर  पर  स्टेशन  मास्टरों  और  सहायक

 स्टेशन  मास्टरों  में  अभी  तक  इस  तरह  की  प्रवृत्ति  देखने  में  नहीं  आयो  फिर  भी  सरकार  को

 इस  बात  पता  है  कि  कुछ  मामलों  में  रत  कर्मचारियों  ने  इस  आशा  में  जान  बूझ  कर  अपने

 को  रंग  भेद  परीक्षा  में  फेल  हो  जाने  दिया  इस  तरह  वे  ऐसे  वैकल्पिक  पद  था  सकेंगे  जो  उनके

 लिए  झाकर्षणकारी हैं  ।  आदेश  जारी  किया  गया  है  जिससे  बीमारी  का  बहाना  बनाने  के  ऐसे

 मामले  खत्म  हो  जायंगे  ।

 Contract  to  Indian  Railway  Catering  Cooperative  Society,  Jodhpur.

 6153.  shri  P.  L,  Barupal  :  Will  the  Minister  of  Railways  be  plcasod  to  state

 (a)  the  names  of  pluces  for  which  contract  was  givon  by  the  Northern  Railway
 to  the  Indian  Railways  Catering  Coopcrative  Society,  Jodhpur  from  1962  to  1968  for

 drinking  wator  and  foodstuffs  and  the  terms  of  the  contract;

 (b)  tho  total  number  of  momber;  of  tho  Society,  their  names  and  addresses;

 (0)  whether  any  proper  and  impartial  inquiry  has  ever  bcen  held  to  ascertain
 the  actual  numbers  of  member  of  the  Society;  and

 (d)  whothor  fictitious  nnmes  have  been  shown  in  tlio  guise  ofmembers  of  the
 Schcduled  Castes  on  the  pretext  of  which  the  office  bearers  of  tho  Society  have  been
 docoiying  Lis  Ministry  and,  ifso,  the  action  takon  in  this  regard  ?

 ry s Minister  for  Railways  (Shri  M.
 Poonacha)

 A  statement  giving  the  requi«
 site  information  igs

 Statement

 Tho  Northorn  Railway  have  entrusted  dining  car  contract  on  89  Up/90  Down
 Delhi-Bikanor  Expresses  and  tho  stall  contracts  at  Pokaran  and  Jaisalmer  stations
 to  tho  Indian  Railway  Catoring  Cooperative  Socicty,  ०01: 107  on  the  usua  torms
 from  1902  to  1968,  Tho  stalls  at  Pokaran  and  Jaisalmer  have  not  yet  started,  The
 Scecicty  also  holds  the  Buffet  car  contract  on  JSB/4  JSB  Samdari-Bhildi  passenger
 traning  which  was  awarded  to  them  in  1960  and  renowed  from  time  to  time,  No
 drinking  water  contract  was  given  to  the  Soci  ety,

 The  Socicty  had  29  members  on  31-3-1968,  The  membership  has  recently  increa.-
 sed  to  33,  Names  and  particulars  of  the  members  are  not  readily  available,  Since  there
 was  no  allegation  ogainst  the  society  in  the  Past,  there  wasno  oceasion  to  inquire
 into  this  aspect.

 No  complaint  has  been  received  in  regard  te  any  fictitious  names  of  members
 in  the  society.  Asper  declaration  given  by  the  chairman  of  the  society,  there  are
 four  scheduled  caste  mnembers  at  present,  The  sociely  docs  not  obtain  any  preferon-
 tia]  treatment  bevanse  of  the  presence  of  scheduled  casto
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 Bulfet  Car  Attached  to  Bikaner  Bxpress

 $154.  Shri  L.  Barupa!l  ;  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Policemen  and  Government  employees  in  coll-
 usion  with  each  other,  take  ticketless  travellers  from  Bikener  to  Delhi  and  back  in  the

 Buffet  Car  attached  to  the  Bikaner  Express  running  between  Delhi  and  Bikaner;
 and

 {b)  whether  it  is  also  a  fact  that  once  controlled  articles  were  seised  from

 Delhi  in  this  very  Buffet  car,  which  was  being  carried  in  an  illegal  manner  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  Poonacha):  (a)  Nosuch  casc  has  come  to  notice,
 भ

 (b)  Cn  £-1-1967  sixty  five  cases  of  Brittannia  bread  wore  detected  in  excoss  of’

 permissible  limit  in  the  Buffet  Car  at  Loharu  atation.  Suitable  action  was  trken

 against  the  Buffet  Car  contractor.

 Import  of  Newsprint

 6155.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  (10 117101' 06  bo  pleased  tv

 state

 (a)  the  quantity  of  newsprint  imported  every  year;  and

 (b)  the  amount  of  foreign  exchange  spent  by  Government  each  year  thereon

 The  Deputy  Minister
 of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)

 (a)  &  (0)  Total  quantity  and  value  for  Newsprint  imported  during  1965-66.  to

 1%  8-69  (April,  1968)  is  as  follows

 Quantity  in  tonnes

 Valvo  in  Rs,  ‘000’

 1968  -69

 Commodity  1965-66  1966-67  1967-68  (April,  1968)

 Qty.  Val,  Qty.  Val.  Qty.  Val,  Qiy  Val

 Glazed  Newa-  4846  3892  2132  2762  2743  3250  160  177

 print  Pa  per

 Other  News-  80405  57919  105260  121003  78867  91160  16606  18443

 print  Paper

 Total  $5251  61811  107392  123735  81610  94110  16766  18620

 Note  for  the  yoars  1966-67  onwards  are  at  post  rato,

 ऊनी  हौजरी  का  निर्यात

 6156,  श्री  विश्वनाथ  राय  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1966-67

 की  तुलना  में  1967-68  में  ऊनी  हौजरी  के  निर्यात  में  कुछ  प्रगति  हुई  थी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (eit  मुहम्मद  शफी  :  1967-68  में

 3.73  करोड़  रुपये  मूल्य  के  नियति  किये  गये  जबकि  1966-67  में  2.63  करोड़  रुपये  मुल्य  के

 निर्यात  किये  गये  थे  ।
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 Ho  सो०  टी०  कपड़ा  हुबली  का  सरकार  दारा  अपने  हाथ  में  लिया  जाना

 6157.  श्री  मोहसिन  :  क्या  बाशी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसूर  सरकार  ने  के०  ato  टी ०  हुबली  को  सरकारी

 अधिकार  में  लिये  जाने  की  सिफारिश  की

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यही  एक  ऐसा  मिल  जिसके  बार  में  मैसुर  राज्य  ने

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपने  अधिकार  में  लिये  जाने  कौ  सिफारिश  की  गई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  ८  मंत्री  मुहम्मद  शो  कुरेशी  )  :  नहीं  ।

 (a)  और  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 Railway  Over  Bridge  on  National  Highway  No.  3

 +

 6158,  Shri  Baswant  :

 Will  the  Ministcr  of  Railways  be  pleased  to  state  गश

 (a)  funds  have  been  allccated  |  cr  the  ( ए11: 1.11: 1.] (211  of  Asangaon  '
 bridge  on  the  Naticnal  Highway  No.  3of  the  ftombay  Division  on  the  Central  Railway

 and

 (b)  the  time  by  which  the  construction  of  over-bridge  is  proposed  to  be  completed  ?

 Minister  for  Railways  (Shri  M.  Poonacha):

 (a)  Yes,

 (b)  The  estimate  for  the  work  sent  by  the  Railway  to  the  State  Government  of
 Maharashtra  in  June,  19€8,  has  not  yet  been  approved  by  the  latter.  As  soon  as  the  esti-
 mate  is  finally  approved  and  the  State  Government  undertake  their  portion  of  the  work
 on  approaches,  the  Railway  will  simultaneously  synehronisc  Railway’s  portion  of  the
 work  of  bridge  structure,

 Reconstruction  of  Kalyan  Station

 6159.  Shri  Baswant ;  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  io  atate

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  his  Ministry  had  included  the  work  of  reconstruc.

 tion  of  Kalyan  station  of  the  Bombay  Division  in  the  Railway  Budget  for  the  year

 1965-66;

 (b)  whether  this  work  is  proposed  to  be  includcd  in  the  Budget  for  the  year
 1969-70;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  !

 Minister  for  Railways  (Shri  M:  Poonacha  1:  (n)  NG,  OOowe  ver,  the  work  of  fro-
 vision  of  an  additional  plaiform  for  suburban  ‘Tains  and  other  alterations  in  Kalyan
 Yard  at  an  anticipated  cost  of  Rs.  12,82  lakhs AaAKOS  was  included  in  1964-65  Works  Pro-

 gramme,  This  work  did  not  include  the  construction  of  Kalyan  Station  Building.

 (b)  No,
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 (vc)  the  proposed  remodolting  of  station  building  at  Kalyan  is  linked  with  the
 planning  schome  of  Kilyan  Town,  The  latter  proposal  has  n.t  yet  beon  fina-

 lised

 trification  of  Ig  tpuri-Manmad  Section

 6160  Shri  Basw  alah ant  . |.  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  to  state

 (a)  whether  the  work  of  of  the  Igatpuri-Manma  cal  section  has  since
 beon  completed

 (b)  when  the  electric  trains  would  he  introduced  on  this  section;  and

 (८)  whether  the  Manmad-Bombay  Express  would  be  introduc:d  from  tho  Ist

 October,  1968  in  view  of  the  demand  made  by  public  and,  if  not,  the  reasons  therefur ?

 Minister  for  Railways  (Shri  C,M,  Poonacha):

 (a)  Yes,

 (b)  Goods  trains  are  already  being  hauled  by  electric  locomotivos  and  electric
 traction  maybe  utilised  for  passenger  trains  also  when  more  locomotives  become  avail-
 able.

 (c)  No,  Due  to  lack  of  section  capacity  on  Bombay-[gatpuri  section  and  terminal
 Facilities  at  lombay  and  Manr:ad,  itis  not  possible  10 17111'0(1000  this  train.

 केरल  से  नारियल  की  जटा  a  बने  माल  को  उठाने  के  लिए  समालड़िब्बों  का

 सप्लाई  किया  जाना

 6161.  श्री  नायर  क्या  रेलवे  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  माल  डिब्बों  के  न  मिलने  के  कारण  नारियल  की  जटा  से

 बने  माल  के  बेचने  वाले  व्यापारियों  को  अपने  माल  को  केरल  से  अन्य  स्थानों  जैसे  बम्बई

 और  कलकत्ता  को  पहुँचाने  में  होने  वाली  कठिनाई  की  श्योर  दिलाया  गया

 यदि  तो  इस  कठिनाई  को  दूर  करने  के  लिये  बया  कदम  उठाये
 जा

 रहे  हैं  ?

 रेलवे  मन्त्री  सी०  एस०  पूनिया  )
 :  और  नारियल  की  जटा  का  यातायात

 दसरे  सामान्य  यातायात  के  साथ  निम्नतम  प्राथमिकता  की  कोट  में  होता  है  इस  बात  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  इसकी  निकासी  मीटर  लाइन  पर  मांग  के  हुई  तथा  बड़ी  लाइन  पर  भी  बहुत  हद

 तक  सन्तोषजनक  रही  |  केवल  1968  में  फायरमैनों  की  हड़ताल  के  कारण  तथा  अगस्त  1968

 के  प्रारम्भ  के  कुछ  दिनों  में  हड़ताल  के  प्रभाव  के  परिणामस्वरूप  यातायात  की  निकासी  में  कमी  पड़ी  |

 पहली  फरवरी  से  20  1968  की  भ्र वधि  में  बड़ी  लाइन  के  1224  और  मीटर  लाइन  के  139

 माल  डिब्बों  में  नारियल  की  जटा  लादी  गयी  ।  इसके  श्रीलंका  6200  क्विंटल  नारियल  की  जटा

 में  लादी  गयी  |  केवल  दक्षिण  रेलवे  द्वारा  एक  अभ्यावेदन  मिलने  के  अलावा  इस  यातायात

 को  निकासी  सम्बन्धी  कठिनाई  अनुभव  करने  की  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  ।

 केरल  में  उत्पादन  केन्द्र

 ao  तथा  ort  का वाना दवा दी  ॥ 6162.  श्री  वासुदेव  वन  ी  द  क  as  प्  चननी पोशाक  विकास  तथा  स्वा  य-कार्य  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केरल  राज्य  में  केन्द्रीय  सरकार  के  उत्पादन  केन्द्रों  के  भाव  में  gate न
 कौर

 संरचना  के  बारे  में  सरकार  ने  कोई  भ्रान्ति  निर्णय  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है
 ;

 क्या  सरकार  ने  उत्पादन  केन्द्रों
 के

 कर्मचारियों  की  मांगों  पर  विच  |  ह  र  कर  लिया है  ;

 घौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  anand  मंत्री  (ait  फखरुद्दीन  अली  :

 कौर  इन  केन्द्रों  को  केरल  राज्य  सरकार  को  हस्तांतरित  करने  का  प्रश्न  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।

 और  मिस्त्रियों
 के  लिए  सेवा  नियमों  को  बनाने  उपयुक्त  मिस्त्रियों  को  स्थायी

 पदों  पर  घोषित  करने  ae  कर्मचारियों  के  कल्याणकारी  कार्यकलापों  में  अंशदान  देने  की  मांगों  को

 स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।

 Looting  of  Akona  Station  (C.  Rly.)

 6163.  Shri  Jageshwar  Yadav  :  Will  the  Minister  of  Railways  bo  please]  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Akonn  siation  on  the  Banda-Kanpur  section  of  the

 Contral  Railway  was  logred  recently;

 (b)  if  so,  thedetaits  of  cash  and  property  looted;

 (c)  whether  any  of  the  dacoits  were  proclaimed  ones  and  if  so,  the  number

 thereof;

 (d)  the  number  of  dacoits  reported  by  the  Station  Master  who  looted  the

 station;  and

 (e)  the  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  to  obviate  such  situation

 in  future  ?

 Tho  Minisier  for  Railways  (Shri  C.M.  Poonacha):  (a)  Yes.

 (b)  On  the  night  of  6.8.68,  four  persons  armed  with  guns  robbery  at

 Akona  Railway  Station  and  removed  frcm  the  Station  safe,  railway  cash  amounting  to  Rs.
 121.50  and  a  ticket  tube,  In  addition,  they  took  away  forcibly  the  personal  belongings  of

 the  two  Assistant  Station  Masters,  valued  about  Rs.  155/-.  One  of  the  robbers  has  since
 been  arrested  and  he  has  disclosed  the  names  of  others.  The  Police  are  row  on  their  track.

 (c)  &  (d)  The  Police  investigation  is  in  progress.  It  isnot  so  far  known  whether

 any  of  the  robbers  are  proclaimed  offenders.  According  to  (16  complaint made  by  the

 Station  staff  of  Akona,  4  persons  armed  with  gutis  and  spears  committed  the  robbery.

 (e)  As  a  preventive  measure,  patrolling  by  Railway  police  in  the  affected  sections

 has  been  intensified.

 Grant  of  Industrial  Licences

 6164.  Shri  J  atac  hura मड  Wa  1  ¥adav  .

 Willthe  Ministcr  of  Industria]  Development  and  Company  Affairs  be  pleascd  to

 state:
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 ए

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Industrial  Licences  are  issued  only  10  those
 persons  who  can  pay  large  sums  of  होगी अध अचक  ae

 VIC ज  @S  gr  avelitalion;
 a  114  Cation:

 (b)  whether  such  licences  are  given  mostly  to  Sindhis  and  Pu
 the  reasons  therefor;  and

 njabis  and,  if  so,

 (c)  whethor  it  would  not  help  in  reducing  unemployment  to  Some  oxtent  if
 such  licences  are  granted  to  the  landles.,  and.jobless  persons  ?

 The  Minister  of  Industrial
 Development

 &  Company  Affairs  (Shri  Fakhruddin
 Ali  Ahmed)  :

 (a)  and  (b)  No,  Sir.

 (c)  Industrial  licences  are,  granted  on  the  basis  of  the  merits  of  the  scheme
 sibmitted,  including,  iater  alia,  the  capacity  of  the  entrepreneur  to  implement  11,

 cori भारतीय  मानक  संस्था  में  रिक्त  he द  दि

 6165.  श्री ए०  एस०  सहगल  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-काट
 नाई

 यह  बताने  कों  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भारतीय  मानक  संस्था  नई  दिल्‍ली  में  अधिकारियों  तथा  कर्मचारियों  की  श्रेणियों

 में  रिक्त  स्थानों  की  संख्या  कितनी  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  अधिकारियों  की  श्रेणी  में  हुए  रिक्त  स्थानों  को  तुरन्त  भर  लिया

 जाता  है  परन्तु  wer  कर्मचारियों  के  रिक्त  स्थानों  के  मामले  में  ऐसा  नहीं  किया  जाता  है  ;  शौर

 यदि  तों  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  मंत्री  फखरुद्दीन  अली

 at t  नों  की  संख्या  ara  तथा  कर्मचारियों  की 1  भ्रमर  1967  से
 अधिकारियों

 के  विद्यमान  रिक्त  स्

 श्रेणियों  में  पांच  हैं  ।

 नहीं  ।

 sat  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  मानक
 a  स्थान

 6166.  श्री  ए०  एस०  सहगल  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  22  1968

 के  अल्प  सूचना  प्रदान  संख्या  11  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  मानक  संस्था  के  अन्दर  थपड़  मारने  की  घटना  के  संबंध  में  कोई  जांच

 wit

 यदि  तो  उस  जांच  से  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 a
 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  )  ची

 हाँ  ।

 जांच  अधिकारी  से  रिपोर्ट की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है
 ।
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 Wie  मानक  संस्था  दारा  feat  गया  मकान  किराया  भत्ता

 कृपा  wea  कि  :

 6167,  श्री  ए०  एस०  सहगल  :  क्या  औद्योगिक  विकास  तथा
 समाचार-काय

 मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  भारतीय  मानक  संस्था  कर्मचारियों  का
 किराया  भत्ता  15

 प्रतिश्त  से  बढ़ाकर  20  प्रतिशत  कर  दिया

 क्या  किराये  की  रसीद  देने पर  या
 उस  सम्बन्ध

 में  घोषणा  पत्र  देने  पर  बढ़ाया  मकान

 किराया  भत्ता  मिल  सकता  है  ;

 क्या  500  रुपये  से  कम  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  किराये  की  रसीद  देने  की

 आवश्यकता  नहीं  है  ;  सनौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरुद्दीन  अति  कौर

 (@)  हां  ।

 उन्हें  रसीद  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 1968  में  दिल्‍्लो-फरुखाबाद  गाड़ी  के  डिब्बे  में  आग  लगना

 6168  श्री  बेद  wa  बरुआ  :  थ्रो  दो०  Wo  शर्मा  :

 sit  समर  गुह  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दादरी  के  निकट  7  1665  कों  फरुखाबाद  गाड़ी  के

 एक  डिब्बे  में  आग  लगने  के  परिणामस्वरूप  15  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गई  ate  बहुत  से  व्यक्ति  घायल

 हो  गये
 ;

 क्या  ऐसा  यात्रियों  की  जांच  करने  वाले  रेलवे  भ्र धि कारियों  की  लापरवाही  के  कारण

 gar  ;  कौर

 क्या  इस  सबंध  में  किसी  व्यक्ति
 को  गिरफ्तार  किया  गया  है

 रेलवे  मन्त्री  सी०  एस०  :  जी  नहीं  ।

 जी  नहीं

 (7)  इस  दुर्घटना  के  सिलसिले
 में  किसी  के  गिरफ्तार  किये  जाने  सुचना  कभी  तक

 नहीं  मिली  है  ।

 fay रेलवे  कर्मचारियों  दि  द  (|  तों सरा  वेतन-आधोग

 6169.
 श्री  कंवर  लाल  गुप्त

 :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  यह  सच  हैं  कि  नेपाल  पेड़  शन  आफ
 इण्डियन  रेलवे मैन  ने  रेलवे  कर्मचारियों  के

 वेतन-फ्रोक  और  भत्तों  के  पुनरीक्षण  के  लिये  तीसरा  वेतन  आयोग  नियुक्त  करने  की  मांग  की

 है  ;
 प्र

 यदि  तो  इस  स  बंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेलवे  मन्त्री  सी०  एम०
 :  जो  at

 की  नीति  रही  है  कि  केवल  रेल  कर्मचारियों  के  लिए  अलग  से  वेतन  अयोग

 नियुक्त  न  किया  जाये  ।

 Running  Staff  of  Sealdah  Division

 6170.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Railways  be  pleased  tostatc  :

 ia)  whether  it  is  a  fact  thatthe  Running  staff  of  the  Sealdah  Division  of  the

 Eastern  Railway  had  refused  to  perforn  officiating  duty  from  the  mid-night  of  the  271th

 July  1968  ;

 (d)  whether  it  is  also  0  factthat  many  Passenger  and  Goods  train  services  have

 been  suspended  as  a  result  thereof  ;

 (0)  it  is  al3o  afact  that  the  Railway  Administration  have  suspended  39

 persons  with  a  view  to  discouraging  the  members  of  the  Running  staff;

 (d)  whether  it  is  also  afact  that  the  Railway  officers  are  not  prepared  to  have

 ahy  talks  with  them  so  as  to  enter  into  any  agreement;  and

 (8)  the  action  proposed  to  be  taken  by  Government  to  solve  this  problem ?

 The  Minister for  Railways  (Shri  M.  Poonacha):  (a)  Yes;  certain  running  staff

 have  refused  to  officiate  in  higher  grades.

 (b)  There  had  been  certain  dislocation  of  train  services  in  the  initial  stage  due

 to  refusal  to  officiate  by  the  running  staff,  However,  normal  services  have  bcen  restored

 subsequently  by  bringing  certain  staff  from  other  divisions.

 (c)  Certain  employees  have  been  placed  under  suspension  for  refusal  of  duty.

 (0)  to  (6)  The  decision  to  stop  working  in  higher  grades  from  27.7.68  was  taken

 by  an  unrecognised  sectional  association  called  Eastern  Railway  Loco  Running  Staff
 Itis  mot  the  policy  of  the  Government  to  have  any  negotiations  with  an

 unrecognised  body.  It  is  however,  pointed  out  thet  there  are  already  two  recognised
 composite  Unions  on  Eastern  Railway  having  negotiating  facilities  with  the  Railway
 Administration.  The  staff  concerned  should  represent  their  grievances  through  recognised
 channels  so  that  the  matter  is  considered  at  the  appropriate  level.

 Effect  on  Jute  Production  due  10  Smuggling

 Shri  Mrityunjay  Prasad:

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state  e .

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  many  Jute  Mills  in  the  country  have  discontinued  or
 curtailed  the  purchase  of  jute  dus  to  the  increased  smuggling  of  jute  outside ;  and

 (b)  if  so,  reaction  thereto  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd.  Shafi  Qureshi)  :
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 काणा

 (a)  No,  Sir.

 (b)  Does  nol  arise.

 Jute  Consumption  In  ‘Rul Bir  nea  District

 6170-B.  Shri  Mrltyunjay  Prasad  ;

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  81816  the  quantity  by  jute  consumed

 by  the  local  mills  in  Purnea  District  during  1964-65,  1965-66,  1966-67  and  1967-68  and

 the  quantity  scnt  outside  the  Disiriot  in  these  years ?

 The  Deputy  Minister  In  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Mohd,  Shafi  Qureshi):

 During  the  years  1984-65,  1965-66,  1966-67  and  1967-68  jute  mills  in  Purnea

 District  consumed  70,970  bales,  48,100  bales  48,000  bales,  and  61,700  bales  rospeetively

 of  jute.  Quantity  of  jute  sent  outside  the  District  is  not  available.

 कम्पनियों  द्वारा  राजनीतिक  बलों  को  दान

 6170-7  श्री  रा०  Fo  सिह  :  क्या  भऔौद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  काय  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विदेशी  प्राप्त  कुछ  कम्पनियां  भी  राजनीतिक  दलों  को

 दान  देती  रही

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्या  है  जिन्होंने  1967  में  राजनीतिक  दलों  को

 दान  दिया  ate

 उन्होंने  उपयु क्त  safe  में  कितना  दान  दिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  एवं  समवाय-कार्य  मंत्री  (att  फखरुद्दीन  अली  :

 तथा  सुचना  संग्रह  की  जा  रही  व  यह  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 चल  चित्रों  का  निर्यात

 G170-  घ  श्री  जुगल  प्रबल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  थ  सच  है  कि  वर्ष  1960  से  1961  तक  की  अबाध  में  मेरे

 fda  राम  फूल  कौर  भाये  दिन  बहार

 नया  गंगा-जून  शौर  बरसात  जैसे  चलचित्रों  का  विदेशों  को  निर्यात  किया

 गया

 यदि  तो  इन  चलचित्रों  के  निर्मितियों  तथा  पते  क्या  हैं  ;  सनौर

 उक्त  अवधि  में  इन  चलचित्रों  के  निर्यात  से  विदेशों से  कितनों  विदेशी  मुद्रा  कमाई  गई

 are  किन-किन  देशों  में  ये  चलचित्र  दिखाये  गये  |

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  मुहम्मद  शफी  te  से  (7)  जानकारी

 एकत्रित  को  जा  रही  है  शौर  सभा-पटल  पर  रखी  जायेगी  ।
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 ब्रैरियस  केमिकल्स  आंध्र  प्रदेश

 6170-5  थो  उसा नाथ  :  श्री  के०  एम०  अब्राहम  :

 भी  के ०  रमानी  :  att  पो  रमा मु ति  :

 क्या  आद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चिली  के  नाइट्रेट  का  बेरियम  केमिकल्स  रामावरम  जिला

 साध  को  दिया  जाता  है  ;

 (a)  क्या
 इस  कारखाने

 के  प्रबन्धकों  ने  चिली  के  नाइट्रेट  के  साथ  उत्पादन  किया

 यदि  तो  तब  तक  किन-किन  उत्पादों  का  उत्पादन  किया  गया  है  श्रीर  जब  से  इस

 कारखाने  को  यह  कोटा
 दिया  गया  तब  से  कितना  उत्पादन  gare  ;

 (=)  इस  काय  के  लिये  नब  तक  कितनी  विदेशी  मुद्रा  आवंटित  की  गई

 क्या  सरकार  को  इस  कारखाने  द्वारा  चिली  के  नाइट्रेट  का  दुरुपयोग  किये  जाने  की

 जानकारी  कौर

 यदि  तो  चिली  के  नाइट्रेट  के  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  किये

 गये

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कार्य  मंत्री  फखरूदीन  अली  :  से

 सूचना  की  जा  रही  है  शौर  वह  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बेरियम  केमिकल्स  आंध्रा  प्रदेश  की  उत्पादन  क्षमता

 at  चि र्व ताथ  मेनन 6170-4  श्री  एथोस  :

 शो  अनिरुद्ध  :  भी  नम्बियार  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय  ara  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  खम्मम  जिले  में  रामावरम  स्थित  बेरियम  केमिकल्स  लिमिट ट
 में

 नाइट्रिक  एसिड  संयंत्र  की  उत्पादन  क्षमता  कितनी  है  और  क्या  नाइट्रिक  एसिड  का  उत्पादन  करने

 के  लिये  इसकी  पूर्ण  क्षमता  का  उपयोग  किया  जाता

 यदि  तो  इस  कारखानें  को  बेकार  रखने  के  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  फैक्टरी  के  प्रबंधक  बम्बई  की  एक  कम्पनी  से  नाइट्रिक

 एसिड  खरीद  रहे

 यदि  तो  इस  खरीद  के  क्या  कारण  जबकि  नाइट्रिक  एसिड  का  उत्पादन

 करने  के  लिये  इस  फैक्टरी  का  एक  aaa

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  फैक्टरी  के  गन्धक  संयंत्र  की  एक  वर्षा  तक  बेकार  रखा

 गया  कौर

 यदि  तो  उस  संयंत्र  में
 उत्पादन  बन्द  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-कांय  मंत्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  :  (x)  तौर

 सूचित  किया  गया  है  कि  मैक्स  बेरियम  केमिकल्स  लिमिटेड  रामा बरम  ने

 प्रतिवर्ष  330  मिट्टी  टन  नाइट्रिक  ऐसी  बनने  का  एक  कारखाना  स्थापित  कर  लिया  है  ।

 ag  1967  में  69  मीट्रिक  टन  का  वार्षिक  उत्पादन  होने  की  सुचना  मिली  है  ।

 इस  विषय  में  सरकार  का  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 (2
 eo  )  वर्ष  1967  में  उपोत्पाद  के  रूप  में  इस  फर्म  ने  5  मिट्टी  टन

 का
 उत्पादन

 किया है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रूस  तथा  अरब  में  भारतीय  चलचित्रों  का  प्रदर्शन

 ait  काशीनाथ  पाण्ड्य  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :

 aq  1962  से  1967  तक  तथा  ay  1968  के  पहले  छः  महीने  में  भारत  में

 निमित  कितने  चलचित्रों  को  रूस  तथा  अरब  देशों  में  दिखाया

 उन  निर्माताओं  के  नाम  तथा  पते  क्या  जिन्होंने  उपरोक्त  अवधि  में  ये  उपरोक्त

 देशों  में  चलचित्र  भेजे  और

 उन  चलचित्रों
 के

 नाम  क्या  जिन्होंने  उपरोक्त
 अवधि  में  उपरोक्त  देशों  में  सब

 से  अधिक  बिदेशी  मुद्रा  कमाई  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ( aft  मोहम्मद  शो  कुरेशी )  से  जानकारी

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नलवा

 चेकोस्लोवाकिया  की  स्थिति  के  बारे  में

 RE,  SITUATION  IN  CZECHOSLOVAKIA

 अध्यक्ष  महोदय  :  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  चेकोस्लोवाकिया  के  बारे  में  प्रश्न  उठाना

 चाहा  था  लेकिन  मैंने  उसकी  अनुमति  नहीं  दी  और  कुछ  माननीय  सदस्य  इसे  आज  उठाना

 चाहते
 लेकिन  समाचार  पत्रों  से  मालूम  हुआ  है  कि  सुरक्षा  परिषद्‌  ने  भी  अपनी  बैठक

 हाल  स्थगित  कर  दी  है  इसलिये  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  जिसके  लिये  सरकर  से  हर  दिन  aa

 देने  को  कहा  यदि  कोई  गम्भीर  बात  तो  मैं  उससे  ऐसा  करने  को  कहू  गा |

 मैं  इस  प्रश्न  को  उठाने  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हु  ।

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 कम्पनी  अधिनियम  के  अंतगर्त  अधिसूचना  और  कम्पनी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पत्र
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 Papers  laid  on  the  ठ  ble the  नचाया  August  27,  1968

 औद्योगिक  विकास  तथा  समवाय-किये  मालय  में  उप मन्त्री  भान  प्रकाश  सिंह  मैं

 श्री  फखरुद्दीन  अली  अहमद  को  जोर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  :--

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  642  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  कम्पनियां

 पर  1968  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  17  1968

 के  भारत  के  राजपत्र  में  भ्र धि सुचना  संख्या  जी०  एस०  कार  1485  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 (2)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  झ्न्तगत

 लिखित  पन्नों  की  एक-एक  प्रति

 दी  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन
 दुर्गापुर

 के  1966-67

 के  धन  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 दी  माइनिंग  एण्ड  एलाइड  मशीनरी  कारपोरेशन  लिमिटेड  दुर्गापुर  का  1966-67

 का  वार्षिक  लेखापरीक्सित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक

 टिप्पणियां  |

 (3)  राष्ट्रीय  उत्पादकता  नई  दिल्‍ली  के  1960-67  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 प्रति  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  द  लिये  संख्या  एल०  eto  1910/68]

 अनुसंधान  डिजाइन  तथा  मानक  संघटन  के  कार्यों  की  ज्रेवरार्षिक  समीक्षा

 रेलवे  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  परिमल  :  मैं  भी  च०  मु०  पूनिया  की  कौर  से

 1965 से  पाच  1968  तक  सिंगल  व्यवस्था  इत्यादि  के  सम्बन्ध

 में  रेलवे  की  महत्वपूर्ण  समस्य झ्र ों  के  बारे  में  अनुसंधान  डिजाइन  मानक  संघटन  के  कार्यों

 की  त्रैवार्षिक  समीक्षा  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  #t01911/68  ]

 सूती  कपड़ा  कम्पनियां  (  उपक्रमोंਂ  की  सबन्ध  व्यवस्था  तथा  समापन  अथवा

 स्थापन  अधिनियम  आदि  के  अंतगर्त  अधिसूचना

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपज  त्री  मुहम्मद  शफी  :  मैं  भी  दिनेश  सिंह  की  ax

 से  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल
 पर  रखता  हूँ  :

 (1)  सुती  कपड़ा  कम्पनियां  प्रबन्ध  व्यवस्था  तथा  समापन  अथवा  पुनः

 1967  की  10  की  उपधारा  (2)  के  wera  सुती

 कपड़ा  कम्पनियां  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  तथा  समापन  शारिवा

 1968  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  30  1968
 के

 भारत
 के  राजपत्र

 में  अधिसूचना  सख्या  जी०  एस०  कार  619  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  तथा

 dist

 (2)  ऊपर  की  अधिसूचना  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  |

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०
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 राज्य  सभा  से  सन्देश 5  1890

 वेश  में  बाढ़  की  स्थिति  के  बारे  में  दूसरा  विवरण

 खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (att  Wo  मैं  डा०  Fo  Ao

 राव  की  कौर  से  देश  में  बाढ़  की  स्थिति  के  बारे  में  दूसरा  विवरण  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  |

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  |  देखिये  सख्या  एल०  ato  1913/68]

 aq  1967-68  के  लिए  कोयला  ats  के  लेखे  सम्बन्धी  लेखा  प्रतिवेदन

 श्री  न् ०  सेठी  :  मैं  कोयला  खान  तथा  1952  की  धारा

 12  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत  ag  1966-67  के  लिये  कोयला  बोर्ड  के  लेखे  सम्बन्धी

 परीक्षा  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 |  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  yao  टी  ०  1914/68]

 कपड़ा  आयुक्त  संघटन  ऊन  नकली  संघठन  व्यवस्था  तथा  कम  चारो-सम्बन्धी

 अध्ययन  दल  का  प्रतिवेदन  और  अप्रिय  संवाद  विनियम  अधिनियम

 के  wand  अधिसूचनाएँ

 श्र  मुहम्मद  शफी  कुरेशी  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ  :--

 (1)  कपड़ा  आयुक्त  का  स  नकली  स  गठन  व्यवस्था  तथा

 के  बारे  में  अध्ययन  दल  के  प्रतिवेदन  2)  की  एक  प्रति  ।

 (2)  श्रीराम  संवाद  1952  की  धारा  6  के  अन्तर्गत  जारी  की

 गयी  निम्नलिखित
 अधिसुचनाश्रों

 को  एक-एक  प्रति  ।

 एस०  ओ०  2776  जो  दिनांक  9  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 एस०  को  2777  जो  दिनांक  9  अगस्त  1968  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित हुई  थी  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  1915/68]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव
 :

 मुझे  राज्य-सभा  के  सचिव  से  प्राप्त
 इस

 सन्देश  की  सूचना देनी  है
 कि  राज्य-सभा

 ने  अपनी  27  1968  को  बैठक  में  एक  प्रस्ताव  स्वीकृत  किया है  जिसमें  मोटर-गाड़ी

 1965  सम्बन्धी  दोनों  की  सयुक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  के  पेदा  किये

 जाने  का  समय  30  1968  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  |
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 Criminal  and  Election  Laws  Amendment  Bill  Bhadra  5,  1890  (Saxa)

 सदस्यों
 की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति

 सातवां  प्रतिवेदन

 COMMITTEE  ON  ABSENCE  OF  MEMBERS

 SEVENTH  REPORT

 श्री  तिरुमल  राब  :  मैं  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी

 समिति  का  सातवां  प्रतिशत देन  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 ne  ee

 दण्ड  तथा  निर्वाचन  विधियां  संशोधन  विधेयक

 CRIMINAL  AND  ELECTION  LAWS  AMENDMENT  BILL

 गृह-कार्य  मन्त्री  यशवंत  राव
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि  कतिपय

 जनक  सामग्री  की  छिपाई  तथा  प्रक्नाहान  के  विरुद्ध  उपबन्ध  करने  के  लिए  भारतीय  दण्ड

 दण्ड  प्रक्रिया  1898  तथा  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  में  ot  aaa  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  दी  जाये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  हुआ  ine

 कतिपय  आपत्तिजनक  सामग्री  की  छपाई  तथा  प्रकाशन  के  विरुद्ध  उपबन्ध  करने

 के  लिए  भारतीय  दण्ड  स  दण्ड  प्रक्रिया  स  पिता  1998  तथा  लोक  प्रतिनिधित्व

 1951  में  आगे  स  शोधन  करने  qa  विधेयक  को  पुर:स्थ।पित  करने

 की  अनुमति  दी  जाये  1,,

 श्री  जाज॑  फरनेन्डीज  इसका  विरोध  करना  चाहते  विधेयक  पुरःस्थापित

 करते  समय  उसका  विरोध  नहीं  किया  जाता  ।

 Shri  George  Fernandes  (Bombay-South)  :  Sir,  1  am  cp  posing  this  Bill  at  the

 introduction  stage  for  some  valid  roasons.  It  is  said  in  the  siatemont  of  Objects

 and  Reasons  that  the  matter  was  discussed  at  the  meeting  of  the  National  Integration

 Council  recently  held  at  Srinagar  andthe  intention  was  to  expedite  this  process,  Sir  you

 are  aware  that  sometime  back  the  Bill  of  similar  mature  way  introduced  in  Andhra  Pra-

 desh  Legislative  Assemably  which  sought  to  put  restrictions  on  the  Press,  The  matter  was

 raised  in  this  House  and  the  Information  and  Broadcasting  Minister  told  the  House  that

 the  Centre  was  in  touch  with  the  Stute  Government  when  that  matter  is  under  consider-

 ation  and  a  final  shape  of  the  Bill  has  not  yet  been  determined,  why  have  the  Government

 brought  this  Bill  through  which  restrictions  are  sought  tobe  put  on  newspapers.

 Glause  6  of  the  Bill  is  most  objectionable,  Because  under  this  clause,  the  Central

 Government  or  a  State  Government  oF  any  authority  so  authorised  by  the  Central  Govern-

 ment  in  this  behalf,  if  satisfied  that  such  action  is  necessary  for  the  purpose  of  preventing
 or  combating  any  activity  prejudicial  to  the  maintenance  of  the  Communal  harmony  and

 affecting  or  likely  to  affect  public  order,  may,  by  order  in  writing  eddressed  to  the  prin-

 ter,  publisher  oreditor,  prohibit  the  printing  or  publication  of  any  document  any  class

 of  document  ofany  matter  relating  to  a  particular  subject  or  class  of  subjects  for  a

 specified  period  or  in  a  particular  Issue  or  issues  of  a  newspaper  or  periodical.

 The  Ho  ne  Minister  should  before  he  proceeds  with  the  Bill  consult  bodies  like  the
 All  india  Newspaper  Editors  Conference. aslLUlL  Indian  Federation  of  Working  Journalists  nnd
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 27  1968  इष्ट  तथा  निर्वाचन  विधियां  संशोधन  विधेयक

 —_——— ल

 such  members  of  Parliament  a8  have  sufficient  knowledge  of  censorship.  We  cannot  therc-

 fore,  support  the  introduction  of  a  measure  that  curbs  the  (rcedom  of  tho  Press.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Balrampur)  :  I  do  not  want  to  oppose  the  introduction
 of  tho  Bill,  but  the  measure  is  contraversial  and  needs  detailed  want  to
 know  whether  the  Home  Ministcr  is  going  to  refer  it  to  a  Select  Committee.

 श्री  यशवंतराव  चित्रण  मैं  सभा  की  राय  के  खिलाफ  नहीं  चल  सकता  ।  इस  विधेयक  पर

 राष्ट्रीय  झलकता  परिषद  में  विचार  विमर्शों  किया  गया  है  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  इसे  यथाशीघ्र  पारित

 करके  अघिनियम  का  रुप  दे  दिया  जाये  ।  तथापि  यदि  सभा  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपना  तो

 मैं  मार्ग  में  विधा  नहीं  बनना  चाहता  ।  मैं  इसे  सभा  के  निर्णय  पर  छोड़ता  हूँ  ।

 श्री  रंगा  :  इस  बात  को  दृष्टि  में  रखते  हुए
 कि  यह  विधेयक  सारे  देश  पर

 लागु  कौर  राज्य  सरकारें  उसे  संशोधन  के  साथ  अथवा  बिना  संशोधन  के  लागू  कर  सकती

 कया  गृह-कार्य  मंत्री  ने  इस  बारे  में  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  के  साथ  बात-चीत  की  है  ताकि  वे  इस

 विधेयक  को  ध्यान  में  रखकर  उस  पर  आगे  विचार-विमर्श  न  करें  ?

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  Sir,  ona  point  of  order  under  Rule  65  the  period
 of  notice  of  a  motion  for  leave  to  introduce  a  Bill  under  this  rule  shal!  be.one  month  un.
 less  the  Speaker  allows  the  motion  to  be  made  at  a  shorter  NOtice,

 Ig  addition  to  this,  I  would  like  toinyite  your  attention  to  rules  69  and  70  80
 leave  to  introduce  a  Bill  can  only  be  given  when  it  fulfils  the  rcquirements  of  the  above
 rules.

 Shri  Madhu  Limaye  2  The  financial  memorandum  4ppended  to  this  Bill  is

 incomplete  and,  therefore,  the  Bill  itself  is  incomplete.  The  Minister  should  bring  it
 in  a  complete  form,

 श्री  इब्राहीम  सुलेमान  सेठ  यह  विधेयक  शी  नगर  में  हुई  राष्ट्रीय  एकता

 की  बैठक  में  चर्चा  के  परिणामस्वरूप  प्रस्तुत
 गया  है  ।  विधेयक  के  खण्ड  २  के

 अन्तरगत  पूजा  स्थल  भी  ग्रा  जाते  हैं  और  उनमें  हस्तक्षेप  किये  जाने  का  गम्भीर  खतरा  है  ।
 अतः

 मैं  इस  बात  का  समर्थन  करता  हु  कि  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जायें  ।

 श्री  श्रोनिवास  मिश्र  :  यह  मामला  विधि  तथा  व्यवस्था  से  सम्बन्धित  है  ।  इसका  सम्बन्ध

 संविधान  के  अनुच्छेद  249  से  है  ।  अतः  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जांच  करनी  चाहिये  कि

 क्या  इस  मामले में  संसद  को  विधि  बनाने  के  लिये  राज्य  सभा  में  संकल्प  की  आवश्यकता  तो

 नहीं  पड़ेगी  ?

 att  यशवन्तराब  चव्हाण  :  जहाँ  तक  कानूनी  पहलुओं  का  सम्बन्ध  मैंने
 कानूनी  महीनों

 से  परामर्श  किया  उन  लोगों  का  मत  है  कि  यह  विधेयक  उस  अनुच्छेद  का  sea  घन  नहीं  करता

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  यह  है  कि  राष्ट्रीय  एकता  के  लिये  निर्णयों  की  शीघ्रातिशीघ्र

 कार्यान्वित  किया  जाये  भत  हम  चाहते  हैं  कि  यह  विधेयक  शीघ्रातिशीघ्र  अधिनियम  बन

 जाये  ।  परन्तु  यदि  सभा  इसे  प्रवर  समिति  को  भेजा  चाहे  तो  हम  बाधा  नहीं  डालेंगे  |
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 ary  प्रदेश  का  विधेयक  वहां  की  प्रवर  समिति  के  विचाराधीन  है  ।  हम  इस  बारे  में

 मुख्य  मंत्री  को  परामर्श  नहीं  दे  सकते  तथा  वह  हमारे  परमं  के  अनुसार  चल  भी  नहीं

 कयोंकि  वह  विधेयक  राज्य  विधान  मण्डल  के  हाथ  में  है  और  राज्य  विधान  भिण्डी  के  झपने

 अधिकार  होते  परन्तु  यह  देखना  है  कि  उक्त  विधेयक  राष्ट्रीय  एकता  की  सिफारिशों

 से  करें हैं  ।

 ag  विधेयक  तथा  ae  प्रदेश  का  विधेयक  एक  दूसर  से  एवं धा  fra  हैं  ।

 यह  विधेयक  पंजाब  सुरक्षा  विधेयक  के  खण्ड  २  तक  ही  सीमित  है  ।  परन्तु  ares

 प्रदेश  विधेयक  पंजाब  Frail  विधेयक  से  भी  करें  हैं  तथा  अधिक  व्यापक  है  ।

 व्यवस्था  शब्दों  के  बार  में  प्रश्न  उठाया  गया  है  ।  उनके  अर्थ  गलत  लगाये

 जाने  का  कोई  खतरा  नहीं  है  ।  शब्द  इस  प्रकार  है  कि  कोई  भी  बात  सार्वजनिक  व्यवस्था  का

 मामला  नहीं  हो  सकती  तथा  केवल  साम्प्रदायिक  सदभाव  को  प्रभावित  करने  वाली  घटना  को

 ही  सार्वजनिक  व्यवस्था  का  विषय  समझा  जायेगा  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :

 भारतीय  as  दण्ड  प्रक्रिया  1868,  लोक  प्रतिनिधित्व

 [951  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  तथा  कुछ  मामलों  के  मुद्रण

 तथा  प्रकाशन  के  विरुद्ध  उपबन्ध  रखने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted.

 aft  यशवंतराव  चव्हाण  :
 मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हु  ।

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  प्रदेश-जा री

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (UTTAR  PRADESH)-CONTD,

 Shri  Vishwa  Nath  Pandey  (Salempur)  :  Sir,  had  said  in  the  House  yosterday

 that  howsoever  good  the  Prosident’s  rule  may  he,  the  people  would  not  like  it  when

 compared  to  the  representative  Government.  One  ofthe  main  reasons  for  the  back-

 wardness  of  Uttar  Pradesh  18  that  tho  financinl  assistance  given  to  the  State  by  the

 Centre  is  meagre  when  compared  to  its  population,  The  State  has  one-sixth  of  the

 total  population  of  India  but  the  Central  assistance  is  comparatively  less.  85  percent

 of  the  population  of  Uttar  Pradcsh  resides  in  backward  districts.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  ga

 |  MR.  DEPUTY-SPEAKER  in  the  Chair  a ]

 Theapathy  of  the  Government  towards  Utter  Pradesh  is  clear  from  the  way

 they  are  treating  the  flood-stricken  areas  of  Deoria  and  Ballia  districie.  The  people  of
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 these  distriots  are  very  poor.  but  the  Government  is  providing  them  relief  only  in  the

 shape  of  sa]  t,  grams  and  mateh  boxes  whereas  those  people  have  lost  everything  they
 had,

 The  hon.  Minister  has  given  figures  regarding  law  and  order  situation  in  the

 State.  The  law  and  order  situation  in  the  State  is  deteriorating  whereas  the  number

 of  police  officers  and  constables  is  on  the  increase,

 ‘The  methods  resorted  to  by  the  police  are  olso  outrageous,  A  judicial  enquiry
 into  the  recent  police  firing  in  Ballia  should be  held.

 The  peoplo  of  Uttar  Pradesh  and  Biharare  sugarcane  producers,  As  a  result
 of  the  policy  adupted  by  Shri  Jagjiwan  Ram  they  got  ub  very  good  price  For  their  sugar-
 cane.  The  minimum  prico  for  augareane  should  not  be  below  Rs.  v  por  mnund,  An
 atomic  power  plant  should  be  sct  up  in  Uttar  Pradesh  so  thatthe  condition  of  the

 State  should  improve,  With  these  words,  I  support  tho  demand.

 Shri  Atal  Behar!  Vajpayee  (Balramprr);  Sir,  Uitar  Pradesh  is  under  President's
 rulo  and  the  Mid-term  cloctions  are  going  to  be  held  in  the  State.  It  is  very  neces  sary
 10  eNBure  that  the  officials  of  tho  State  do  not  participate  in  polities,  The  allegation
 that  the  Chicf  of  the  Stato  has  been  visiting  the  Congress  should  be  enqui-
 red  into,  It  has  been  alleged  that  he  has  been  visiting  Shri  Gupta  with  official

 files.  It  will  be  dangcrousfor  the  administration  of  the  Stute  if  the  officials  inyer-
 fere  in  politics,

 In  Uttar  Pra:csh  transfers  of  officials  ore  taking  place  koeping  in  view  the
 interest  of  the  Congress  party  during  the  coming  Mid-t.rm  elections.  No  transfer  of

 officials  should  be  made  till  the  elections  in  the  State  are  over,

 Shri  Sheo  Narain  (Basti):  Uttar  Pradesh  is  under  (01/81[1100778  rule,  The  Gover-
 nor  has  raised  the  rate  of  electricity  by  Rupees  eight  per  horse  power.  The  rate
 of  power  has  almost  been  doubled.  It  is  unfair  and  we  demand  that  the  previovs  rate
 should  be  restored,

 Basti,  Gorakhpur  and  Deoria  districts  of  Uttar  Pradesh  are  flooded  every  year

 by  the  waters  of  Ghagra  river.  had  submiticd  u  suggestion  to  the  Government
 to  control  the  river  by  incurring  an  expenditure  of  Rs.  Sixteen  Crores,  That  expendi-
 ture  is  worthwhile;  since  the  agriculturists  vould  benofit  theroby  and  tho  agriculture
 production  wiil  increase,

 The  officers  of  Uttar  Pradesh  are  very  honest.  I  agree  with  Shri  Vajpyyeo  that
 tho  transfers  should  not  be  effected.

 इसके  पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिये  7  बजे

 म०
 प०  तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  clock.

 लोक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  पश्चात्‌  दो  बजे  झा  To  पर  समवेत  हुई  |

 The  Lok  Sahha  then  reassembled  after  lunch  at  Fourteen  of  the  clock.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  गये  |

 MR.  DEPTUY-SPEAKER  in  the  Chair [
 Shri  Sheo  Narain  :  I  have  visited  the  districts  of  Nainital  and  Almora,  Those

 districts  are  very  much  affected  by  poverty.  Bundelkhand  area  hos  suffered  from  the

 ‘shortage  of  drinking  water  and  something  ought  to  be  dono  in  this  direction,
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 am  sorry  to  say  that  there  is  no  law  and  order  inthe  State.  Harijans  are

 particularly  subjected  to  atrocities  by  all  including  police.  Their  plight  in  Basti  and
 Gonda  districts  is  very  miserable,  The  former  Finance  Minister.  Shri  T.  Krishnama-
 charj  had  included  the  districts  of  Basti  and  Ballia  under  the  purview  of  Patel  Comm-
 ission,  Gorakhpur  district  should  also  not  have  been  ignored,

 The  previous  United  Front  Government  haddiscontinued  the  educational  grants
 to  Harijan  children  im  the  State.  The  grant  should  be  restored  and  measures  should  be

 adopted  to  table  the  serious
 problem

 of  educated
 unemployment

 in  the  State.

 Shri  Mahant  Digvijai  Nath  (Gorakhpur):  Mr.  Deputy  Speaker  Sir,  [  am  grateful
 to  you  for  giving  me  an  opportunity  te  express  my  views  on  Supplementary  Demands  for
 Graats  for  Uttar  Pradesh.

 .The  district  of  Gorakhpur  has  taken  an  active  part  in  the  struggle  for  freedom.  The

 people  of  thedistrict  are  so  poor  thatthey  cannot  afford  themselves  even  one  square  meal

 aday.  The  density  of  population  of  the  eastern  districts  of  Gorakhpur,  Deoria,  and  Basti
 is  very  high  and  consequently  the  pressure  on  land  is  heavy.  Agriculture  is  main  profession
 of  the  region  but  due  to  failure  of  monscons  3  years  out  of  5  aredry  and  consequently

 paddy  crop  suffers.  The  recent  increase  in  the  rate  of  electricity  for  tubewells  is  likely  to
 worsen  the  situation  still  further.  Ithas  made  irrigation  very  expensive  and  many  farmers

 are  thinking  of  switching  over  to  diesel  oi]  since  it  is  cheaper.

 The  eastern  districts  of  Uttar  Pradesh  suffer  duc  to  lack  of  irrigation  facilities

 while  there  is  enough  irrigation  potential  in  the  region  which  can  be  tapped.  There  is

 great  scope  for  lift  irrigation  and  tube-wells.  Gandak  canal  has  not  so  far  been  completed
 ciue  to  lack  of  resources,  Its  execution  will  be  very  beneficial  to  the  agriculturists  and

 should  be  completed  without  any  further  delay.

 The  rate  of  electricity  Supplied  to  the  industrialisis  from  Rihand  Project  ia  too
 low  as  compared  to  the  rates  for  electricity  supplied  for  agricultural  purposes.  The  ques+

 rates  of  electricity  for  agricultural  purposes  and  the  supply  of  water tion  of  reducing  the

 resources  should  be  carefully  considered.  The  National  Extension  Service  block  shuuid
 be  abolished  and  the  money  saved  on  this  account  should  be  utilised  for  the  provision  of

 electricity,  manure  and  seeds  to  the  farmers,

 It  isnot  proper  to  malign  the  majority  community  in  the  name  of  communal
 riots.  There  were  communal  riots  in  Allahabad  recently  due  to  the  festival  of  Holi.  Those
 who  do  not  want  to  participate  in  the  festival  of  colours  should  not  go  to  the  places  where
 the  festival  is  being  observed.  It  is  worth  noting  that  prior  to  1900  there  were  no  communal
 Tiots  in  the  country.  There  is  an  international  conspiracy  behind  such  riots  in  order  to

 weaken  the  country.  There  is  a  necd  to  make  the  basic  changes  in  the  educational  system  of
 India.  Present  system  of  education  is  responsible  for  the  increased  unemployment,  Unless
 the  system  is  abolished  the  unemployment  will  continue  to  increase.

 Even  the  trade  unionism  has  crept  up  in  the  educational  institutions  which  is

 not  an  healthy  sign.  Teachers  are  beaten  up  and  even  killed  every  now  and  then,

 In  the  interest  of  the  security  of  the  country  it  is  essential  to  build  roads  quickly.
 More  attention  should  be  paid  on  the  construction  of  roads  in  the  border  areas,

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  (M  पिह  rut),  May  know  whether  an  opportunity  will
 be

 provided  to  me  or  not ?
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  चर्चा  को  एक  घंटे  में  समाप्त  इ  पश्चात्‌  हमारे

 पास  तीन  घटे  का  समय  बचेगा  ।  माननीय  सदस्य  को  बोलने  का  अवसर  दिया  जायेगा  ।

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  All  should  get  the  time  You  may  givo  them  a

 Minute  or  two

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 आप  अपना  स्थान  ग्रहण  करें  ।  मैंने  इंस  ओर  से  भी  किसी  को  नहीं

 बुलाया  है  ।  माननीय  सदस्य  को  समय  दिया  जायेगा  |

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  You  provide]  me  an  opportunity  just  now  other-

 wise  I  will  not  spoak  afterwards  evon  if  I  am  given  an  opportunity

 श्र  रणधीर  fag  श्री  महाराज  सिंह  भारती  को  बोलने  दिया  जाये  ।

 श्री  स०  मो  बुर्जों  इन  अनुपूरक  मांगों  के  लिए  एक  घंटे  का  समय  रखा

 गया  था  |  इससे  प्रत्येक  दल  को  दस  अथवा  5  मिनट  भी  नहीं  मिलते  i  इसलिए  अध्यक्ष  महोदय

 ने  इसको  बढाकर  दो  घंट  कर  दिया  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दो  घंट  का  समय  समाप्त  हो  गया  है  उसमें  केवल  10  मिनट  का  समय

 शेष  है  ।

 श्री  एस० कडप्पा  (Yat):  श्री  महाराज  सिंह  भारत  उत्तर  प्रदेश  की  मांग  अनुपूरक

 मांगों  पर  बोलने  के  लिए  बहुत  उत्सुक  थे  और  वह  कल  शाम  7  बजे  तक  अवसर  मिलने  की

 प्रतीक्षा  करते  रहे  ।  जनसंघ  के  दो  सदस्य  इन  मांगों  पर  बोल  चुके  जहां  तक  मेर  दल  का

 सम्बन्ध  है  हम  समय  नहीं  चाहते  |  कम  से  कम  उन  ग्र  पों  को  जो  उत्तर  प्रदेश  के  चुनाव  में  रुचि

 रखते  इन  अनुपूरक  मांगों  पर  बोलने  का  अवसर  दिया  जाना  चाहिए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमने  समय  को  दो  घंट  तक  बढ़ा  दिया  था  और  यह  दो  az  लगभग

 समाप्त  हो  चुके  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  सम्बन्धी  उद्घोषणा  पर  चर्चा  के  लिए  हमारे  पास  तीन  घंटे  का

 समय  है  ।  यदि  कुछ  सदस्य  इन  अनुपूरक  मांगों  की  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहेंगे  तो  मैं  आधे  घंटे

 का  समायोजन  करू गा  |  आज  प्रातः  जब  मामला  गया  था  तो  यह  कहा  गया  था  कि

 दोनों  मामलों  को  इकट्ठा  कर  दिया  तथा  इनका  उत्तर  बाद  में  दिया  जाये  ।  सभा

 द्वारा  इसको  स्वीकार  नहीं  किया  गया  था  ।  मैं  सभा  की  सहमति  से  समय  का  समायोजन  करा

 हा  हुं  ।  अन्य  चीजों  पर  समय  में  कटौती  कर  दी  जायेगी  ।

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  The  days  of  a  democracy  are  numbered  in  a  coun-
 try  where  all  officers  big  as  well  as  small  are  formulating  the  policies  according  to  th  er
 own  will  and  interest,

 This  is  whatis  happening  in  Uttar  Pradesh,  Police  Raj  is  prevailing  all  over
 the  State.  At  some  places  the  ladies  are  forced  to  walk  in  procession  in  naked  form.  Lathi
 charge  is  done  on  the  people  who  come  for  help.  If  these  things  are  nat  changed  the
 democracy  will  go  to  the  doldrums

 Very  high  rates  are  charged  for  electricity  in  Uttar  Pradesh,  It  was  decided  on
 the  All  {ndia  level  that  electricity  rates  will  not  be  charged  more  then  twelve  naya  paise
 per  unit  from  any  farmer  in-  India.  It  was  also  decided  that  Central  and  State  Govern-
 ments  will  give  subsidy  for  the  Purpose  if  the AC  Loe  CU roar  com  es  more sel,  Rates  of  electricity  for
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 tube  wells  haverccently  been  increased  and  asa  result  thereof  it  has  become  difficult

 even  for  the  wellto  do  farmers  belonging  to  western  Uttar  Pradesh  to  afford  it.  Even  a

 distinction  is  made  between  private  and  Government  tubewills  for  the  purnoses  of  supply-

 ing  electricity  as  low  rates  are  charged  for  the  latter.

 The  Uttar  Pradesh  laa;  uage  Act  came  into  force  on  the  26th  January  1968  and

 President  accorded  its  assent  on  the  Act  on  6th  April  1968.  About  three  thousand  Hindi

 Typewriters  were  also  purchased  as  arésult  thereof.  But  the  Chief  Secretary  reverted  to

 English  deliberately  violating  evrything.  This  Chief  Secretary  is  not  new  to  the

 State.  H:  had  also  some  years  back  as  Secretary  of  Irrigation  and  Power.  At  the  time  of

 the  cousruction  ‘of  Matitilla  Dam  he  was  there.  Keeping  in  view  the  ultimate  cost  he

 was  asked  to  look  into  the  matter.  He  gave  the  signal  of  allclear.  But  a  vigilance  comm-

 ittee  formed  for  the  purpose  afterwards  revealed  that  lakhs  of  rupees  have  been

 I  would,  therefore,  request  that  this  man  is  indulging  in  al}  sorts  of  objectional  activilics

 and  he  may  be  recalled.

 Half  of  the  land  received  as  a
 result

 of  fixing  ceiling  on  holdings  have  been  distri-
 buted  to  the  Harijans.

 No  provision  has  been  made  in  the  budget  for  constructing  a  dam  onthe  river  Tons

 although  there  wasa_  proposal  forit.  Hundreds  of  thousends  of  people  suffcr  every  year

 due  to  floods.  Nothing  has  been  done  so  far  to  control  the  floods.  Some  steps  should  be

 taken  in  this  direction  so  that  sufferings  of  the  people  could  be  minimised,

 We  have  been  importer  of  phosphate  manure  continuously  a@nd  losing  the  precious

 foreign  exchange.  But  the  phosphate  is  available  in  abundance  in  the  Himalya  ranges

 found  from  Dehradun  to  Himachal  Pradesh.  But  nothing  has  been  done  to  exploit  the  source

 It  can  be  easily  used  for  manufacturing  fertilizer.  would  appeal  to  the  Government  to

 take  necessary  steps  for  the  purpose.

 aft  श्रीनिवास  fast  :  हमारे  दल  को  समय  नहीं  दिया  गया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आप  क  केवल  पांच  मिनट  का  समय  दे  सकता  |

 Sbri  Mohan  Swarup  (Pilibhit)  :  The  reason  for  the  backwardness  of  the  State is

 that  the  tuling  party  in  the  State  for  the  last  twenty  years  did  not  pay  attention  to  the

 problems  of  the  State  because  of  the  internal  differences.  Secondly  it  never  received  the

 desired  and  necessary  financial  assistance  from  the  Central  Government.  During  the  last

 three  five  years  plans  Uttar  Pradesh  has  received  little  allocation  as  comparcd  to  other

 States.  That  is  why  it  could  not  do  much  progress.  It  is,  therefore,  necessary  to  allocate

 enough  money  to  Uttar  Pradesh  in  the  Fourth  Five  Year  Planso  that  it  could  develop

 itself  at  faster  rate.  Now  central  project  has  been  started  in  Uttar  Pradesh  during  the  last

 two  Five  Year  Plans  as  it  has  failed  to  supply  cheap  land  and  power.  Basic  changes  should

 be  made  in  this  policy.

 Rs.  192.42  crores  have  been  allotted  to  various  states  for  development  ports,  But

 nothing  has  been  allotted  for  Uttar  Pradesh  under  this  heading  as it  isa  land  locked

 state.

 Uttar  Pradesh  is  also  backward  in  sofar  as  industry  Steps  should

 be  taken  for  the  industrialisation  of  the  state.

 Although  Uttar  Pradesh  is  primarily  .an  agricultural  state  it  does  not  produce
 e  andl  fer alla  tel  tilizer  ,  otentialities much  for  its  population.  The  reason  is  that  irrigation,  mauur

 nd!
 of  the  state  have  not  becn  developed.  Seco  PILL  y  the  farmeis  have  no  incentive.  Renumer-

 for  their  produce, ative  prices  should  be  ensured  to  the  farmer.
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 There  is  a  shortage  of  tractors  in  the  state.  14700  tractors  are  needed  immediately

 for  supply  to  persons  who  are  in  the  waiting  list.  would  request  that  a  factory  may  be

 set  up  in  Uttar  Pradesh  for  manufacturing  tractors.

 The  Government  should  provide  proper  loan  facilities  to  the  farmers  to  enable

 them  to  purchase  agricultural  implements,  A  pamphlet  sho  vid  be  distr hth  We  ibutcd  amongst

 the  farmers  detailing  his  capacity  to  take  loan.

 Thore  is  a  in  the  ronumeration  of  the  employees  of  the  district

 board  whioh  should  bedone  away  with.

 There  is  a  large  smuggling  from  Pilibhit  to  Nepal.  Steps  should  be  taken  to  check

 it.

 Cracks  of  the  Narusagar  dam  which  occurrcd  last  year  duc  to  heavy  rains  hove

 not  yct  been  repaired  fully.  Even  the  findings  of  the  (|0 11171 1.00  sct  up  to  make  enquiries
 have  not  been  made  public.

 Two  Ayurvedic  colieges  of  the  state  located  in  Jhansi  and  Hardwar  have  not  becn

 functioning  well.  They  should  be  affiliated  to  some  University.

 The  Minister  of  State  In  the  Ministry  of  Finance  (Shri  K.C,  Pant):  Although  this

 discussion  was  limitedto  the  supplementary  demands  yet  it  has  been  enhanced  all  sub-

 jects  pertaining  to  the  general  budget.  All  the  hon.  Members  who  have  taken  part  in

 this  discussion  have  oxpressed  ‘this  concern  over  the  backwardness  of  the  State.  Uttar  Pra-

 desh  is  abig  State  having  large  population  and  it  has  its  own  geographical  and  histori-
 coal  importance  in  the  country.

 So  far  as  agriculture  18  concerned  |  would  state  that  state  has  made  goud  progress
 in  this  field  during  the  last  Few  years.  Modern  techniques  have  been  adopted.  More  land
 has  been  brought  under  irrigation,  of  manure  has  also  increascd,  Inspite

 of  all  this  much  more  has  to  be  done.  Natural  resources  of  the  State  have  to  be  exploited
 to  make  the  State  progress  swiftly.

 More  industries  based  on  agriculture  would  have  to  be  developed.  Ibis  not
 that  nothing  has  been  done  in  this  direction  in  Uttar  Pradesh,  There  are  about  seventeen

 thousand  industries  in  Ghazinbal  and  Allahabad.  Now  we  have  to  deccntralize  them  and

 scatter  them  all  over  the  State  so  that  allmay  be  benefitted  from  them.  It  cannott
 be  done  without  the  cooperation  of  all  the  political  parties.  In  the  Fourth  Five  Year

 Plan  the  State  has  to  be  taken  ahead  with  a  much  faster  rate,

 att  तिरुमल  राव  पीठासीन  हुये  ।

 SHRI  THIRUMALA  RAO |.  in  the  Chair  ]

 We  al]  shouldjoin  hands  so  that  progress  of  the  State  could  be  accelerated,
 Increased  Central  assistance  alone  will  not  help  much,  I  was  speaking:  about  the

 question  of  Central  assistance.  During  the  First  Plan  we  had  given  Rs,  87  crores  to  Uttar
 Pradesh  which  was  increased  to  Rs,  355  crores  in  the  Third  Plan.  Therefore,  it  is  not
 correct  to  say  that  we  have  neglected  the  State  in  any  way,  What  is  more  necessary  is

 that  the  State  Government  should  also  try  toraise  its  resources.  Only  then  the  pace  of

 progress  in  the  Stato  can  be  accelerated.

 So  far  asthe  Fourth  Plan  aliocation  iz  concerned,  the  question  of  fixing  some

 criteria  for  Central  assistance  to  states  is  being  discussed.  More  aid  will  perhaps  be  given
 to  backward  states-and  the  population  will  also  be  one OnG  of  the Law  criteria  for  sanction  of
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 more  Central  aid.  hope  with  this  increased  aid  and  the  tesources  of  its  own  the  State
 Government  will  be  able  to  catch  up  with  the  othcr  States  in  the  country.

 Much  stress  has  been  laid  during  the  debate  on  the  reed  to  develop  agriculture
 and  irrigation  facilites  in  the  State.  In  the  Supplementary  Demands  we  have  set  aside
 Rs.  18  crores  for  increasing  agricultural  production  and  emphasis  has  been  laid  on  im-
 proved  seeds  and  fertilisers  being  made  available  to  the  farmers.  An  amount  of  Rupees
 one  and  a  half  crores  has  been  earmarked  for  providing  storage  facilitics,  Rupees  two  and
 a  half  crores  have  been  provided  for  irrigation  facilities,  Hon.  Membors  eX  pressd  concern
 about  the  Gandak  Projects,  I  want  to  assure  the  hon.  Membors  that  the  Project  will  be

 completed  by  1972-73  as  scheduled,  Every  effort  will  be  made  in  this  direction  so  that
 irrigation  facilities  are  extended

 to
 7  lakh  acres  more.

 Rs,  50  lakhe  have  been  carmarked  for  family  planning  schemes.  Rs.  3  crores
 have  been  rrovided  for  revenue  expenditure  which  includes  certain  items  such  as

 elections,  police  reorganisation,  provision  of  collectorates  end  tehsils;  and  maintenance
 of  roads,

 Many  hon.  Members  made  particular  reference  to  police  ond  the  law  and
 order  situation  in  the  State,  We  are  doing  our  best  to  keepup  the  morale  of  the  police
 force  and  sirict  action  is  taken  against  officers  found  guilty  in  any  way,  Thus  in

 1967-68  there  were  200  cases  of  dismissals  and  477  cases  of  roduction  in  rank  of

 guilty  officers,  As  well  as  action  was  taken  against  many  others,

 It  was  also  said  thet  the  incidence  of  crime  has  been  on  the  increase  There  8  no
 doubt  that  the  number  of  crimes  had  increased  in  the  yoars  1966  and  1967  as  coulpared
 to  1965,  But  in  1968  their  number  has  come  down.

 The  need  for  opening  more  industries  in  the  State  was  also  stressed.  There  is  no

 doubt  that  during  the  1851  three  plans  enough  industries  had  not  been  set  vp  in  Uttar

 Pradesh  and  we  ht.ve  to  make  up  thisdeficiency.  But  it  should  be  realised  that  the

 heavy  industries  cannot  be  set  up  on  the  techno-economic  basis  alone.  We  have  to  locate
 these  industries  in  places  wherebs  the  whole  country  is  benefited.  But  many  other  indus-

 tries  can  be  sect  up  in  Utter  Pradesh,  For  example,  rock  phosphate  has  been  found  there,

 The  survey  and  other  work  is  being  expedited  and
 soon  something  will  come  out  of  that.

 Concern  was  expressed  about  the  sugar  and  textile  mills  in  the  State.  It  isa  fact

 that  sugar  mills  are  facing  grave  dilficulties  due  to  shortage  of  sugarcans.  But  after  par-
 tial  decontrol  of  sugar  the  price  of  sugarcane  hus  iNcreased  and  it  is  hoped  that  produc-
 tion  of  sugarcane  would  be  increased  and  enough  sugarcane  would  be  coming  to  the  fac-

 tories.  We  have  8180  to  see  that  sugar  is  produced  at  cheap  rates.  as  it  isin  the  south.

 So  far  as  the  Saryu  scheme  is  concerned,  there  is  a  proposal  in  the  fourth  Five  Year
 Plan  that  thisscheme  should  also  be  completed.

 Land  property  tax  has  not  becn  reintroduced  but  the  arrears  are  being  realised.
 There  is  no  propose]  to  reimpose  it.  Shri  A.  B.  Vajpayee  said  that  the  Governor  is  acting
 in  such  a  way  and  transferring  officcrs  60  as  to  help  the  Congress  during  the  coming  mid-
 term  elections.  But  this  allegation  of  his is  quite  baseless,  So  faras  transfers  are  con-

 cerned  the  Govcrnor  has  issued  orders  that  unless  unavoidable  high  officials  should  not  be

 transferred  till  the  mid-term  elections  are  over  so  that  nobody  tan  make  such  an  alle=

 gation.

 It  has  been  said  that  the  Governor’s  rule  is  nothing  but  the  employee’s  rule,  But
 I  ask  them  who  was  responsille  for  the  Governor’s  rule  there,  The  y  them  Selves  brought
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 about  this  situation,  They  could  not  remain  together  for  even  10  months,  I  hope  they
 have  now  got  some  experience  from  it,  and  perhaps  they  have  now  come  to  realise  the

 responsibilties  attachod  to  this  office,

 Tt  has  also  beon  said  that  the  officers  have  started  taking  thefiles  to  Sric.

 Gupta.  When  Shri  Charan  Singh  was  going  tobe  the  Chief  Minister  of  the  Stato  the

 officers  took  the  files  10  him,  So  perhaps  the  people  are  pretty  wise  and  have  taken  time

 by  the  forelock,

 Shri  Sharda  पबि80 : 1 छाज ए (001 wanted  oa  clarification  from  the  Hon,  Minister  about  the

 electricity  rates,  He  said  that  he  would  reply  in  the  end,

 सभापति  महोदय  :
 मंत्री  महोदय  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।

 मैं  क्या  कर

 सकता  हुं  ।

 Shri  M.  Banerjee  (Kanpur)  :  want  to  know  whether  the  Government  intend  to

 bring  the  D.  A  of  State  Govornment  employees  at  par  with  the  Central  Government

 employees  aad  if  so,  what  assistance  Government  can  render  for  this  purpose  ?

 157  persons  were  discharged  from  81110.0 0.0  as  a  rosult  of  the  strike  there,  In  the
 Uttar  Pradesh  Advisory  Council  meeting  in  Naini  Tal  o  resolution  was  passed  unani-

 mously  for  reinstating  them.  What  is  the  Government  going  todo  in  this  matter  ?

 श्रीकृष्ण  चन्द्र  पन्त
 :  उत्तर  प्रदेश  की  एडवाइजरी  कमेटी  की  dow  में  क्या  तय  हुआ

 इसकी  मुझ  जानकारी  नहीं  है  ।  जहाँ  तक  मंहगाई  भत्त  का  प्रश्न  है  यदि  राज्य  सरकार  संसाधन

 जुदा  सकती  है  तो  वह  उनका  मंहगाई  भत्ता  बढ़ाने  के  लिये  स्वतंत्र  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  इसमें

 कोई  सहायता  नहीं  कर  सकती  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  He  should  answer  the  question.

 सभापति  शांति  ।  कृपया  सभा  की  कार्यवाही  में  बाधा  न  डालिये  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  साया  1-39,  42-108,  119-142  आर  144-

 156  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  अस्वीकृत  हुए  |

 The  Cut  Motions  were  put  and  negatived,

 सभापति  महोदय  द्वारा  वर्ष  1968-69  के  लिपे  उत्तर  प्रदेश  सम्बन्धी  अनुपूरक  अनुदानों  की

 निम्नलिखित  मांगें  सतदान  के  लिये  रखी  गईं  तथा  स्वीकृत  हुई  ।

 Pradesh The  following  Demands  for  Supplementary  Grants  in  respect  of  Uttar

 for  the  year  1968-69  were  put  and  adopted.

 मांग  संख्या  शिक्षक  राशि

 Bo

 noes
 निर्वाचन  56,  11,000

 कके  चका
 10  सामान्य  प्रशासन  9,900

 ्
 1]  आयुक्त  और  जिला  प्रशासन  22,87,400

 14  कारागार
 न

 74,600
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 Uttar  Pradesh  Appropriation  (No.  3)  Bill  August  27,  1968

 माग  सख्या  शोषक  राशि

 रु०

 15
 पुलिस

 26,55,900

 17  वैज्ञानि सक  Wes क्  are घ  और  सांस्कृतिक  arr  1,37,400

 18  शिक्षा  1,800

 19  चिकित्सा  15,229,  300

 21  कृषि  संबंधी  विकास  500

 25  पशुपालन  और  मत्स्य  पालन  400

 24
 ्

 सहकारिता  12,00,000

 25  उद्योग  8  90,000

 26  नियोजन  और  समन्वय  100

 सूचना  निदेशालय  3,000

 29  अनुसूचित  और  पिछड़ी  हुई  जातियां  300

 31  राजस्व  से  किये  जाने
 i

 सिचाई
 के

 निर्माण  कोय  0,02,  300

 32  सिंचाई  अधिष्ठान
 ooen

 26,00,000

 33  सार्वजनिक  जो  राजस्व  से
 eee

 किये  जाते  हैं  2,45,59,300

 36  सार्थक  निक  निर्माण  कार्यों  के  लिये

 सहायक  अनदान  4,000

 राष्टीय  संकट  से  सम्बद्ध  व्यय  1,15,700

 45  कृषि  योजनाओं  पर  पूंजी  परिव्यय  10,00,00,000

 औद्योगिक  और  आधिक  विकास  पर  पूंजी  परिव्यय  ,06,2  1,000

 47  बहुप्रयोजनीय  नदी  योजनाओं  पर  पूंजी  परिव्यय  3,00,00,000

 48  सिचाई  निर्माण  कार्यों  गर  पंजी  परिव्यय  2,43,09,300

 49  सावंजनिक  निर्माण  कार्यों  पर  पंजी  परिव्यय  1,00,31,400

 1,82,000 50  सड़क  परिवहन  तथा  अन्य  योजनाओं  पर  पूंजी  परिव्यय

 9,65,40,000 53  वाले  ऋण  और  अग्रिम

 सिनक ह

 उत्तर  प्रदेश  विनियोग  3  )  विधेयक

 UTTAR  PRADESH  APPROPRIATION  (NO.  3)  BILL

 मैं  At  मोराल को  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  सध  जी  देसाई  की  ओर  से  प्रस्ताव  करता  हु  कि  वित्तीय
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 5  1890  उत्तर  प्रदेश  विनियोग  3)  विधेयक

 —_—  ——

 वर्ष  1968-69  की  सेवाओं  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  राज्य  की  संचित  निधि  में  से  कुछ  और  राशियों

 के  भुगतान  तथा  विनियोग  की  अधिकार  देने
 वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति

 दी  जाये  को

 सभापति  प्रशन  यह  है  :

 वित्तीय  af  1668-69  की  सेवाओं  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  राज्य  की  संचित  निधि

 में  से  कुछ  भौर  राशियों  के  भुगतान  तथा  विनियोग  का  अधिकार  देने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 The  motion  was  adopted,

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  मैं  विधायक  को  पुरःस्थापित  करता
 हूँ  ।

 य फ t  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वित्तीय  as  1968-69  की  सेवाओं  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  राज्य

 की  संचित  निधि  में  से  कुछ  और  राशियों  के  भूगतान  तथा  विनियोग  का  अधिकार  देने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1968-69  al  सेवाओं  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  राज्य  की  संचित  निधि

 में
 से  कुछ्  और  राशियों  भुगतान  तथा  विनियोग  का  अधिकार  देने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 Shri  Shiv  Charan  Lal  (Firozabad)  $  shall  only  speak  on  two  points.  One  is

 about  police  atrocitios.  Police  atrocities  and  excesscs  have  been  increasing  in  the

 State.  There  are  instances  where  police  actions  have  crossed  all  limits  of  civilised

 atrocities. behaviour.  Even  in  British  times  the  people  were  not  subjected  to  such

 Recently,  the  police  of  Firozabad  thana  in  Agra  district  set  a  new  record  of

 berbarism.  In  Totalpur  and  Sophipur  village  they  looted  11  houses  for  36  hours,
 misbehaved  with  women  and  even  raped  them.  They  dismantled  pacca  houses,  destroyed

 property  worth  lakhs  of  rupees,  damaged  crops  standing  in  the  fields  and  looted  cash,
 jewellory,  valuables,  foodgrains  and  other  things,  It  is  most  unfortunate  that  police  shoul
 act  in  such  a  shameful  manner.  Since  the  12th7l  persons  have  been  fasting  untodeath

 Judicial  enquiry  should  be  held  in  this  ease,  Any  judge  of  the  High  Court  of  Allahabad
 should  be  entrusted  this  tesk  and  the  police  officials  responsible  for  these  atrocities

 should  be  suspended  forthwith  and  transferred  from  Agra,

 The  affected  families  should  be  duly  compensated  for  the  damege  done  to  themp
 and  the  properties  which  had  been  attached  should  be  made  over  to  them.

 Such  cases  have  happened  in  Chhata,  Ballia  and  Gonda  also.  These  atrocities  of  the

 police  have  got  to  be  checked,

 Shri  Sheo  Narain :  The  demand  in  regard  to  tubewells  is  genuine.  Why  the  tax  has
 been  raisel  ?  Why  the  power  rate  has  been  increased  ?  This  position  should  be  clarified

 by  the  hon.  Minister,
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 टाटा

 Shri  K,  0.  Pant  :  The  incident  that  took  place  in  Agra  district  is  really  most

 unfortunate.  We  have  all  the  sympathies  for  the  affected  persons.  It  is  the  duty  of  the

 Government  to  bring  to  book  the  officials  who  are  found  responsible  for  suoh  an  inhu-

 man  behaviour.  At  present  the  whole  thing  is  heing  inquired  into.  Necessary  action  will

 be  taken  on  the  basis  of  the  findings  of  the  inquiry.

 It  has  been  urged  that  the  D.  A.  of  the  State  Government  employees  in  U.  should

 be  brought  at  par  with  that  of  the  Central  Government  employees.  Primarily,  it  is  for

 the  State  Government  to  do  whatever  it  thinks  proper  inthe  matter,  Even  thon,  a  raise

 in  10.  A.  of  the  U.  P.  Government  employees  has  recently  been  granted.

 It  has  also  been  said  that  electricity  charges  have  been  raised  in  the  State  and

 that  it  would  result  in  great  hardship  to  the  farmers  using  pumping  sets  for  irrigation

 purposes,  There  is  no  doubt  that  eleciricity  charges  have  been  raised  but  they  have

 been  raised  in  such  8  manner  that  the  farmers  using  pumping  sets  wil!  not  have  to

 bear  any  extra  burden.,,.

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  (Baghpat):  He  is  giving  wrong  information..,,

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पहले  एक  न्यूनतम  दर  थी  ।  अब  उसे  बढ़ा  गया है  ।  यदि

 निजी  नलों
 का  अधिक  प्रयोग  होगा  तो  दर  लगभग  बही  बैठेगी  ।

 Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  ;  He  is  giving  wrong  information,

 Shri  K.  Pant  थ्या  am  giving  the  information  that  has  been  supplied  to  me,

 If  he  is  not  satisfied  he  can  writea  letter  to  me  or  rajse  it  in  the  Advisory  Comm-

 ittee.

 Shri  Sharda  Nand  ६  While  speaking  on  the  Bihar  budget,  the  hon.  Minister  had

 stated  the  farmers  would  not  be  required  to  pay  more  than  12  paise  per  unit.  I  want  to

 know  whether  this  will  apply  to  the  farmers  of  Bihar  only  or  the  U,  P.  farmers  also

 will  get  this  benefit  ?

 सभापति  महोदय  :
 मंत्री  महोदय  को  इसके  लिये  पूर्व  सुचना  चाहिये  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  ag  1968-69  की  सेवाओं  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  राज्य  की  संचित  निधि

 में  से  कुछ  और  राशियों  के  भुगतान  तथा  विनियोग  का  अधिकार
 देने

 वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted,

 सभापति  महोदय  :  प्रशन  यह  है
 :

 की  खण्ड  2  कौर
 3

 कौर  अनुसूची  विधेयक  का  अंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2  और  3  और  अनुसूची विधि  यक
 में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  2  and  3  आए  the  Schedule  were  added  to  the  Bill,
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 27  1968  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा

 3  को  जारी  रखने के  सम्बन्ध में  सं विहित  संकल्प

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  और  विधि
 धक

 का  नाम  विधि
 यक

 में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पर्त
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ
 :

 ः*्प्कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  1"

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  1''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted

 उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  को  जारी

 रखने  के  सम्बन्ध  में  संविहित  संकल्प

 STATUTORY  RESOLUTION  RE,  CONTINUANCE  OF  PRESIDENT’S

 PROCLAMATION  IN  RESPECT  OF  UTTAR  PRADESH

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan

 Shukla):

 ‘That  this  House  approves  the  continuance  in  force  of  the  Proclamation  dated

 the  25th  February,  1968,  in  respect  of  Utter  Pradesh  issucd  under  Article  356  of  the

 Constitution  by  the  President,  as  veried  by  subsequent  Proclamation  dated  15th  April,

 1969,  for  a  further  period  of  six  months  with  effect  from  the  25th  SePtember,  1968.”

 We  are  not  happy  that  the  President’s  Tule  Has  1.  14  imposed  in  the

 biggest  state  in  the  country  1  e.  Uttar  Pradesh.  It  is  known  to  everybody  that
 situation after  the  general  elections,  the  in  Uttar  Pradesh  had  been  दा  081

 fluid.  All  efforts  wero  made  to  instala  popular  Government  but  811  that  was  in

 voin.  The  situation  in  the  State  had  deteriorated  day  by  day  anda  stage  came  when

 the  Governor  felt  that  it  was  not  possible  to  run  tho  administration  in  accordance  with

 the  provisions  of  the  Constitution.  After  taking  stock  of  the  situation  he  recommended

 that  the  rule  be  enforced  there.  And  on  the  recommendation  of  the  Gover-

 nor  of  Uttar  Pradesh  the  President’s  rule  was  enforced  there,  After  the  enforcement  of

 the  President’s  ruJe  in  an  Advisory  Committee  was  to  advise  the  Provi.

 dent  on  the  legal  aspects  of  the  administration  in  respoet  of  the  State.  Later  iv  was

 thought  proper  that  the  should  advise  onother  matters  also,  Accordingly,
 the  Advisory  (01111 (९68  has  been  expressing  its  views  on  other  matters  also  and  they
 are  given  due  importance.

 It  is  very  sad  that  during  the  last  छा  months  some  unfortunate  incidents  had

 taken  place  at  several  places  in  Uttar  Pradesh.  Jn  reply  to  a  Short  Notice  Question

 yesterday  the
 Home

 Minister  threw  light  on  what  Government  intended  to  do  in  the

 matter,

 We  got  the  information  from  two  or  three  places  of  serious  matters  and  so  we

 decided  that  they  should  be  enquired  into  by  the  judicial  officers  insiead  of  by  execu-

 tive  officers,
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 Statutory  Rosolution  Re,  (0 91 0191100  of  Presiden  t's  August  27,  1968
 in  respect  of  U

 न्
 ttur

 Etna  usb

 The  hon,  Member,  Shri  Shiv  Charan  La]  mada  a  mention  of  what  happened  in
 Agra,  So  we  thought  that  action  should  be  taken  atonce  in  this  connection.  Hence  an
 enquiry  was  instituied  immediately,  The  in-charge  of  the  police  siation  was  accordingly
 suspended,  Two  other  offiecrs  were  alsc  suspended  and  four  transferred  from  there,

 ait  रा०  sto  भण्डार  पीठासीन

 [  SHRI  R.  BHANDARE  in  the  Chair  ]

 want  to  make  this  thing  quite  cl:ar  that  whenever  anything  is  brought  to  our
 notice  we  take  immediate  action  on  that.  want  to  asszre  the  House  that  we  are  not
 doing  anything  in  Uttar  Pradesh  taking  into  consideration  the  practical  aspect.  But
 this  is  quite  clear  that  till  a  popular  Government  is  formed  there,  President’s  Rule  will
 have  to  be  worked  out  there.  It  isa  matier  of  great  regret  that  when  we  are  to  dis-
 cuss  the  fourth  Five  Year  Plan  there  is  no  popular  Government  in  Utiar  Pradesh.  There-

 fore,  in  order  to  maintain  the  interest  of  the  people  there  the  Governor  has  appointed
 ra a  committee,  consisting  of  most  of  the  Members,  of  Parliament  of  Uttar  Pradesh,  The

 viows  of  that  committee  are  sought  and  considercd  before  taking  any  action.  Hence  it  is

 quite  eyident  that  we  do  nor  take  into  account  the  practical  aspect  while  doing  anything
 there.

 As  lhave  already  said  the  views  of  the  committee  thus  appoinied  are  always
 considered  and  materialised,  Agricultural  and  industrial  production  has  beon  kept  at

 the  top  but  we  want  that  priority  should  be  given  to  irrigation,  transfer  and

 caticns,  At  thesame  time  want  the  growing  population  in  Uttar  Pradesh  should  be

 checked  so  that  economic  progress  may  be  effective.  I  would  also  like  to  say  that  in

 tho  field  of  labour  there  has  been  comparative  peace  for  the  last  one  year.

 The  hon,  Member,  Shri  Banerjee  hes  given  an  81160.0 6111.0  un  this  proposal,  The

 lon.  Member  may  think  that  when  the  Chief  Election  Commissioner  after  taking  the

 views  of  all  the  parties  has  decided  to  hold  elections  in  February  then  why  the  period  of

 Presidcnt’s  Rule  is  being  extended  ?  In  this  001111 71011 (111  I  would  like  to  say  that  we  do

 not  want  that  the  President’s  rule  should  remain  when  there  is  no  need  for  that  hut  be-

 cause  there  is  provision  in  our  Constitution  that  it  can  ke  extended  fora  period  of  six

 months  ।  we  have  done  so.  That  doc3  not  mean  that  the  rule  must  last  fof  six  months.

 Tt  can  be  discontinued  even  before  that,  That  is  the  limited  point.  IThope  tho  hon.

 Members  will  appr:ciate  that,

 This  is  all  that  I  wanted  to  say  and  hope  that  tho  hon,  Mombers  will
 support,

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अंतगर्त  उत्तर  प्रदेश  के

 सम्बन्ध  में  दिनांक  25  1968  को  जारी  को  उद्घोषणा  को  दिनांक

 15  अगर  1968  की  बाद  की  उदू  घोषणा  द्वारा  परिवर्तित  25  1968

 से  मास  की  अग्रसर  अवधि  के  लिए  निरन्तर  लागू  रखने  का  अनुमोदन

 करती  है  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  का  एक  संशोधन  है  ।  क्या  वे  उसे  प्रस्तुत  कर  रहे

 शनी  स०  मो ०  बनर्जी  :  जी  मैं  अपनी  संशोधन  संख्या  1
 प्रस्त त  करता  नकल

 ह्  न्नघ्ा  य  ता  लाग सभापति  महोदय  :  सਂ  रक |  ज  41.0  ul  के  सामने  हैं  ।
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 5  1890  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा

 को  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  में  स  विहित  स
 कल्प

 श्री  रंगा  (ait  :  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हमारे  देश  का  सबसे  बड़ा

 उत्तर  अ्रपता  संसदीय  ढांचा  बनाये  रखने  में  रहा  है  तथा  राष्ट्रपति  को  वहां  का

 प्रशासन  सम्हालने  के  लिये  कहा  गया  है  ।  परंतु  यह  पहला  राज्य  नहीं  है  जहाँ  राष्ट्रपति  शासन  लागु

 ea  है  अथवा  लागू  होने  वाला  छः  राज्यों  में  पहले  ही  ऐसी  स्थिति  हो  चुकी  है  ।

 इस  बारे
 में  विचार  करने  यह  उचित  समय  है  ।  क्या  इस  अवधि में सब में  सब

 राज्यों  में
 जो  कुछ

 gar  है  उनसे  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  है  कि  मंत्रिमंडलीय  मंत्रिवाद  भारतीय  परिस्थितियों  के  अनुकूल

 नहीं है  ।
 1967

 के  श्राम  चुनावों  में  यह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  जनता  अब  यह  नहीं  चाहती है  कि

 केवल  कांग्रेस  ही  बहुमत  में  जाये  विरोधी  दल  उसका  अच्छी  तरह  से  विरोध  न  कर  सके  ।  इसके

 भ्र लावा  कुछ  दलों  को  मिला  कर  मिली  जुली  सरकार  बनाने  का  भी  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  परंतु  यह

 एक  अथवा  दो  राज्यों  को  छोड़कर  यह  प्रयोग  भी  सफल  सिद्ध  इसका  सफल  रहने  का

 कारण  यह  था  कि  कांग्रेसी  नहीं  चाहती  थी  कि  वह  अधिक  समय  तक  विरोध  दल  के  रूप  में  काम

 कर  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  विरोधी  दल  में  रहते  हुए  भी  प्रत्येक  सदस्य  का  कत्तव्य  है  कि  वह

 लोकतंत्र के  हित  को ध्यान में  रखते  हुए  कत्तव्य का  पालन  करे  ।  परन्तु  कांग्रस  ने  ऐसा  नहीं

 किया  ।  परंतु  दुःख  की  बात  है  कि  axe  ब  तक  सत्तारूढ़  के  बावजूद  भी  कांग्रेस  अरपना

 दायित्व  निबाहने  में  सफल  रहो  है

 जब  कांग्रस  ने  विरोधी  दल  के  रूप  में  काम  करना  wit  किया  तो  उन्होंने  लोकतंत्र  का

 हनन  करना  आरंभ  कर  दिया  |  उन्होंने  सबसे  पहले  ऐसा  राजस्थान  में  किया  ।  उसके  पश्चात्‌  अन्य

 दलों  ने  भी  ऐसा  करना  area  कर  दिया  जिसका  परिणाम  यह  garg  कि  इस  समस्या  का  हल

 निकालना  कठिन  हो  गया  है  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  क्या  यह  उचित  समय  नहीं  है  कि  हम

 तंत्र  के  हित  को  बनाये  रखने  के  लिए  कोई  उपाय  निकाले  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  ag  विचार  है

 कि  यहां  पर  स्विट्जरलैण्ड  की  सरकार  की  तरह  भी  सरकार  यहांਂ  भी  बनाई  जाये  जिसमें  सभी

 दल  का  अपना  अपनी  संख्या  के  अ्रनुयत्न  से  प्रतिनिधान  हो  ।  इस  प्रकार  से  कोई  भीं  सदस्य  झ्र पने

 दल  को  नहीं  छोड़  सकेगा  |  समय  समय  पर  सरकार  को  यह  सुभाव  दिया  गया  है  परन्तु  इंस  पर

 गम्भी  रता  पूर्वक  विचार  नहीं  किया  गया  है  ।

 पब  भी  यह  पहली  बात  नहीं  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  कांग्रेस  का  बहुमत  होगा  ।  जनसंघ

 जैसे  अन्य  दल  की  बहुमत  प्राप्त  करने  का  दावा  करते  हैं  ।  यह  बात  भी  निश्चित  नहीं  है  कि  क्या

 कोई  दो  दल  aga  में  मिलकर  बहुमत  बना  सकेंगे  ।  परंतु  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  क्या  इस  प्रयोग

 को  उत्तर  प्रदेश  में  लागू  करना  अधिक  weal  नहीं  होगा  ।  शायद  वे  कहें कि  सबसे  बड़े  राज्य  में

 इसका  प्रयोग  करना  क्या  लज्जा  की  बात  नहीं  होगी  ?  लेकिन  क्या  फ्रांस  के  जिसकी  शझ्राबादी

 उत्तर  प्रदेश  के  बराबर  है  झर  जिसकी  प्रजातंत्रात्मक  संस्था  की  परंपरा  भी  श्रमिक  लम्बी

 पहली  पद्धति  को  त्याग  कर  फ्रांस  को  डिंगालबाद  के  अर्न्तगत  लाना  लज्जा  की  बात  थी  ?  यदि

 बह  फ्रांस  के  लिए  पर्याप्त  अच्छा  था  यदि  श्राप  कहते  हैं  कि  उनके  पास  एक  उत्तरदायित्व  पूरा

 सरकार  तथा  विधान  मण्डल  का  एक  करार  साधन  है  तो  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  ऐसा  एक  प्रयोग

 करना  किसी  प्रकार  सम्भव  नहीं  होगा  ?.
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 36890 (075  Reso  lution  Re.  Continuance  of  Prosi-  Bhadra  5,  1890  (Saka)
 dent's  Proclamation  in  respect  of  Uttar  Pradesh

 $$$

 सभापति  महोदय  :  उत्तर  प्रदेश  एक  स्वतंत्र  सम्पू्ण-अ्रभुत्व-सम्पन्न  राज्य  नहीं  है  यह

 सम्मान  के  भ्रन्तगंत  कायें  करता  है  |

 शी  रंगा
 :

 संविधान  के  अन्तर्गत  ही  मैं  भी  कह  रहा  जब  उत्तर  प्रदेश  में  विधान

 मण्डल  नास्तिक  में  बनायेगा  तो  राज्यपाल  के  लिए  छूट  होगी  कि  ag  उत्तर  प्रदेश  के  सबसे  बड़े

 दल  के  नेता  को  मन्त्रिमण्डल  बनाने  के  बुलाये  ।  उसको  qt  मंत्रिमण्डल  में  सभी

 नीतिक  दलों  को  प्रतिनिधित्व  देने  के  बारे  में  छूट  होगी  ।  सभी  राजनीतिक  दल  उसको  सहयोग  दें

 तथा  मंत्रिमंडल  बनाने  में  उसकी  सहायता  करें  ।  जैसाकि  पश्चिमी  बंगाल  में  12  या  13  दलों  को

 मिलाकर  तथा  सबको  प्रतिनिधित्व  देकर  संयुक्त  विधायक  दल  ने  सम्भव  कर  दिखाया  था  ।  कांग्रेस

 सहित  सभी  दलों  के  लिये  इस  प्रकार  मंत्रिमंडल  बनाना  सम्भव  होना  चाहिये  कौर  यह  मंत्रिमंडल

 विधान  मंडल  के  प्रति  उत्तरदायी  होगा  ।  इस  प्रकार  के  मंत्रिमंडल  से  ऐसी  सरकार  बनेगी  जिसका

 सब  तक  की  सम्विद  अथवा  कांग्रेस  सरकार  से  अधिक  अच्छा  प्रशासन  होगा  कौर  उसमें  व्यय  भी

 कम  होगा  तथा  वह  सरकार  अघिक  अधिक  ईमानदार  तथा  अधिक  सक्षम  सिद्ध  होगी  |

 मुफ  प्रसन्नता  है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  सभा  में  यह  अनुशासन  दिया  है  कि  वे  किसी

 राजनीतिक  उद्देश्य  के  लिए  अथवा  उत्तर  प्रदेश  में  झपने दल  के  लिए  अथवा  सम्पूर्ण  देश  में  अपने  दल

 के  लाभ  के  राष्ट्रपति  aaa  का  अनुचित  लाभ  नहीं  उठाना  चाहते  ।  लेकिन  यह  क्या  है

 जो  उन्होंने  इन  सारी  अनुपूरक  मांगों  को  पास  करवाने  के  लिए  किया  है  ?  जब  बजट  तैयार  किया

 गया  था  उस  समय  उनको  इन  बातों  का  ध्यान  क्यों  नहीं  भराया  जिन  पर  वे  आज  उत्तर  प्रदेश

 में  सामाजिक  तथा  झ्ाथिक  जीवन  के  विभिन्न  क्षत्रों  के  भ्र ति रिक्त  व्यय  करना  चाहते  हैं  और

 विभिन्न  वर्गों  के  लोगों  की  उनके  वोट  तथा  उनका  सेन  प्राप्त  करना  चाहते हैं  ?

 किसनों  में  dt  का  वितरण  करने  ग्रीवा  भूमि  संरक्षण  को  aa  का  ध्यान  क्या  उनको  पहले

 नहीं  पाया
 ?

 श्री  विद्याचरण  शुक्ल  :  क्या  उनका  कहना  यह  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  जनता

 के  हित  के  सारे  कार्यकलाप  स्थगित  कर  दिये  जाने  चाहिये  थे  ?  जनता  के  हित  के  लिये  कोई

 भी  कार्य  aren  नहीं  जाना  चाहिये  ar?  मेरा  कहना  तो  यह  था  कि  राष्ट्रपति  शासन

 का  दुरुपयोग  नहीं  किया  जायेगा  site  इसे  किसी  दल  के  राजनीतिक  लाभ  के  लिये  उपयोग  नहीं

 लाया  जायेगा  ।  लेकिन  लोकहित  के  कार्य  जारी  रहेंगे  और  उनमें  वृद्धि  होती  रहेगी  ।

 श्री  रंगा  :
 जब  श्रीमती  सुचेता  कृपलानी  झ्रथवा  श्री  चरण  fag  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री

 थे  तब  भारत  सरकार  उत्तर  प्रदेश  को  सहायता  देने  के  लिए  अनिच्छुक  थी  ।  लेकिन  अचानक

 भारत  सरकार  उत्तर  प्रदेश  के  किसानों  तथा  अन्य  लोगों  के  प्रति  अपने  उत्तरदायित्वों  के

 प्रति  जागरूक  हो  गई  है  ।  इसीलिये  बे  उनको  19  करोड़  रुपये  देने  के  लिये  तैयार  हैं  ।  उन्होंने  बजट

 में  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  पहले  हो  11  करोड़  रुपए  की  व्यवस्था  कर  रखी  थी
 प्रौर  wa

 8  करोड़

 रुपये  शर  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  निर्धारित  कर  दिये  हैं  ।  उन्होंने  भोपाली  पापड़  के ताल

 जमानिया  पापड़  कैनाल  प्रोजैक्ट  तथा  पलामू  कैनाल  प्रोजैक्ट  को  आरम्भ  किया  है  ।  वहाँ  500

 गैर  सरकारी  ट्यूबवैल  1500  पम्पिंग  सेट  हैं  और  3400  बड़े  कुएं  हैं  ।  उनसे  32,000  एकड़

 भूमि  को  सिंचाई  की  गी  |  राज्य  के  टयूबवैलों  में  से  9,000  टयूबवैलों  को  मजबूत  किया
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 27  1968  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा

 को  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  में  स
 विहित स  कल्प

 जा  रहा  है  ।  पहले  यह  सब  कुछ  नहीं  किया  गया  था  लेकिन  wa  किया  जा  रहा  है  ।  गायक

 योजना  के  लिये  2  करोड़  रुपये  केन्द्र  से  तथा  एक  करोड़  रुपये  बिहार  के  भाग  में  से  दिये  जा  रहे  2

 जो  पहले  नहीं  किया  गया  था  वह  सब  इस  समय  जादू  की  भांति  ही  रहा  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  सहकारिता  का  बड़ी  बुरा  ate  शोषण  किया  गया  है  ।  रिज  बैंक  से

 25  प्रतिशत  पर  ऋणी  लेकर  लोगों  को  9  या  10  प्रतिशत  पर  इन  नये  शाहकारों  द्वारा  लोगों  को

 ऋण  दिया  है  ।  लेकिन  ऐसी  स्थिति  में  भी  रिज  तथा  अन्य  लोग  उत्तर  प्रदेश

 की  सहायता  करने  को  इच्छुक  नहीं  थे  लेकिन  राज  पर्याप्त  धन  उसकी  सेवा  में  पेश  किया  जा  रहा

 है  ।  तराई  क्षेत्र  में  सहकारी  समितियों  को  90  प्रतिशत  अनुदान  दिया  जा  रहा  है  ।

 कृषि  सामुदायिक  बिकास  तथा  सहकारी  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  अन्ना साहिद
 रिजवी  बैक  को  दर  4  प्रतिशत है  बाकी  21  प्रतिशत  ।

 श्री  रंगा  :  अब  तक  ford  बेक  25  प्रतिशत  पर  ऋणी  देता  था  लेकिन  अब  वे  4  प्रतिश

 मांगतें  इस  प्रकार  रिज  बैंक  भी  एक  दूसरे  शोषक  के  रूप  में  भी  उपस्थित
 हुआ  ।  वहू  गरीब

 किसानों  को  किस  दर  पर  wear  दे  रहा  98  प्रतिशत  दर  अथवा  10  प्रतिशत  दर  अथवा  12

 प्रतिशत  दर  पर  ?  किसानों  के  मामले  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  सबसे  अधिक  निष्ठुर  रही  है  ।  उस

 समय  भी  उनको  कोई  मदद  नहीं  दी  गई  ।  लेकिन  राष्ट्रपति  शासन  में  तराई  क्षेत्र  में  90  प्रतिशत

 तक  अनुदान  दिया  जा  रहा है
 |

 सहकारी  निरीक्षकों  को  जोर  अधिक  नियुक्ति  की  जा  रही  है  जैसे  कि  उन्होंने  किसानों  का

 शोषण  न  किया  हो  ।  कुछ  समय  पहले  खादी  विकास  अधिकारियों  की  छंटनी  की  गई थी  लेकिन

 अरब  उनको  काम  दिलाया  जा  रहा  है  ।  ये  खादी  विकास  झ्र धि कारी  चुनावों  के  दौरान  शासक  दल  के

 लाभ  के  लिए  कार्य  करते  रहे  हैं  ।  वे  पिछड़ी  हुई  तथा  अनुसूचित  जातियों  को  भी  वजीफा  देना

 चाहते  हैं  ।

 जहां  तक  उद्योगों  का  सम्बन्ध  है  वे  उत्तर  प्रदेश  में  एक  सहकारी  कताई  मिल  लगाना

 स्थापित  करना  चाहते  हैं  क्योंकि  कुछ  कांग्रेसियों  की  ऐसी  इच्छा  है  नहीं  तो  हर  जगह  यह  कताई
 मिल  बेकार  हो  रहा  है  ।

 दस  जिलों  में  छोटे  सिचाई  कार्यों के  लिए  ऋण  भी  दिये जा  रहे  एक  करोड़ से  भी

 अधिक  रुपया  दिया  जा  रहा  है

 अब  प्राथमिक  शिक्षा  का  है
 ।

 जहां  तक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  उत्तर  प्रदेश  ही  सब

 राज्यों  की  अपेक्षा  अधिक  उपेक्षित  रहा  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  अधिक  अधिक

 प्रिक  हाई  अधिक  अधिक
 विश्वविद्यालय  है  लेकिन  प्राथमिक  दिक्षा  की

 कमी  है  ।  सबसे  अधिक  निरक्षरता  उत्तर  प्रदेश  में  पिछड़े  हुए  वर्ग  तथा  ख़ादिम  जाति  के  लोग

 सबसे  झ्र धिक  उपेक्षित  हैं  ।  भ्रनुसुचित  जातियों  की  उपेक्षा  की  गई  है  कौर  हरिजन  लोग  सबसे  अधिक

 mate  हैं  ।  कांग्रेस  को  राज  तक  कहां  विजय  प्राप्त  करने  के  कारणों  में  से  एक  कारण  यह  भी  है  |

 पिछड़े  तथा  सामाजिक रूप  से  गिरे  हुए  लोगों  में  साक्षरता  लाने  के  लिए  कोई  प्रयत्न  नहीं  किये  गये

 भोर  इस  प्रकार  अपनी  ही  राजनीतिक  क्षमता  तथा  संगठन  का  विकास  किया  |  अब  सरकार
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 Resolution  re.  Continuance  of  Aucust  27,  1968

 President’s  Proclamation  in  respect
 of

 Uttar  Pradesh,

 किसानों  में  साक्षरता  लाने  के  लिए  प्रयोग  करना  चाहती  है  ।  राज  तक  लोगों  के  हितों  की  उपेक्षा

 की  जाती  रही  ।  अरब  लोगों  की  झावश्यकतताश्ों  का  शासक  दल  के  राजनीतिक  लाभ  के  लिये  शोषण

 किया जा  रहा

 लेकिन  कहा  यह  जाता  है  कि  राष्ट्रपति  शासन  का  a  दल  के  लाभ  के  लिये  ध्रनुचित

 उपयंग  नहीं  किया  जायेगा  ।  wax  वे  लोगों  के  प्रति  ईमानदार  हैं  कौर  सच्ची  भावना  से  लोगों  को

 ऐसा  कहते  हैं  तो  उन्हें  उत्तर  प्रदेश  की  सभी  राजनीतिक  पार्टियों  एक  सर्वदलीय  सरकार  बनाने

 की  दृष्टि  बातचीत  आरम्भ  करें  कौर  पहली  बार  एक  पर्याप्त  अच्छा  प्रशासन  कौर  एक  सुदृढ़

 मंत्रिमंडल  बनाने  में  सहायता  करें  ।  नहीं  तो  श्री  चरण  सिंह  के  दस-सूत्नों  की  पुनरावृत्ति  हो  जायेगी

 जो  उन्होंने  संविद  के  सामने  रखे  थे  ।  अगली  बार  भी  वही  बात  होगी  चाहे  श्री  चरण  सिंह  हों

 अथवा  श्री  गुप्ता  जी  श्रथवा  अन्य  कोई  शौर  |  उत्तर  प्रदेश  पहले  की  भांति  उन  राजनीतिज्ञों  के
 दबाव

 में  पिसता  रहेगा  जो  राजनीतिक  सत्ता  को  हथियाना  चाहते  हैं  न  केवल  अपने  लिए  केवल  अपने

 दलों  के  लिये  अ्रपितु  उच्च  ५ बग  के  उन  लोगों  के  जो  अब  तक  उस  राज्य  में  राजनीतिक  सत्ता

 पर  एकाधिकार  बनाये  रखने  में  सफल  रहे

 श्री  रा  कू ०  fag  :  उत्तर  प्रदेश  राज्य  अन्य  सभी  राज्यों  को  तुलना  में  सबसे

 धिक  पिछड़ा  झा  राज्य  है  wie  यदि  आज  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  राज्यपाल  को  सलाह  से  भारत

 सरकार  उस  राज्य  सहायता  देना  चाहती  है  तो  विपक्षी  दलों  को  इस  पर  नाराजी  प्रकट  नहीं

 करनी  यदि  उत्तर  प्रदेश  की  मांग  को  मान  भी  लिया  जाता है  तो  भी  उत्तर  प्रदेश

 चौथी  योजना  के  अन्त  में  इतना  पिछड़ा  gar  ही  उतना  ही  कि  पंचवर्षीय  योजना  के

 met  में  अन्य  विकसित  राज्य  भी  नहीं  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  उनका  प्रशासन  राज्य  में  हित

 के  लिए  भरसक  प्रयत्न  कर  रहा  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  से  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  के  सामने

 उन  दस्तावेजों
 को  प्रस्तुत  किया  जिनसे  उत्तर  प्रदेश  राज्य  की  वास्तविक  स्थित  सामने  भाई  |

 पाल  एक  नवीन  योजना  को  लेकर  सामने  जाये  हैं  जिसमें  वहां  के  संसद  सदस्यों  को

 सम्मिलित  करने  का  प्रयत्न  किया  रहा  है  ताकि  राज्य  की  समस्याओं  को  हल  करते  समय  उनके

 विचारों  को  भी  समन्वित  किया  जा  सके  |

 हमने  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  मांग  की  थी  कि  वे  प्राथमिक  विद्यालयों
 तथा  जिला  बोर्ड  के

 विद्यालयों  के  श्रध्य।पकों  के  वेतनों  में  वृद्धि  हम  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  उस  निर्णय  का  स्वागत

 करते  हैं  जिसके  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  के  सबसे  अधिक  पिछड़े  हुए  अध्यापकों  ने  वर्गों  को  दस  रुपये

 का  लाभ  वेतन  वृद्धि  के  रूप  में  मिलेगा  ।

 मैं  यह  भी  ara  करता हूँ
 कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  जो  लोग  1950  या  उससे  पहले  सेवा

 निवृत्ति  प्राप्त  कर  चुके  उनके  पेंसन  अनुदान  में  परिवर्तन  नहीं  करेगी  |  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के

 वृद्ध  सरकारी  कर्मचारियों  की  उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  योजना  में  अथवा  केन्द्र  सरकार  की  योजना

 में  हमेशा  उपेक्षा  की  जाती  है  ।  जैसा  कि  wea  राज्यों  में  किया  जा  रहा  है  उसी  प्रकार  उत्तर  प्रदेश

 में  भी  कर्मचारियों  का  बेचैन  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  के  बराबर  होना  चाहिये  ।  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  के  कर्मचारियों  की  मांगों  पर  विचार  किया  जाना  जिन  कर्मचारियों  की  छंटनी  की

 गई  थी  उनको  वापिस  काम  पर  ले  लेना  चाहिये  ।  केन्द्र  सरकार  के  कर्मचारियों  ने  हड़ताल  की  थी
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 5  1890  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  राष्ट्रपति  की

 को  जारी  रखने  के  सम्बन्ध  में  स  विहित  स  कल्प

 लेकिन  केन्द्र  सरकार  ने  उनको  वापिस  लेने  से  इनकार  नहीं  उत्तर  प्रदेश  सरकार  भी  dar  ही

 क्यों  नहीं  करती  ?  zat  oF पिए  मन  श  सरकार  के  कर्मचारियों  के  नेताओं  को  वापिस  काम  पर  लेने  से  क्यों

 इंकार  करते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुये  |

 |  MR,  SPEAKER  in  the  Chair

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  14  जिले  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  के  शेष  अन्य  जिलों  में  शिक्षा  संस्थानों  में

 एम०  ए  अथवा  एस०  सी ०  तक  पढ़ाई  होती है  लेकिन  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  इन  14  जिलों  में

 एम०  ए  या  एम०  एस०  सी०  की  पढ़ाई  नहीं  ऐसा  भेदभाव  क्यों  है  ?  यदि  ऐसा  aw  दिया

 जाता  है  कि  शिक्षा  का  स्तर  ऊंचा  नहीं  होगा  तो  अन्य  जिलों  में  भी  उच्च  शिक्षा  को  समाप्त  किया

 जा  सकता  है  ।  गोरखपुर  विश्वविद्यालय  के  अधिनियम  में  संशोधन  किया  चाहिये  तथा  पूर्वी

 उत्तर  प्रदेश  के  अन्य  विश्वविद्यालयों  के  अधिनियमों  में  मी  संशोधन  होना  चाहिये  ताकि  पूर्वी  उत्तर

 प्रदेश  उच्चतर  दिक्षा  से  वंचित  न  हो  ।

 राज  भी  उत्तर  प्रदेश  में  अध्यापकों  को  कई  महीने  तक  aaa  नहीं  उनकों

 100  रुपये  दिये  जाते  fate  200  रुपये  की  रसीद  पर  हस्ताक्षर  करने  के  लिए  जाता

 इस  प्रकार  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  चोर  बाजारी  हो  रही  है  मेरे  विरोध  करने  पर  मुख्य  सचिव  ने  चेक

 द्वारा  aaa  दिये  जाने  की  पद्धति  को  प्रारम्भ  किया है  |  इस  पद्धति  का  सारे  उत्तर  प्रदेश  में  चालन

 किया  जाना  चाहिये  ताकि  श्रघ्यापक  ay  वेतन  से  वंचित  न  हों  ।

 उत्तर  प्रदेश  योजना  बोड़  सरजू  परियोजना  के  मामले  को  केन्द्रीय  योजना  आयोग  के  सामने

 उठाती  रही  है  ।  इसको  उत्तर  प्रदेश  के  कर  दाताओं  के  लिये  भार  स्वरूप  न  बनाया  जाय  |

 परियोजना  उत्तर  प्रदेश  के  पूर्वी  जिलों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  तथा  योजना  शझ्रायोग  की  शोर  से

 उपहार  स्वरूप  होना  चाहिये  |

 फैजाबाद  डिवीजन  की  जनसंख्या  भारत  के  कई  राज्यों  की  अपेक्षा  भ्रमित  है  ।  फिर

 जिलों  वाले  इस  डिवीजन  में  कोई  उद्योग  नहीं  पिछली  तीन  योजनाओं  के  दौरान  इसको  कोई

 सहायता  नहीं  दी  गई  ।  इस  क्षेत्र  में  न  कोई  विश्वविद्यालय  न  इर्न्ज।निर्यारंग  न  मेडिकल

 कालेज  कौर  न  ही  कोई  सरकारी  उपक्रम  ।  इलैक्ट्रोनिक्स  फैक्ट्री  ar  रही  केन्द्र  पौर  राज्य

 दोनों  मिल  कर  इसकी  सहायता  क्यों  नहीं  जिसके  लिए  यह  डिवीजन  हकदार

 पटेल  आयोग  के  निर्णय  को  फैजाबाद  डिवीजन  पर  भी  लागू  किया  जाना  चाहिये  ।

 विधि  तथा  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बताना  चाहता  हूँ  फैजाबाद  जिले  में  जहांगीर गंज

 का  थानेदार  मुगलों  की  भांति  शासन  कर  रहा  फैजाबाद  जिले  में  उभरी  तथा  wea  प्रशासनिक

 भ्र धि कारियों  के  कार्य  की  पुनः  जांच  कराई  जानी  घाघरा  नदी  इसी  जिले  से  होकर  जाती

 है  तथा  इस  जिले  में  कई  क्षेत्र  तथा  जमीनेਂ  बस्ती  जिले  के  gear तक  चली  गई  हैं  ।  इस  जिले के

 भूख  से  मर  रहे  कुछ  निर्जन  व्यक्तियों  की  भूमि  पर  चन्द्र  सिंह  के  नेतृत्व  में  कुछ  लोगों  ने  प्रतिकार

 कब्जा  कर  रखा  है  ।  इस  मामले  कौ  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 अयोध्या  श्री  राम चन्द  जी  का  जन्म  स्थान  हैं  ।  उसका  पर्यटक  केन्द्र  के
 रुप  में  विराम
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 Statutory  Resolution  re,  Continuance  of  Bhadra  5,  1890  (Saka  |
 President’s  Proclamation  in  respect  of  Uttar  Pradesh

 =

 जाना  चाहिये  |  उसके  खास  पास  के  स्थानों  का  भी  सुधार  किया  चाहिये  ताकि  लोग  वहां

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  अकबरपुर  तथा  अन्य  स्थानों  में  अस्पतालों  के  लिये  भ्रनुदान  दिये

 परे क  रने परन्तु  गत  तीन  वर्षों  से  कोई  अस्पताल  नहीं  बनाया  गया  राज्य  सरकार  को  वचन
 |

 चाहिये  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  किसानों  की  बहुसंख्या  है  we  फैजाबाद डिवीजन  में  किसान  रहते हैं  ।  क्या

 कारण  है  कि  उसकी  उपेक्षा  की  जा  रही है  ।  सरकार  ने  फैजाबाद-रायबरेली  सड़क  बनाने  का  वचन

 दिया  था  ।  इस  कार्य  की  श्योर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  |

 उत्तर  प्रदेश  का  ate  विकास  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  क्योंकि  यह  एक

 पिछड़ा  प्रदेश  फैजाबाद  डिवीजन  के  विकास  की  कौर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 Shri  Ramji  Ram(Akbarpur)  :  The  district  of  Faizabad  in  Uitar  Pradesh  has  been

 ignored  for  the  last  21  years.  Uttar  Praclesh  is  a  backward  State.  Spccial  attention
 should  be  given  for  its  proper  development,

 The  buildings  of  Primary  Schools  in  the  State  are  in  a  miserable  condition  and
 there  is  No  proper  arrangement  for  the  seating  of  students.  The  children  studying  in

 basic those  buildings  do  not  enjoy  even  the  amenities.  Thosn  buildings  should

 be  inspected  and  reconstructed  in  a  proper  manner.

 Compulsory  education  is  being  completely  ignored  in  the  State.  Scheduled

 cast®  People  constitute  mcre  than  twenty  percent  of  the  total  population  of  the  State.

 They  4re  Dot  provided  with  proper  housing  and  educational  facilties,  No  arrangements
 have  been  made  to  provide  employment  to  them.  It  is  disappointing  that  Harijan

 boys  4nd  girls  do  not  get  admission  in  colleges.  As  a  consequence  thereof,  they  have  to

 face  great  difficulties,  steps  should  be  taken  to  remedy  this  situation,

 Harijan  Sudhar  Shiksha  Samitiਂ  set  up  under  the  supervision  of  Harijan
 Welfare  Directorate  is  composed  of  such  Congressmen  from  whom  government  dues  are

 yet  to  be  realised  or  who  have  been  accused  of  embezzlement.  There  is  no  boarding
 house  fur  Harijan  students  in  tho  State.  The  money  allocated  by  the  Government  for

 building  boarding  houses  for  Harijan  students  was  being  utilised  for  certain  othor

 purposes.
 The  money  should  be  utilized  for  the  purpose  for  which  it  has  been

 allocated.

 The  district  of  Faizabad  is  backward  and  undeveloped.  Spinning  mills

 should  be  established  in  that  area  and  the  development  of  handloom  industry  in  the

 area  should  be  encouraged.

 The  number  of  polico  stations  in  the  district  haa  been  increased  and  the  number

 of  personnel  therein  also  requires  to  be  increased.  The  attitude  of  police  officials  of  the

 area  is  indifferent  to  its  problems,  They  are  not  willing  to  listen  to  the  grievances  of

 the  people,

 About  twelve  acres  of  land  has  been  attached  to  the  bungalow  of  the  District

 Magistrate  of  our  district.  The  previous  District  Magistrate  used  to  give  this  land  for

 cultivation  but  the  present  incumbent  has  refused  todo  80,  Land  should  be  allotted

 to  the  landless  labour,  Unless  that  is  done,  agriculture  will  not  improve.

 Tanda  and  Akbarpur  areas  of  Faizabad  district  are  dry,  It  is  necossary  to

 provide  irrigation  facilities  in  that  area,
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 उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  को
 27  1968

 ह  अधिप  एसपी  जारी  रखने  के  सम्बन्ध
 में  स  विहित  स  कल्प

 Tho  neo-Budhists  are  also  having  the  same  plight  as  other  Harijans  are  facing.

 They  are  also  Harijans  and  they  should  also  be  provided  the  facilities  which  are  being

 extended  to  other  Harijans,

 There  are  no  pucca  roads,  Pucca  roads  should  be  provided  in  this  back  ward

 area.  The  town  of  Tanda  has  a  population  of  about  36,000.  Therc  is  only  a  District

 Board  dispensary  there.  The  proposal  to  convert  this  dispensary  into  a  hospital  is  not

 matorialising.  A  Government  hospital  should  be  set  up  there.

 in  the  district  is  very  distressing,  Improvement ‘Lhe  condition  of  Roadways
 should  be  made  in  U.P.  Roadways.  The  condition  of  buses  is  very  bad.  Late  running  of

 buses  should  stop.

 Shri  B.N.  Kureel  (iZamsnehighat)  I  support  the  motion  for  extension  of  President’s

 rule  in  Uttar  Pradesh  by  six  months.  1  is  wrong  to  state  that  the  Congress  is  responsible

 for  the  introduction  of  President’s  Kule  in  U.P.  Samyukta  Vidhayak  Dal  failed  to  elect  a

 a  leader  ard  they  are,  therefore,  responsible  for  bringing  about
 rule,

 During  the  tenure  of  Samyukta  Vidhayak  Dal  Government  the  acl  ministration  had

 com  pletely  failed  in  the  State.  There  was  complete  anarchy.  The  condition  has  not  fuliy

 improved  yet.  Ducte  the  laxity  of  administration  Harijans  and  other  weaker  sections of

 the  community  are  suffering.  Nobody  Listens  to  their  prievancrs,  The  police  authorities

 are  COmMitting  execsses.  These  excesses  should  be  considered  at  high  level  and  necessary

 improvements  should  be  made  in  police  administration.

 The  country  as  well  as  the  State  of  Uttar  Pradesh  have  benefited  froin  planning.

 Big  industrialists  and  agriculturists  have  benefited  from  the  plans,  but  the  condition  of

 Harijans  and  landless  labour  has  not  improved.  Small  sc@le  industrics  should  be  established
 in  the  fuurth  Plan  so  that  weaker  sections  of  society  may  also  be  able  to  derive  benefit

 therefrom.

 Certain  Jand  reforms  have  been  effected  and  consolidation.  of  holdings  has  been

 done.  As  a  consequence  of  consolidation  certain  Jand  had  been  allocated  for  the  comstruc-

 tion  of  houses  for  Harijans.  That  land  has  been  usurped  and  the  Harijans  sre  as  they
 previously  were.  Land  should  be  allotted  to  the  landless  60  [1८  in  the  rural  areas.

 A  lot  has  been  done  fot  the  educational  advancement  of  the  Harijans.  In  view

 of  the  changed  circumstances  the  amout  of  scholarships  decided  in  1953-54  should  be.
 enhanced,

 Shri  Rangahas  objected  to  new  schemes  being  introdueed  in  Supplementary  Budget
 If  new  facilities  are  being  extended  to  the  agriculturists,  he  should  have  no  objection.

 श्री  छ्०  Fo  नायर  :  माननीय  श्री  विद्याचरण  शुक्ल  ने

 विवाद  शुरू  करते  समय  कहा  है  कि  राज्यपाल  कठिन  कायें  कर  रहे  हैं  तथा  दलगत  हितों  से  दूर रह

 कर  प्रशासन  चलाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  यदि  ऐसा  तो  राज्यपाल  बधाई  के  पात्र  राष्ट्रपति  के

 प्रतिनिधि  के  रूप  में  राज्यपाल  पर  केन्द्र  का  नियंत्रण  होता  है  तथा  कोई  दृढ़  इरादे  वाला  ऐसा

 ब्यक्ति  जो  संकट  पेंदा  होने  पर  अपने  पद  से  प्रथम  होने  को  तैयार  ऐसा  काम  कर

 सकता है  |

 वर्तमान  प्रशासन  के  विरुद्ध  मेरी  एक  शिकायत  यह  है  कि  जिल्ला  स्तर  पर  प्रशासन  बिल्कुल

 निकम्मा  हो  गया  है  |  बहराइच  ज़िले  में  जहां  से  सुनकर  मैं  श्राया  पुलिस  ने  बहुत  aide  फैला  रखा

 तथा  डाका  डालने  के  मामलों  में  पुलिस  कर्मचारियों  का  हाथ  होता  है  ।  1957  में  एक
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 Statutory  Rosolution  re,  Continuance  of
 August  27,  1968

 Heesideat  प  Ervelainat
 ion  in  respect of  Uttar  Pradesh

 ee

 पुलिस  अधिकारी  ने  एक  हरिजन  लड़की  के  साथ  बलात्कार  किया  ।  बाद  में  उस  अधिकारी  का

 तबादला  कर  दिया  गया  1

 1967  में  जरवाल  नामक  एक  गांव  में  डाका  पड़ा  ।  डाके  वाले  दिन  थाने  का

 प्रभारी  अधिकारी  acl  पर  था  ।  ऐसी  शिकायत  है  कि  वह  भ्रपराधियों  के  साथ  मिला  gm  होता

 है  at  अपराध  के  दिन  काम  पर  नहीं  भ्राता  ।  जब  अधिकारियों  से  शिकायत  की  जाती  तो  वे  इस

 कौर  कोई  ध्यान  नहीं  देते  ।  प्रशासनिक  व्यवस्था  के  ठप्प होने  का  एक  कारण  यह  है  कि

 उत्तर  प्रदेश  एक  बहुत  बड़ा  राज्य  है  तथा  उसकी  समस्यायें  भी  बहुत  अधिक  मुख्य  सचिव  तथा

 पुलिस  के  महा  अधीक्षक  को  उन  मामलों पर  विचार  करने  का  समय  नहीं  मिलता  ।

 मत  जिला  प्रयास  व्यवस्था  में  कुछ  परिवर्तन  किया  जाना  श्रावस्ती  है  ।  यदि  अधिकारी

 इन  मामलों  को  नहीं  सुनते  तो  हमें  उन  पर  विचार  करने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  स्थापित  करनी

 चाहिये  ।  ऐसा  तभी  सम्भव  है  जब  राज्यपाल  लोगों  की  शिकायतें  शीघ्र  सुनने  तथा  उन्हें  करने

 के  लिये  प्रत्येक  जिले  में  समिति  नियुक्त  करने  की  व्यवस्था  करें  ।

 Shri  Chandrika  Prasad  (Ballia):  The  people  of  Ballia  district  are  angry  with  the
 because  of  the  police  firing  there  on  8th  August.  There  was  no  justification  for voli  ce

 resorting  to  firing  as  there  was  no  communal  tension.  Judicial  enquiry  should  be  conducted

 in  this  matter  so  that  the  guilty  persons  may  be  punished  and  such  incidents  may  not

 recur  in  future.

 The  family  of  the  youmgman  killed  as  a  result  of  this  firing  should  be  adcquatcly

 compensat  ed.

 It  isvery  sad  that  the  officersdo  not  pay  any  attention  to  public  grievances.

 In  Takrauli  village  of  Ballia  district  the  Muslims  have  been  allotted  some  land  by  the

 village  Pradhan  for  burial  of  dead  bodies  there.  jut  they  are  not  allowed  to  do  so  there.

 Some  guddas  have  a  hand  in  this.  This  complaint  should  be  immediately  attended  to.

 All  school  and  college  buildings  in  Ballia  were  heavily  damaged  by  the  Flocds

 wrote  tothe  State  as  well  as  the last  year.  We  Ceniral  Government  for  help  in  this

 connection  but  sofar  nething  has  been  donc.  This  should  be  attended  to  without  further

 delay.  The  question  of  providing  a  boarding  house  for  the  Harijan  students  should  also  be

 eXamined.

 It  isa  metter  of  great  regret  that  the  SVD  Government  stopped  the  aid  given  to

 Harijans  for  nouse  building  and  industrial  purposes.

 There  are  large  mumber  of  landless  Harijan  labourers  in  Eastern  U.P.  They  are

 engaged  in  cultivationin  the  Pilibhit  and  other  districts.  But  they  are  being  prevented
 to  cultivate  that  land  on  the  plea  that.  the  Jand  is  forest  land  although  there  are  no  for-
 ests  there.  Government  should  take  into  accounc  the  fcelings  expressed  by  those  people

 and  allow  them  to  cultivate  that  land.

 There  wasa  Community  Listening  Scheme  in  U.P.  The  8.V.D.  Government  was

 thinking  in  terms  of  discontinuing  this  scheme  but  the  Cabinet  could  not  come  to  any
 decision,  so  the  scheme  continued.  But  now  the  scheme  is  being  discontinued.  Many  per-
 sons  would  be  rendered  jobless  as  aresult  thereof,  So,  this  matter  should  be  re-cxamined

 sym  pathetically.

 The  proposal  regarding  Rasti  Sugar  Factory  hasbeen  under  consideration  for  the
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 last  eleven  years.  But  nothinghas  come  out  of  it  sofar.  Decision  should  be  taken  in  this

 maiter  without  any  further  delay.

 The  enhancement  in  electricity  rates  would  have  an  adverse  effect  on  agricultura
 production.  This  matter  should  be  reconsidered.  [  went  to  say  a  word  or  two  about  the

 Hindi  typewriters,  They  have  been  purchased  but  typists  are  not  being  appointed  to  work
 on  them.  If  we  want  advancement  of  Hindi  we  should  not  remain  content  only  with
 machines.

 The  pension  used  to  be  given  to  the  freedom  fighters  in  my  district  and  other  east-

 ern  districts  has  been  stepped.  Government  should  sce  that  thes
 people

 are  given  some

 assistance.

 Utter  Pradesh  is  a  backward  Stato.  So  far  as  education  and  hospital  facilities  are

 concerned,  there  is  great  scope  for  improvement  there.  There  is  also  unemploy-
 ment  in  U.P.  This  is  a  very  serious  problem  and  some  solution  should  be  found  out  for  11,

 Shri  Jageshwar  Yadav  (Banda):  After  the  imposition  of  the  Presidcnt’s  rule  in  the
 State  corruption  has  become  more  rampant.  No  department  is  free  from  this  malady,  In
 the  judicial  department  also  Cases  remain  pending  for  years  and  the  persons  who  cannot

 arrange  for  their  bail  have  to  rut  in  jail  without  judgement  from  the  courts.  The  officers,
 irrespective  of  their  departments,  have  no  sense  of  discipline.  Their  only  aim  is  to  make
 money.  Unless  steps  aretaken  to  get  rid  of  these  corrupt  officials,  administration  cannot
 be  improved.

 The  Jhansi  divison  comprising  Jalaun,  Hamirpur,  Banda  etc.  has  seen  no  develop-
 ment.  Many  rivers  originate  from  here.  Dams  can  be  constructed  on  these  rivers.  Canals
 can  also  be  taken  out  from  these  rivers  for  irrigation  purposes.  Government  should  devise
 some  plan  for  development  of  this  area.  Iurge  the  Government  to  Pay  special  attention
 to  this  Division.

 There  is  a  case  of  a1aiiway  line  pending  from  many  years.  Starting  from  Lalitpur
 via  Khajuraho,  Ajaygarh  via  Banda  districtand  on  to  Manakpur  this  line  terminates  at
 Badgarh  station,  If  thisline  is  connected  it  would  be  very  advantageous  for  the  people  of
 this  01४ 1510 11.

 There  is  no  need  to  extend  the  1९७1€11175  rule  for  another  6  months.  {nstead
 elections  should  be  held  as  soon  as  possible  so  that  a  popular  Minisiry  may  be  installed
 in  the  State.

 Shri  Gayoor  All  Khan  (Kairana)  :  During  the  last  21  years  of  Congross  rule  the
 State  has  not  made  aby  progress  as  the  ruling  party  was  engaged  ia  settling  its  intern
 fends,  Last  the  SVD  Government  cé&me  into  office  and  it  was  hoped  that  they  would  be

 able  to  do  something  for  the  development  of  this  State,  But  the  Central  Government  could
 not  tolerate  the  SVD  Government’s  remaiuing  in  office  and  they  played  such  tricks  which
 resulted  im  the  resignation  of  Shri  Charan  Singh  from  the  Chief  Ministership  of  the  SVD
 Government.  After  that  no  party  was  given  any  opportunity  to  form  a  popular  Govern-
 ment  and  President’s  rule  was  imposed  there.  Today  we  seo  that  mal-practices,  corruption
 and  bribery  are  rampant  in  the  administration  there.

 The  law  nd  order  situation  in  the  State  has  deteriorated  very  much.  The  police
 atrocities  are  beyond  description.  How  is  it  justified  to  extend  suoh  an  administration  for  १
 further  period  of  six  months  there  ?  Presumably  the  demand  for  extension  of

 thePresident’s
 rule  is  being  made  to  solidify  the  position  of  thea  Congress  party  so  that  it  may  come  into

 power  there.  But  this  dream  of  the  Congress  patty  would  not  be  realised  as  the  SVD
 Government  has  won  the  hearts  of  the  people  during  its  brief  tenure  of  10  months.  The
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 Statutory  Resolution  re.  Continuance  of  5  Bhadra,  1890  (Saka)
 President’s  ए. 00]82]181:1 017,  in  respect  of  Uttar  Pradesh

 eee

 SVD  Government  has  rendered  so  much  service  for  the  people  in  this  brief  period  which
 the  Congress  Government  could  not  render  during  the  last  20  years  of  its  rule.

 It  is  uselessto  say  that  the  crimesin  the  State  have  come  down  after  pthe  Timpo=
 tion  of  the  President’s  ruJe.  The  fact  is  that  the  police  officials  refuse  to  register  cases.
 siThe  persons  who  go  to  the  policestations  for  registering  the  cases  are  beaten  up.  Such
 things  should  be  stopped.

 There  isno  need  to  extend  the  President’s  rule  there.  Mid-  term  elections  should  be
 held  during  September-October  so  that  a  representative  and  stable  Government  may  be
 installed  there  early.

 Shri  Chandra  Jeet  Yadav  (Azamgarh)  :  The  proposal  to  extend  the  President’s
 rule  in  the  Statefor  another  six  months  should  be  supported  as  almost  all  political  par-
 ties  agvee  that  the  elections  should  be  heid  there  in  February  next.  It  is  a  matter  of  great
 regret  that  even  after  20  years  ofindependence  the  peopl:  of  U.P.  are  lagging  behind
 very  much  and  groaning  under  poverty.  This  problem  should  be  attended  to  and  its  solu-
 tion  found  out  at  the  national  level.

 It  is  an  absolute  lie  to  say  that  the  Central  Government  has  favoured  Uttar
 Pradesh.  In  all  8  lakh  tubewells  have  been  sunk  in  the  country.  Out  of  these  4  lakh  tube-
 wells  have  been  sunk  in  Madras  and  15  lakh  in  Maharashtra  whzreas  only  £3000  tube-
 wells  have  been  sunk  in  Uttar  Pradesh.  We  have  acccpted  the  principle  of  balanced  dive-

 lopment.  Therefore  8.11  the  States  should  be  developed  ona  uniform  basis,  80  parcent  of

 our  population  lives  on  agriculture.  Therefore,  it  is  not  possible  to  make  any  real  headway
 unless  something  is  done  to  improve  the  lot  of  the  farmers  in  this  country.  Adequate
 attention  should  be  paid  towards  the  problems  of  the  farme:s,  What  aciually  happened

 during  the  tenure  of  the  SVD  Government,  instead  cf  giving  more  fucilities  to  the  far-=

 mers  they  enlianced  the  rates  of  electricity.

 Even  if  we  assume  that  the  people  are  angry  with  the  Congress  party  and  they
 have  voted  against  the  Congress  in  many  States,  it  is  not  proper  to  blame  the  Congress

 party  because  we  have  seen  how  the  coalition  Governments  functioned  in  the  various

 States.  The  slogan  of  a  national  Government  is  dangerous  and  reactionary.  Such  a

 Government  cannot  succeed  unless  it  has  a  common  political  ideology  and  programme
 before  it.

 The  Central  Government  is  not  to  blame  for  the  backwardness  of  the  State,  The

 administration  of  the  State  is  to  be  blamed  for  this  as  it  has  failed  to  place  its  problems
 before  the  Centre  in  en  effective  manner.  Now  the  Governor  has  set  up  &  high  level

 commission  on  planning  in  which  all  the  political  parties  have  been  represented.  Theso

 people  should  invite  the  attention  of  the  Central  (20४ ८111 1716111:  towards  the  problems  of
 the  State  sothat  action  may  be  taken  for  solving  these  problema.

 The  eastern  districts  of  U.P.  are  very  backward.  The  Patel  Commission  has

 made  certaif  recommendations  for  the  development  of  these  disiricts.  But  they  have
 not  been  implemented  so  far,  It  has  becn  suggested  that  whatever  big  industrics
 ment  intend  to  set  up  and  whatever  communication  facilities  they  intend  to  provide
 in  the  State,  the  eastern  districtsof  U,P.  should  be  given  preference  over  others.  With
 these  words,  1  support  this  Resolution.

 Shri  Raghuvir  Singh  Shasiri  (Baghpat):  The  difficulties  of  the  people  of  the  State

 have  been  aggravated  after  the  imposition  of  the  President’s  rule  therc.  The  Govern-
 mont  have  enhanced  the  rate  of  procurement  of  wheat  from  Rs.  76  pcr  quintal  to  Rs.81

 Per  quintal.  But  what  actually  ha)  pened  was  that  the  wheat  was  purchased al  the  rate
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 of  Rs.65  per  quintal  from  the  market  and  sold  to  (0०४8 5  at  the  rate  of  Rs.8l  per

 quin  tal.  It  means  that  the  difference  of  these  two  pricea  was  shared  by  the  Government

 inspector  and  broker  and  the  poor  farmer  was  looted  in  this  manner,

 Although  the  Central  Government  had  promised  earlier  that  the  rates  of  electri-

 city  would  not  beallowed  to  excced  12  paise  per  unit  in  any  parc  of  the  country,  yet
 the  Governor  of  Uttar  Pradesh  has  issued  orders  to  the  offect  that  the  farmers  will  have
 to  pay  the  electricity  charges  at  the  rate  of  23  paise  per  unit.  It  means  that  the  far-

 mets  would  be  compelled  not  to  usc  tubewells  which  will  have  an  adverse  effect  on

 agricultural  production,

 There  aro  many  farmers  in  thecountty  who  have  taken  power  connection  for
 their  tubewells.  [t  would  be  most  proper  to  allow  them  to  make  use  of  power  for

 operating  their  crushers,

 The  Governor  had  issued  an  ordinance  for  the  setting  up  of  a  Inquiry
 Commission  at  the  instance  of  the  SVD  Government,  But  that  ordiiance  has  now  been
 withdrawn.  This  commission  was  to  bo  set  up  by  the  High  Court  for  probing  into  char-

 gesagainst  public  men—whether  they  be  ministers  or  politicians,  I  om  not  able  to
 understand  why  this  ordinance  has  been  withdrawn  now  by  the  Government.

 There  waso  Director  of  Vigilance  when  Shrimati  Sucheta  Kripalani  was  the

 Chief  Minister  of  Uttar  Pradesh.  200  cases  were  referred  to  it  by  her  for  making  a  probe,
 The  SVD  _  Government  also  directed  the  Director  of  Vigilance  to  investigate  these

 cases,  But  after  the  imposition  of.  the  President’s  rule  there  this  ordinance  was  also
 withdrawn  and  that  officer  was  reverted  and  transferred  elsewhore.  He  was  well  known
 for  his  honesty  but  he  has  been  penalised  for  this.

 Iam  connected  with  several  Sanskrit  instituticns  in  the  State,  There  wasan

 independent  out  inspection  of  these organisation  to  carry  institutions,  But  this

 organisation  has  now  been  morged  with  the  office  of  the  Director  of  Education,  The
 clerks  of  the  Deputy  Inspectors  will  now  demand  money  from  these  institutions  also
 on  the  plea  of  getting  more  aid  for  them.

 The  administration  there  has  bocome  very  careless  now  so  far  as  public  com.

 plaints  are  coacerned.  I  am  telling  this  from  my  personal  experience.  They  do  not
 care  to  reply  letters  from  M.Ps  or  even  Union  Ministers.

 Lhe  SVD  Government  had  not  imposed  any  restriction  on  the  use  of  crushers

 by  farmers  for  crushing  Sugarcane  and  the  farmers  got  roasonable  prices  for  their
 produce.  But  now  the  farmers  fearthat  some  restrictions  would  again  be  imposed  on
 them  during  the  President’s  rule  and  that  they  would  be  compelled  to  giva  all  their

 sugarcaDe  to  the  sugar  mills  during  the  coming  season,  I  hope  that  the  earlier  con-
 cession  will  not  be  withdrawn,

 The  eastern  districts  are  extremely  backward  from  the  economic  point  of  view.

 For  the  economic  development  of  these  districts  the  State  should  be  divided

 into  two  independent  administrative  units—one  for  the  western  districta  and  the  other

 for  the  eastern  districts  so  that  there  may  not  be  scope  for  any  complaint  in  future.

 Shri  Sharda  Nand  (Sitapur)  :  The  President’s  rule  should  not  be  extended  there

 or  @nother  six  months,  Qn  the  contrary  it  should  be  lifted  as  early  as  possible.  The

 farmers  in  the  State  are  facing  great  difficulties  after  the  imposition  of  the  President's

 tule.  Water  for  irrigation  is  not  being  made  available  to  them,  The  power  charges  have

 also  been  enhanced.  We  wanted  a  clarification  from  the  hon.  Minister  on  this  point.
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 Continuante  of  President’ Statutory  Resolution  Re  August  27,  1966

 Proclamation  in  respect.  of  Uttar  Pradesh

 In  U.  P.2  Cano  Union  and  Govt,  made  a  plan  to  construct  concrete  roads,  But
 in  a  decade  the  work  has  not  been  completed  as  the  PWD  had  neglected  this  work.  Now

 they  Say  that  they  have  norg  ot  the  money.  request  the  Central  Govt,  now  to  get  the

 half  built  roads  completed

 here  was  a  proposal  to  set  up  a  small  tractor  factory  in  Uttar  Pradesh.  What

 has  happened  to  that  proposal  ?  Six  or  seven  licences  have  been  issued  for  manufactur

 ing  of  high  power  tractors.  But  no  provision  has  been  made  for  the  manufacturing  of

 small  tractors  which  are  so  much  in  demand

 Injustice  has  been  done  with  regard  to  education  in  Uttar  Pradesh,  Attempts

 are  being  made  toreimpose  English  there.  The  primary  teachers  in  villa,es  are  in

 great  difficulty.  want  that  investigation  should  be  entrusted  to  C.  1,  in  thia

 regard.

 Nothing  has  beendone  with  regard  to  consolidation  of  holdings  in  U.P.  Firsity

 the  staff  did  not  complete  the  workin  time  and  when  the  time  of  their  work  is  up  then

 they  made  wrong  entries  and  harassed  the  farmers  This  aspect  should  also  be  looked

 into

 People  are  greatly  ogainst  family  planning  in  U,P.  They  should  not  be  compelled

 to  get  themselves  operated.  Taking  all  these  things
 into  consideration,  I  suggost  that

 the  President's  Rule  should  now  come  to  an  end  there.

 श्री  रंगा  स्पष्टीकरण  के  रूप  में  मैं  व्यक्ति  बताना  चाहता  हूँ
 कि  मैंने

 नलकूपों  और  सिंचाई  परियोजनाओं  के  बारे  में  उल्लेख  किया  था  ।  मेरा  कहने  का  श्रभिप्नाय  यह  नहीं

 हे  कि  मैं  उत्तर  प्रदेश  में  होने  वाली  प्रगति  या  उसको  उपलब्ध  होने  वाली  धनराशि  का  विरोध

 करता  हूँ  ।  मेरा  कहने  का  अभिप्राय  केवल  इतना  ही  है  कि  इन्हें  इन  बातें  पर  पहले  ही  विचार कर

 लेना  था  सनौर .  राष्ट्रपति  के  शासन  की  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  चाहिये  थी  ।  वे  इन  सब  बातों  पर  a

 विचार कर  रहे  हैं  कौर  बमुह  इस  कुछ  राजनीतिक  हित  शंका  होती  है
 ।

 अन्यथा  मैं  पास
 की

 गई

 दानों के  पक्ष  में  हूं  ।

 Minister  of  State  ि  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  Vidya  Charan  Shukla)

 Iam  gl  ad  that  you  have  classified  it,  We  have  received  many  suggestions.  We  will  con

 sider  all  of  them  and  take  necessary  action,

 It  is  not  correct  tosay  thatthe  Centre  has  been  giving  mofe  assistance  to  U.P

 after  it  has  come  under  President's  Rule.  We  have  always  been  giving  the  requisite  agsist -

 ance  to  U.P.  It  may  be  possible  that  their  assistance  is  now  being  utilised  in  such:a

 manner  thatitis  doing  more  good  to  public  than  befor

 In  general  we  have  never  made  any  discrimination  with  U.  The  assistance  is

 not  being  given  on  political  consideration,  Our  main  aim  behind  this  assistance  is  to

 solve  of  the  problems  of  the  people  as  carly  as  possible

 Prof.  Ranga  has  said  something  about  Constitution.  The  procedure  to  be  adopted

 for  the  allocation  etc.  I  want  to  tell  him  is  all  humility,  that  we  have  to  work  according
 to  our  (0115:1 11011  and  if  he  wants  to  make  any  क  mendment  in  the  Constitution  there

 is  aset  procedure  for  it  He  has  suggested  that  we  should  have  all  party  Govt.  at

 e  Centre,  Humbly  say  that  we  have  a  bitter  experience  of  all  party  Governments
 in  the  States,  They  will  take  the  country  to  the  dogs  If  few  parties  unite  th  emsc]ves
 and  form  ea  Government  without  any  ideology  or  understandin  no  public  interest
 will  bo  servod  and  the  country  will  suffer
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 5  1890  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा

 बलणणाायतयइएयएयएल्‍एए” ं गणन  —
 को  जारी  रखने के  बारे  में

 संविहित  संकल्प

 Sri  R,  K.  Sinha  has  said  so  many  thingsin  regard  to  Faizabad,  I  agree  that  a

 lot  of  work  has  to  be  done  for  the  development  of  Faizabad  Division.  We  will  consider

 their  demands  regarding  the  dovelopment  of  that  area,  Every  effort  willbe  made  to

 solve  their  problems  during  the
 President's

 rule,

 Sofor  asthe  question  of  amendment  to  the  Gorakhpur  University  Act,  the

 matter  is  under  consideration  by  the  U.P.  Gov:rnment  and  itishoped  that  a  proper
 decision  will  be  taken  in  that  matter  in  due  course.

 Shri  Ramji  Ram  has  put  forward  the  case  of  Harijans.  I  want  to  say  that  it  has

 always  been  the  policy  of  the  Government  to  give  special  he'p  to  Herijans,  Adivasis  and

 other  backward  classes,  so  that  they  may  make  progress.  If  any  specific  difficulties  experi-

 enced by  these  pcople  are  brought  to  our  notice,  appropriate  action  will  be  taken  in  that

 matter,

 Much  has  been  said  regarding  police  firing  in  Ballia.  The  Government  is  consi-

 dering  to  appoint  a  senior  member  of  the  State’s  Revenue  Board  to  investigate  the

 matter,

 Scveral  hon.  Members  have  referred  regarding  unemployment  problem  in  U.P.
 The  entire  country  is  facing  the  similar  problem.  But  itis  very  srious  in  U.  P.  Weare

 giving  special  attention  to  solve  thia  problem  in  the  Fourth  Plan,

 Reference  has  also  been  made  with  regard  to  problema  facing  Easterr  Districte:

 A  special  report  has  been  prepared  with  regard  to  these  Districts.  But  ic  cannot  be  said

 how  far  the  recommendations  made  in  this  reports  have  been  implemented.  It  is  a  known
 fact  that  there  are  problems  and  cpecial  efforts  should  be  made  to  solve  those  problems,

 FH,  is  one  State  and  efforta  should be  made  for  iis  overall  development.

 Some  members  have  complained  of  corruption  in  administration.  Such  type  of

 allegations  will  discourage  the  officers  from  doing  work.  5]  ecific  charges  ageinst  officers
 should  be  brought  to  our  notice.  So  that  necessary  action  may  be  taken.  General]  char.

 ges  wil]  discourage  all  officers.  There  are  ome  officers  who  are  honest.  There  may be
 some  dishonest  officers  also.  If  the  allegations  are  found  correct  necessary  action  will
 be  taken  against  corrupt  persons.  Allegations  have  also  been  made  against  the  officers
 and  Chairman  of  the  Zila  Parishads,  I  againrequest  the  hon.  Members  not  to  make  gene-
 ral  allegations,

 I  want  to  tellthe  hon.  members  that  the  President’s  Rule  isfor  a  short  period.
 We  cannot  start  such  schemes  which  may  put  heavy  burden  onthe  Government.  We
 want  that  a  positive  programmes  of  public  good  and  public  welfare  are  launched  during
 the  period  of  Presid  ent’s  Rule.

 It  has  been  said  that  the  Centre  was  trying  to  topple  down  the  SVD  Government.
 It  is  a  well  known  fact  that  how  ihat  Government  fell].  It  is  of  no  use  to  accuse  anybody.
 The  correct  way  is  to  try  to  understand  things  correctly.

 We  were  compelled  to  impose  Rule  only  when  we  were  satisfied  that
 the  could  not  !  work  constitutionally.  It  has  always  been  our  efforts  that
 comocractic  institutions  in  our  country  may  function  according  to  the  constitution  so
 that  there  may  not  be  political  instability.  People  suffer  due  to  instability.

 We  want  that  the  elections  should  be  held  in  February,  Since  it  is  not  poss-
 jble  to  hold  elections  within  six  months  we  have  to  extend  the  President‘s  Rule  for
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 Statutory  Resolution  re,  continuance  of
 Bhad  re  1890  (Saka  |.

 President’s  Proclamation  in
 Bespest

 of  Wost  Bengal
 1  102  ees

 another  six  months,  With  these  wordsI  feel  that  the  House  wjl]  accord  its  sanction  for
 extension  of  President’s  rule  for  another  six  months.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रब  मैं  श्री  स०  मो०  बनर्जी  के  संशोधन  को  सभा  में  मतदान  के  लिये

 रखता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  1  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  अस्वीकृत  हुआ
 The  Amendment  No.  1  was  put  and  00281  1760

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 ‘far  यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  के  सम्बन्ध

 में  दिनांक  25  1968  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  को  दिनांक  15  प्र  1968

 की  बाद  की  उदुघोषरा  द्वारा  परिवर्तित  25  1968  से  मास  की  अग्रेतर  अवधि

 के  लिए  निरन्तर  लागु  रखने  का  ग्रनुमोदन  करती  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  motion  was  adopted,

 पश्चिमी  बंगाल  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा  को  लागु

 रखने  के  बारे  में  सं विहित  संकल्प

 STATUTORY  RESOLUTI  ON  RE,  CONTINUANCE  OF  PRESIDENT'S
 PROCLAMATION  IN  RESPECT  OF  WEST  BENGAL

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कब  सभा  परिश्रमी  बंग/ल  के  बारे  में  संकल्प  पर  विचार  करेंगी  ।

 गृह-कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  विद्या  चरण  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अंतगर्त  पश्चिम  बंगाल  के

 सम्बन्ध में  दिनांक  20  1968  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  22  1968

 से  छः  मास  की  भ्र ग्रे तर  अवधि  के  लिए  निरन्तर  लागू  रखने  का  अनुमोदन  करती  है  1.0

 उपाध्यक्ष  महोदय
 >  प्रस्ताव  प्रस्तुत  :--

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अन्तर्गत  पश्चिम  बंगाल  के

 सम्बन्ध  में  दिनांक  20  1968  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  22  1968

 से  छः  मास  की  अग्रेतर  अवधि  के  लिए  निरन्तर  लागू  रखने  का  अनुमोदन  करती

 इस  बारे में  कुछ  संशोधन हैं  ।  सब॑  श्री स०  मो०  बनर्जी  कौर  देवेन  सेन
 में  इस  समय

 सभा  में  उपस्थित  नहीं  हैं  ।  श्री  ज्योति  बसु  से  संशोधन  का  व्या  हुमा  ?

 श्री  ज्योति मंथ  बसु  :  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  5  प्रस्तुत  करता हूँ  ।

 श्री  गणेश  घोष  :
 मैं  अपना  स  बोधन  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 उपाध्यक्ष  महो  दय  :  दोनों  ही  सोहन  सभा  के  सामने  हैं  ।

 श्री  बिद्या  चरण  शुक्ल  :  पश्चिमी  बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन  को  जिन  परिस्थितियों

 में  लागू  किया  है  वह  सुविदित  पश्चिमी  बंगाल  में  कई  दलों  की  साँठ-साँठ  के  कारण  ही

 यह  कठिनाई  हुई  ।  वहां  राजनीतिक  कठिनाइयां  इस  सीमा  तक  पहुँच  गई  कि  सार्वजनिक  हित  में

 यह  आवश्यक  हो  गया  कि  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लागु  किया  जाये  ।  शौर  इसी  कारण  वहां

 afa  चुनावों  के  आदेश  दे  दिये  गये  ।
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 G4. 27  1  ब्  पश्चिमी  बंगाल  में  राष्ट्रपति  की  उद्घोषणा

 ह
 _  को  लागू  रखने  के  बारे  में

 स
 विहित

 स
 कल्प

 वहां  राष्ट्रपति  शासन  लायू  होने  के  बाद  लोगों  कठिनाइयां  दूर  करने  शौर  प्रशासन  में

 सुधार  करने  के  लिये  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  हम  यह  चाहते  हैं  कि  राष्ट्रपति  शासन  के  दौरान  ala-

 जनक  हितों  कल्याण  के  लिये  ठोस  कार्यक्रम  घ्नारम्भ  किया  जाये  ।

 इसके  अतिरिक्त  हम  यह  भी  चाहते  हैं  कि  ऐसे  बहुत  सी  योजनाएं  जिनके  लिये  धन  की

 मंजूरी  दे  दी  गई  है  लेकिन  जिन्हें  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  को  उचित  रूप  से  क्रियान्वित  किय

 जाये |

 इन  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  में  कठिनाइयां  सामने  झा  रही  हैं  ।  सबसे  अधिक  क

 नाई  इस  बात  की  है  कि  हम  चाहते  हैं  इस  कार्यक्रम  का  भार  मध्यावधि  चुनाव  के  बाद  जाने  बाली

 सरकार  पर  न  पड़े  ।

 परिश्रमी  बंगाल  में  हाल  ही  की  बाढ़  से  गम्भीर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  बाढ़ग्रस्त  लोगों

 को  सहायता  देने  को  यथा  सम्भव  कोशिश  को  जायेगी  |

 जहां  तक  कानून  सनौर  व्यवस्था  का  gat  हैं  पश्चिमी  बंगाल  में  राष्ट्रपति  शासन  लागु

 किये  जाने  के  पहचान  शौर  व्यवस्था  में  बहुत  सुधान  gar  है  ।  जैसे  ही  राज्य  प्रसासन  में

 पात  or  रवैया  समाप्त  हो  जायेगा  कानून  कौर  व्यवस्था  सामान्य  हो  जायेगी  |

 श्रमिकों  की  स्थिति  में  भारी  सुधार  र  बहुत  से  कारखाने  औद्योगिक

 जिन्होंने  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किये  जाने  के  कुछ  समय  पूर्व  कार्य  करना  बन्द  कर  दिया  अब

 उत्पादन  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  है  ।  श्रमिकों  में  बहुत  कम
 श्रस

 तोष  है  कौर  सरकार  यह  चाहती  है

 कि  श्रमिकों  की  सदस्यों  को  सहानुभूति  पूर्ण  हल  किया  जाये  ।

 राष्ट्रपति  का  शासन  लागू  होने  के  पश्चात  aa  बंगाल  में  घटाव  नहीं  हुए  हैं  ।  देश  की

 सामान्य  अधिक  स्थिति  के  कारण  वहां  कुछ  सामान्य  को  स्थिति  हैं  ।  चूंकि  झन  देश  की  आधिक

 स्थिति  में  सुधार  हो  रही  है  यह  तराशा  की  जाती  कि  श्रौद्योगिक  कौर  इस  क्षत्र  में  कुछ

 समय  बाद  स्थिति  सामान्य  हो  जायेगी  ।

 आगामी  मध्यावधि  चुनावों  के  बारे  में  लोगों  में  कुछ  गलत  फहमी  है  ।  यह  भी  ara  लगाये

 गये  हैं  कि  चुनाव  को  स्थगित  किये  जाने  के  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।  चुनाव  की  तारीख  मुख्य  चुनाव

 चुनाव  आयोग  झ्र  मुख्य  राजनीतिक  दलों  से  सलाह  करके  निर्धारित  को  जाती  है  ।

 मुख्य  चुनाव  श्रायुक्त  ने  उनसे  परामशं  के  पश्चात  फिलहाल  यह  तारीख  नवम्बर  से  निर्धारित  की  है  ।

 यदि  इस  तारीख  में  कोई  परिवर्तन  किया  जायेगा  तो  वह  मुख्य  चुनाव  arg  दारा  ही  किया

 जायेगा  |  हम  तो  पश्चिमी  बंगाल  में  निष्पक्ष  शौर  न्यायोचित  चुनाव  देखना  चाहते  हैं  ;

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्राप  शायद  शौर  बोलना  चाहेंगे  ।

 थ्री  विद्या  चरण  शुक्ल
 :  जी

 हां
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तब  पता
 भाषण  कल

 जारी  रखें  ।
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 Discussion  re.  Elettricity  Corporation  August  27,  1968

 eee  निधि  ——__—

 बिजली  निगम  के  बारे  में  चर्चा

 DISCUSSION  RE.  ELECTRICITY  CORPORATION

 ज्योति मंथ  बसु  यह  ब्रिटिश  एकाधिकार  प्राप्त  फर्म  है  कौर  इसे  पुरे

 कत्त  में  बिजली  वितरण  झर  विद्युत  जनना  करने  का  अधिकार है  ।  उन्होंने  13  सप्लाई  उपायों

 को  हाथ  में  लेकर  ज्यादती  की  है  ।  वे  उपक्रम  अधिक  बिजली  पैदा  नहीं  करते  दामोदर  घाटी

 परियोजना  जो  सरकारी  उपक्रम  है  हानि  में  चल  रही  है  ।  वह  प्रतिशत  लगभग  100  मेगावाट  बिजली

 5  पैसा  प्रति  के  हिसाब  से  सी०  एस०  सी०  को  बेचती है  प्रौढ़  सी  ०  एस०  सी ०  उसे  17  पैसे

 प्रति  यूनिट  के  हिसाब  से  दुबारा  बेचती  है  ।  एक  कौर  तो  सरकारी  उपक्रम  को  भारी  हानि  होता

 है  कौर  दूसरी  wit  ब्रिटिश  इलेक्ट्रीक  सप्लाई  इसका  लाभ  उठा  रही  है  ।

 कलकत्ता  बिजली  सप्लाई  निगम  एक  व्यापारिक  संस्था है  जो  भ्रघिकांश  रूप  से  भारतीय

 पुलिस
 wt  सरकारी  क्ष  त्न  का  बिजली  का  व्यापार  करती  1958  में  इस  निगम  ने  15010

 लाख  यूनिट  बिजली  बेची  थी  जबकि  1967  में  इसने  25200  लाख  यूनिट  बिजली  बेची है
 ।  इससे

 सरकारी  कोष  को  हानि  हुई  है  ।  निगम  के  लाभ  में  पिछले  वर्षों  की  तुलना  20  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 है  ।  इस  प्रकार  भारतीय  पूजी  का  उपयोग  कर  इस  निगम  ने  गत  दस  वर्षों  में  बहुत  लाभ  जीत

 किया  है  ।  1952  तक  यह  एक  करोड़  रुपये  था  ौर  अरब  यह  दो  करोड़  रुपये  से  कम  नहीं  है  ।

 इस  तथ्य  के  बावज़ूद  कि  राज्य  बिजली  बोर्ड  ने  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  कलकत्ता  बिजली

 सप्लाई  निगम  को  चलाने  तथा  उसे  झ्र पने  अघिकार  में  लेने  की  इच्छा  व्यक्त  कर  दी  है  चुनाव  के  लिए

 चन्दा  एकत्र  करने  वाले  इस  निगम  की  wats  में  विस्तार  करने  में  लगे  हुए  हैं  ।  यदि  अवधि  में  वृद्धि

 की  जाती  है  तो  इसका  अर्थ  यह  होगा  कि  सरकार  उनको  लूटमार  के  लिए  और  sages  रही  है  ।

 किसी  विदेशी  कम्पनी  को  मादल  हवाई  पन्नों  तथा  गोलाबारूद  के  कारखानों  के

 au के  मामलों में  अ्रचुमति  नहीं दी  जा  सकती  ।  यदि वह  चाहे  तो  समूची  चीज  में  तोड़फोड़ कर

 सकते  हैं  ।  यहं  कि  महत्वपूर्ण  पहलु

 कांग्रेस  सरकार  द्वारा  1956  में  प्रौद्योगिक  संबधी  नीति  में  यह  कहा  गया  था  कि  पहली

 श्रेंणी  में  वे  उद्योग  होंगे  जिनके  भावी  विकास  की  जिम्मेदारी  राज्य  पर  होगी  ।  wa  क  में

 बिजली  का  उत्पादन  तथा  आवेदन  दिये  हुए  हैं  ।  अपने  ब्रिटिश  मास्टरों  को  प्रसन्न  करने  के  लिये

 सरकार  इस  सकल्प  का  उल्लंघन  कर  रही  है  ।

 यह  कोई  राजनैतिक मामला  नहीं  है  ।  यह  प्रतिष्ठा  का  प्रश्न  है
 कि

 क्या  हम  भारतीय  ऐसी

 संस्था  को  चला  सकते  हैं  कि  नहीं  ।  सरकार  को  इस  संस्था  को  1910  के  प्रथम  दिन  अपने  हाथ  में

 ले  लेना  चाहिये  ।  इसके  लिए  एक  स्वायत्त  निकांय  स्थापित  किया  जाना  चाहिए  ।  मेरा  सुभाव  है

 कि  इसके  आन्तरिक  प्रबन्धों  में  परिवर्तन  न  किया  जाये  ।

 प्रतिकर  रा दधि  का  पझनुमान  लगाने  के  लिए  अच्छे  तथा  ईमानदार  लोगों  का  एक

 यज्ञ  निकाय  नियुक्त  किया  जाना  चाहिए  यद्यपि  मेरा  दल  इसमें  विश्वास  नहीं  रखता  |
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 नए

 भारतीय  रुपये  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  सरक।र  जीवन  बीमा  निगम  अथवा  ऋण  पत्र  जारी

 कर  धन  एकत्र  कर  सकती  है  |

 जहां  तक  विदेशी  मुद्रा  का  सम्बन्ध  है  मेरे  विचार  में  यह  12  करोड़  से  अधिक  नहीं  होगी  ।

 मैं  डा०  Fo  ल०  राव  से  इस  निगम  को  अपने  हाथ  में  लेने  के  लिए  निवेदन  करू गा  |

 श्री  नारायण  seat  :  मैं  अपने  विचारों  को  कलकत्ता  सप्लाई  निगम

 के  पट्ट के  नवी मारण  तक
 ही  सीमित  रखूंगा ।  ्  खेद है  कि  मैं  श्री  बसु  के  द्वारा  पेश की  गई

 दलील  समर्थन  नहीं  कर  सकू गा  ।  पट्टें  के  नवीकरण  से  शभ्रौद्योगिक  नीति  संकल्प  का  उल्लंघन

 नहीं  होगा  ।  इस  संकल्प  के  अनुसार  श्रेणी  क  में  दिये  गये  उद्योगों  के  भावी  विकास  के  लिए  राज्य

 जिम्मेदार  है  ।  at  तक  में  बिजली  का  उत्पादन  तथा  वितरण  भी  शामिल  है  परन्तु  इस  बारे  में  सभी

 नये  एकक  केवल  राज्य  सरकार  द्वारा  ही  स्थापित  किये  जायेंगे  ।  यहां  पर  उल्लेख  नये  एककों  का

 किया  गया  है  ।  अतः  इससे  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  विमान  एककों  का  विस्तार  करने  की  मनाही

 नहीं  है  ।  यदि  राष्ट्र  हित  में  आवश्यक  हो  तो  सरकार  नये  एककों  की  स्थापना  में  गैर-सरकारी

 क्रमों  का  सहयोग  भी  प्राप्त  कर  सकती  है

 मन्त्री  ने  अपने  7  ada  1949  मे  वक्तव्य  में  कहा  था  कि  सरकार  का  विचार

 विद्यमान  विदेशी  हितों  पर  कोई  प्रतिबन्ध  अथवा  शर्तें  लगाने  का  नहीं  है  जो  कि  उसी  प्रकार  भा  राज्य

 उपक्रमों  पर  लागू  नहीं  सरकार  श्रपनी  नीति  को  इस  प्रकार  बनायेगी  जिससे  विदेशी  पूजी

 भारत  में  ऐसी  शर्तों  पर  लग  सके  जो  दोनों  के  लिए  नामदायिक  हों  ।

 दूसरे  यह  भी  कहा  गया  था  विदेशी  कम्पनियों  को  लाभ  कमाने  की  अनुमति  होगी

 उनके  लिए  भी  वही  नियम  होंगे  जो  सबके  लिए  हैं  ।

 तीसरे  जब  भी  किसी  विदेशी  कम्पनी  को  हाथ  में  लिया  जायेगा  उसके  लिए  उचित

 प्रतिकर  दिया  जायेगा  ।  अतः  औद्योगिक  नीति  संकल्प  तथा  1949  के  प्रधान  मंत्री  के

 वक्तव्य  के  संदर्भ  में  लाइसेन्स  की  अवधि  बढ़ाने  का  जहां  तक  सम्बन्ध  है  मुझे  खेद  है  कि

 बसु  द्वारा  बताये  गये  आधारों  पर  संकल्प  नहीं  ठहर  सकता  |

 मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  लाइसंस  की  ratty  बढ़ा  दी  गई  हैं  अथवा  नहीं
 lal  ।

 मुझ  केवल  इतनी  जानकारी  है  कि  इस  उपक्रम  को  199  में  कम  किया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  अब

 इसकी  अवधि  घटा  कर  1980  कर  दी  गई  है  ।

 मैं  जानता हूँ  कि  पश्चिमी  बंगाल में  राज्य  बिजली  बोड़े  इस  निगम  का  प्रबन्ध  कर

 सकता है
 ।  मैं  उनकी  क्षमता  में  सन्देह  नहीं  करता  ।  परन्तु  मैं

 कहना  चाहता  हूँ  कि  राज्य

 बिजली  बोझ  के  पास  पहले  ही  बुत  काम
 दूसरे  इसके  साधनों  पर  भारी  दबाव  है

 ।  तीसरे

 बिजली  अधिनियम  में  उल्लिखित  शर्तों  के  अनुसार  इस  निगम  को  अजित  करने  में  46-47  करोड़

 रुपये  व्यय  होंगे  ।  इसमें  से  लगभग  एक  तिहाई  राशि  अर्थात  13
 अथवा  15  करोड़  की  रोशि

 विदेशी  मुद्रा  में  देनी  होगी  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  राज्य  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  इतने

 साधन  हैं  यदि  है
 तो  क्या  उनकों  किसी  अन्य  चीज  पर  नहीं  लगाया

 जा  सकता  ?
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 किसी  एक  क्षेत्र  में  बिजली  के  उत्पादन  तथा  वितरण  के  लिए  एक  से  अधिक  उपक्रम  नहीं

 बनाये  जा  सकते  हैं  ।  एक  कम्पनी  का  वहाँ  पर  एकाधिकार  होगा  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या

 इस  निगम  को  अजित  करना  वाँछनीय  है  और  क्या  इसका  अजन  1980  से  पूर्णिया  जाना

 चाहिए  ?  परन्तु  जहां  तक  चर्चा  का  सम्बन्ध  है  पट्ट  के  नवीकरण  से  औद्योगिक  नीति  संकल्प  का

 उल्लंघन  नहीं  होता  है  ।

 श्री  स्वतंत्र  fag  कोठारी  :  हमारा  यह  निश्चित  मत  है  कि  बिजली  जैसे

 पूर्ण  क्षेत्र  में  विशेषकर  कलकत्ता  तथा  इसके  आस  पास  के  सामरिक  महत्व  के  क्षेत्र  में  विदेशियों

 को  प्रभाव  जमाने  की  अनुमति  नहीं  जानी  चाहिए  ।  जैसाकि  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  बसु  ने  कहा

 बिजलीਂ  सप्लाई  निगम  दामोदर  घाटी  निगम  से  सस्ते  दरों  पर  बिजली  लेकर  उसको  17  पैसे  प्रति

 यूनिट  की  दर  से  उपभोक्ताओं  को  बेच  रहा  है  ।  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  मुनाफे  को  विदेशों  में

 भेजा  जा  रहा  है  ।  अतः  हमें  उतनी  ही  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  हो  रही  है  ।

 उचित  लाभ  से  अतिरिक्त  जो  लाभ  कमाया  जा  रहा  है  उस  पर  राज्य  तथा  जनता  का

 अधिकार  है  न  कि  निगम  का  ।  इन  लाभों  का  प्रयोग  उपभोक्ताओं  को  सस्ते  दरों  पर  बिजली  की

 सप्लाई  क्या  किया  जा  सकता  है  ।

 मेरे  विचार  में  यदि  एक  बर  इस  निगम  को  हाथ  में  लेने  का  निर्णय  कर  लिया  जाता  है

 तो  साधन  एकत्र  किये  जा  सकते  हैं  ।  इस  बारे  में  कोई  दो  मत  नहीं  ह  सकते  ।  यदि  सरकार

 ag  निश्चय  हो  तो  वह  साधन  जुटा  सकती  है  ।  साधन  जुटाने  में  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकार

 की  सहायता  कर  सकती  है  ।

 एक  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  निगम  को  हाथ  में  लेने  के  पश्चात  इसकी  कार्यकुशलता

 को  बनाये  रखते  के  लिए  सभी  प्रयास  किये  जाने  चाहिए  ।  मेरा  विश्वास  है  fara
 yt  ही  एक

 विदेशी  है  शेष  सभी  तकनीकी  व्यक्ति  तथा  इंजीनियर  भारतीय  हैं  ।  वे  feat  से  भी  कम  सक्षम

 नहीं  हमें  हमारे  इंजीनियर  इस  को  सफलता  पूरक  चला  सकते  यदि

 आवश्यकता  हो  तो  विश्व  के  किसी  भाग  से  भी  विदेशियों  को  बुलाया  सकता  है  |

 कलकत्ता  सामरिक  महत्व  का  क्षत्र  इसकी  सीमाएँ  पूर्वी  पाकिस्तान  के  समीप  हैं  ।

 बिजली  जैसे  महत्वपूर्ण  क्षत्र  में  नीति  सम्बन्धी  निर्णयों  को  विदेशियों  पर  नहीं  छोड़ा  जा

 सकता  ।  मैं  मंत्री  पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  निवेदन  करूंगा  कि  1971  तक  इस

 निगम  को  अपने  हाथ  में  ले  लिया  और  किन्हीं  परिस्थितियों  मे  ठेके  का  नवीकरण  न

 किया  जाये  ।

 Shri  Shashi  Bhushan  (Khargove)  :  It  is  British  monopoly  concern, We  cannos
 irust  the  Britishers  at  the  time  of  danger  from  Pakistan.  As  we  211  know  the  foreign
 petrol  companies  created  an  artificial  scarcity  at  the  time  when  we  were  attacked  in  the
 Kutch  by  Pakistan.  In  the  intercst  of  the  notional  security  this  Calcutta  Electric  Supply
 Corporationshould  be  nationalised.  I  fail  to  understand  the  proposition  that  we  will  not

 be  having  enough  finances  to  take  over  that  concern.  1  am  sure  that  people  will  be  ready
 to  give  money  to  the  Government  if  demanded.

 wa  पट श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  मैं  इस  प्रश्न  के  एक  अथवा  दो  &  ्
 लूओं  की  ओर
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 ee  tC  न  =

 सभा  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  ह  जिनका  माननीय  सदस्यों  ने  उल्लेख  नहीं  किया  इस

 कम्पनी  के  निदेशकों  के  as  में  केवल  एक  ही  भारतीय  श्री  सचिन्द्र  चौधरी  हैं  जो  कि  भूतपूर्व

 वित्त  मंत्री  हैं  ।  इस  बात  को  याद  जाना  चाहिए  कि  1966  से  पूरव  भी  वह  इस  कम्पनी  के

 निदेशकों  के बोडਂ  के  सदस्य  थे  ।  वित्त  मंत्री  नियुक्त  होने  के  बाद  उन्होंने  इस  पद  से  त्यागपत्र  दे

 दिया  था  ।  परन्तु  वित्त  मंत्री  के  पद  से  हटने  के  बाद  उनको  कम्पनी  निदेशकों  के  थोडा  में  पुनः

 नियुक्त  कर  गया  ।  मैं  यह  प्रश्न  उठाना  चाहता  ह  कि  वहू  इस  कम्पनी  को  क्या  परामशं

 दे  रहें  हैं  ?  क्या  यह  परामर्श  देश  के  हित  में  है  अथवा  ब्रिटिश  अंशधारियों  के  हित  में  ?

 कलकत्ता  बिजली  सप्लाई  कम्पनी  वही  ढंग  अपना  रही  है  जो  कलकत्ता  ट्रायवेज  कम्पनी

 द्वारा  अपनाये  गये  थे  ।  प्रतिवर्ष  नवीकरण  तथा  परिवर्तन  के  नाम  पर  भारी  राशियों  का

 योजन  किया  जाता  है  ।  परन्तु  इस  धन  को  निर्धारित  प्रयोजनों  के  लिए  क्या  नहीं  किया  जाता  |

 पिछले  छः  महीनों  से  क्यू  कोसीपुर  प्लाट  में  एक  टर्बो-जेनरेटर  बेकार  पड़ा  हुआ  है  और

 उसकी  कोई  मरम्मत  नहीं  की  गई  है  ।  हमें  यह  बताया  गया  है  कि  इसकी  मरम्मत  में  कई  ag

 लगेंगे  ।  भूगोल  परवर  स्टेशन  में  एक  कालिख  तथा  गर्दा  हटाने  वाला  एक  इनसेनरेटर  गत  कई

 महीनों  से  खराब  पड़ा  हुआ  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कि  क्या  कम्पनी  के  उपकरणों  तथा

 संयंत्रों  का  रख  रखाव  ठीक  ढंग  से  किया  जाता  है  एक  उच्च  स्तरीय  जांच  कराई  जाये  |

 कम्पनी  के  चेयरमैन  ने  कम्पनी  की  ales  आस  सभा  में  झपने  भाषण  में  कहा  है  कि

 उनको  परामर्श  दिया  गया  है  कि  अवमूल्यन  के  पूर्व के  परिसम्पत्त  को  बजट-खाते  डाल  दिया  जाये

 आमतौर  अवमूल्यन  के  बाद  के  परिसम्पत्त  को
 बट्ट

 डाला  जाना  चाहिए  ।  मैं  जानना  चाहता

 ह  कि  कया  इस  मामले  की  जांच  को  गई  है  ।  देश  के  हित  में  इस  कम्पनी  को  शीघ्र  हाथ  में  ले

 लिया  जाना  चाहिए  और  इसमें  विलम्ब  नहीं  किया  जाना  चाहिए  |

 Shri  Rabi  Ray  (Puri):  thank  you,  Sir,  for  allowing  adiscussion  on  the  ques-
 tlon  nationalisation  of  the  Calcutta  Electric  Supply  Corporation,  a  British  monopoly
 concern.  On  the  attainment  of  independence  it  was  hoped  that  prevailing  British  capi-
 tal  in  the  country  will  be  But  this  hope  has  not  been  materialised.  Vast
 scale  corruption  is  going  on  in  the  Calcutta  Electric  Supply  Corporation.

 Sons  of  big  industri  alists,  ministers  and  other  influential  persons  are  appointed  as
 engineers  without  any  interview  or  test  in  this  concern.  I  can  mention  the  names  of  such 1
 persons.  No  advertisement  was  made  for  these  posts.

 Corruption  is  rampant  in  every  cepertment  of  this  concern.  One  Superintendent
 of  the  Central  Stores  was  caught  red  handed  selling  32  Kv.  om  filled  cables  to  Durga-
 pur.  I  would  request  the  hon.  Minister  to  hold  an  euquiry  into  all  these  matters.

 This  concern  has  collected  three  to  four  crores  of  rupees  by  way  of  rent  and.  security
 of  the  meters  [rom  the  consumers  and  for  which  no  accounts  have  been  maintained,

 Some  persons  working  in  the  foreign  concerns  located  in  the  north-eastern  India,
 Assam  and  Bengal  are  doing  espionage  work  for  the  foreigners  which  is  dangerous  to  sec-
 urity.

 1  would  request  the  hon.  Minister  to  take  over  this  rfratirern  an  +h CUscery  80  eid  at  the  monopoly
 of  these  people  can  bedone  away  with.
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 सिंचाई  तथा  बिजली  मंत्री  क०  ला०  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  वाले  मान

 नीय  सदस्यों  का  मैं  धन्यवाद  करता  हूँ  ।  प्रस्तावक  ने  जो  सुभाव  दिये  हैं  उनके  लिए  मैं  प्रस्तावक  का

 घन्यवाद  करता  हूँ  ।  पहला  यह  है  कि  क्या  इस  उपक्रम
 को

 अपने
 हाथ  में

 न
 लेना  औद्योगिक नीति

 संकल्प  का  उल्लंघन  नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  श्री  दाण्डेकर  ने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  ter

 नहीं
 है

 स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  समय  गैर-सरकारी  क्षत्र  में  बिजली  के  उत्पादन  तथा  वितरण  के  लिये

 316  उपक्रम  थे  ।  अब  इनकी  संख्या  घट  कर  164  रह  गई  है  इनमें  से  3  उपक्रम ऐसे  हैं  जो

 सरकारी  क्षेत्र  में  उत्पन्न  होने  वाली  बिजली  का  90  प्रतिशत  उत्पादन  करते  हैं  ।  ये  3  उपक्रम  है

 1  कलकत्ता  बिजली  सप्लाई  कम्पनी  2  बम्बई  स्थित  टाटा  तथा  अहमदाबाद  बिजली

 उपक्रम  ।  हमें  इस  बात  को  स्वीकार  करना  चाहिये  कि  इस  देश  में  उत्पन्न  होने  वाली  कुल  बिजली

 का  14  प्रतिगत  गैर-सरकारी  क्षत्र  में  उत्पन्न  होता  है  ।  कलकत्ता  बिजली  सप्लाई  कम्पनी

 देश  में  बिजली  के  उत्पादन  में  कुछ  योगदान  दे  रही  है  ।  व्यवहारिक  कठिनाई  यह  है  कि  यदि  इन

 गैर-सरकारी  उपक्रमों  का  अजन  किया  जाता  है  तो  इनको  विशेष  नियमों  के  श्रतुसार  धन  का

 भुगतान  करना  होगा  ।

 इस  कम्पनी  को  हाथ  में  लेने  के  लिए  लगभग  40  करोड़  रुपये
 से

 50  करोड़
 रुपये  देने

 होंगे  ।  इसमें  से  लगभग  14  करोड़  रुपये  विदेशी  मुद्रा  में  देने  यदि  इतनी  बड़ी  राशि  का

 प्रबन्ध  हो  जाये  तो  सरकार  छोटे  छोटे  161  गैर-सरकारी  उपक्रमों  को
 हाथ  में  लेना  चाहेगी  जो  ग्रामों

 में  बिजली  सप्लाई  करने  में  बाधक  है  ।  ये  उपक्रम  चार  राज्यों  को  छोड़कर  समूचे  भारत  में  फैले

 हैं  जो  व्यावहारिक  रूप  से  बिजली  का  कुछ  उत्पादन  भी  नहीं  कर
 रहे  हैं

 ।

 श्री  रविवार  :  प्रदान  रेश  की  सुरक्षा  का  है  ।

 डा०  रानौत  सेन  :  इस  मामले  विशेष  में  प्रतिकर  दिये  बिना  प्रबन्ध  को  हाथ  में

 ले  लिया  जा  सकता  ।  कठिनाई  क्या  है  ।

 डा०  क्  लठ  रार  :  यह  वास्तविकता  का  प्रश्न  है  ।  यदि  हमारे  पास  40  श्रथवा 50  करोड़

 रुपये  तो  हम  सारे  देश  में  छोटे  उपक्रमों  को  प्यार  हाथ  में  ले  सकते  थे  ।  यदि  हमें  घन

 का  कोई  स्त्रोत  उपलब्ध हो  तो  हम  ग्रामीण  विद्युतीकरण के  लिये  उसका  प्रयोग  करते  |

 इसके  जैसा
 कि

 मैंने  उस
 पर  14

 करोड़  रुपये
 की  विदेशी  मुद्रा का  खर्चे  है

 जिसे  वहन  करने  की  इस  समय  हमारी  स्थिति  नहीं  है  शर्त  इसे  झपने  हाथ  में  लेना  संभव  नहीं  है  ।

 हम  केवल  इंस  बारे  में  सावधान  रहते  हमें  यह  देखते  हैं  कि  कम्पनी  कहीं  बहुत  we  मुनाफा

 तो  नहीं  ले  रही  है
 ।

 इसके  हमारा  उस  पर  नियंत्रण  रहता है  कौर  यदि  वह  बिजली

 भ्र घि नियम  की  छठी  अनुसूची  में  निर्धारित  दर  से  अधिक  मूल्य  लेती  तो  हमें  कार्यवाही  करने  का

 भ्र धि कार है  ।  इसलिये  इस  बारे  में  ऐसी  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 जहाँ  तक  उसके  रख-रखाव  के  प्रदान  का  सम्बन्ध  मैं  इस  बारे  में  ज  करूगा  झर

 उसके  श्रवमल्पन  सम्बन्धी  पहलू  पर  भी  विचार  करूँगा  |

 218



 5  1890  बिजली  निगम  के  बारे  में  चर्चा

 कए

 कलकत्ता  बिजली  सप्लाई  निगम  की  दरें  भी  दिल्ली  के  मुकाबले  काफी  कम  हैं
 ।

 इस  समय

 की  स्थिति  यह  है  कि  वे  हमसे  ज्यादा  बिजली  ले  रहे  हैं  ।  वे  वास्तव  में  दमोदर  घाटी  निगम  सनौर

 पश्चिम  बंगाल राज्य  से  विषैली  खरीद  रहे  हैं  ।  वे  प्रति  वर्ष  1000  किलो
 वाट

 बिजली
 खरीद  रहे

 हैं  क्योंकि  कलकत्ता  में  श्रघिकाधघिक  बिजली  को  खपत  हो  रही  है  ।  वे  अपने  एककों  का  विस्तार  नहीं

 कर  रहे  हैं  कौर  पड़ोस  में  उपक्रमों  से  बिजली  ले  रहे  हैं
 ।

 वर्तमान  वित्तीय  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  इस  उपक्रम  को  अगले  एक  वर्ष
 में  जीत

 करना  संभव  नहीं  लेकिन  हमारी  कोशिश  यही  होगी  कि  इसे  अगले  10  वर्षों  में  अवश्य  जीत

 किया

 जहां  तक  सुरक्षा  सम्बन्धी  प्रदान  का  सम्बन्ध  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यकीन  दिला  सकता

 हूँ  कि  हमारे  पास  पर्याप्त  मैकेनिज़म  है  और  इस  कारण  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।

 इसके  पश्चात्‌  लोक-सभा  28  1968/  6  1890  (  के  ग्यारह

 बजे  न् ०  Jo  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok-Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Wednesday,  August चर  कत

 28,1968  /Bhadra  6,  1890  (  Saka  ),

 oe

 Tirthraj  Press  Allahabad.

 219


